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 लोक  सभा  गृह  ब्जे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 प्रइनों  क ेमौखिक  उत्तर

 ]

 अपराधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  आधुनिक  पद्धति

 +780.  श्रो  जगन्नाथ  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अपराधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  आधुनिक  पद्धति  विकसित  करने  हेतु  कोई  गंभीर

 अनुसंधान  कार्य  अथवा  प्रयास  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  का  राज्यों  में  इस  पद्धति  को  किस  प्रकार  लागू  करने  का
 विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  अपराधियों  का  पता  लगाने  की  पद्धतियों  का  प्राथमिक  रूप  से

 राज्यों  से  सम्बन्ध  है  ।  फिर  भी  केन्द्र  में  पुलिस  अनुसंधान  और  विकास  गवाहों  द्वारा  संदिग्ध

 व्यक्तियों  के  बारे  में  दिए  गए  विवरणों  के  आधार  पर  बनाई  गई  मृखाकृति  के  संयोजित
 फोटोग्राफों  का  पहचान  किट  विकसित  करने  के  प्रयास  कर  रहा  इस  किट  को  पुलिस  के  जांच

 पड़ताल  करने  वाले  अधिकारियों  के  इस्तेमाल  के  लिए  पूरा  हो  जाने  के  आरम्भ  किया  जाएगा  ।
 केन्द्र  तथा  राज्यों  में  अपराध  रिकार्डों  का  संगणकीकरण  भी  किया  जा  रहा  है  जिससे  अपराधियों  का
 पता  लगाना  सुविधाजनक  होगा  ।

 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हमारे  देश  में
 लाई  डिटेक्शन  टेस्टਂ  किए  जा  रहे  हैं  ।  यदि  तो  इसके  परिणामों  के  बारे  में  क्या

 अनुभव  रहा  और  क्या  इस  परीक्षण  के  परिणामों  को  साक्ष्य  के  तौर  पर  न्यायालयों  में  प्रस्तुत
 किया  जा  सकता  है  ?

 श्री  पी०  चिदस्थरस  :  जब  हम  एक  पहचान  किट  विकसित  करने  में  सफल
 हो  जाएंगे  तो  हम  इसे  सभी  राज्यों  को  उपलब्ध  कर  देंगे  ।  बी०  पी०  आर०  डी०  और
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 एन०सी०आर०बी०  जो  कुछ  भी  विकसित  करते  हैं  वह  सभी  राज्यों  के  उपयोग  के  लिए
 होता

 असी  अमन  पठनस्पक  :  हमारे  देश  में  अपराधियों  के  ऐसे  अनेक  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  हैं
 जो  आधुनिकतम  हथियारों  और  वैज्ञानिक  विधियों  के  द्वारा  आतंकवादी  गतिविधियों
 और  विमान  अपहरण  जैसे  विभिन्न  कार्यों  में  संलग्न  हैं  ।  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  बेहतर
 वैज्ञानिक  जांच  तकनीक  विकसित  करने  के  लिए  क्या  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  अनसंधान  कार्य  को
 विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिससे  कि  हम  भी  इस  क्षेत्र  में  किए  गए  आधुनिक  अनुसंधान  के
 समकक्ष  हो  सके  ?  हु

 हु

 क्री  पी०  चिवम्बरम  :  इसका  ठीौक-ठीक  यही  कारण  है  कि  हमने  पुलिस  अनुसंधान  और
 विकास  ब्यूरो  तथा  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  की  स्थापना  की  हमारे  यहां  पुलिस
 कंप्यूटर  समन्वय  निदेशालय  भी  हम  अपराध  और  अपराधियों  से  लड़ने  के  लिए  अपनी  प्रणाली
 को  त्रटिरहित  बनाने  के  लिए  उपलब्ध  हर  विकसित  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  कर  रहे

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  मंत्री  महोदय  ने  एक  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  कि
 क्या  न्यायालय  में  साक्ष्य  प्रस्तुत  किए  जा  सकते  तथाकथित  डिटेक्शम  टैह्टਂ
 का  वास्तविक  कानूनी  दर्जा  क्या  है  और  क्या  हाल  ही  में  यह  टेस्ट  किन््हीं  विशेषरूप  से
 श्री  गुरुमूति  और  श्री  जानकीरामन  पर  किया  गया

 अऋषयदा  उसका  यहां  ज़िक्र-मल  करिए  |

 श्री  पी०  खिदम्बरम  :  यहां  उस  बारे  में  प्रश्न  नहीं  पूछा  गया  है  :।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कानूनी  प्रश्न  न्यायालय  में  पूछे  जाते  इसके  लिए  न्यायालय हैं  ।  उसे

 न्यायात्यों  में  चुनौती  दी  जा  सकती  है  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  मेरा  प्रश्न  भी  इससे  सम्बन्बित  है  कि  अपराधियों  का  पत्ता
 लगाने  तथा  अन्य  सम्बद्ध  मामलों  के  लिए  डिटेक्टरोंਂ  का  प्रयोग  किया  जाता  है  और  उनका
 व्यापक  रूप  से  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  हमारे  पास  पर्याप्त
 मात्रा  में  ड्िटेक्टरਂ  उपलब्ध  और  क्या  जो  डिटेक्टरेਂ  हमारे  पास  हैं  वे  अत्याघुनिक  हैं  ?
 यदि  नहीं  हैं  तो  क्या  हम  आधुनिक  डिटेक्टरोंਂ  का आयात  और  निर्माण  करेंगे  ?

 आीबी०  चिदम्धश्म  :  हमारे  पर्याप्त  संख्या  में  डिटेक्टरਂ  हैं  ।  मेरा  विश्वास

 है  ककिः  राज्यों  फे  पास  डिटेक्टरਂ  मैं  जब  तक  छडिडेफ्टरोंਂ  के  बारे  में  स्थिति  की

 जांच  नहीं  कर  सेता  तब  तक  इस  करे  में  कुछ  नहीं  सकता  कि  डिटेक्टर  टेस्टਂ  को
 न्यायालय  में  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  अथवा  मैं  जांच  किए  बिना  स्थिति  के  बारे

 में  ऐसे  ही  कुछ  नहीं  बता  सकता  ।

 शलो-के०  प्रधाको  :  अध्यक्ष  आपराधिक  मामलों  की  जांच  के  लिए  अपराघ्ती  की
 कार्य  प्रणाली  तथा  अपराप्मी  की  अंगुलियों  के  निशान  बहुत  आवश्यक  हैं  ।  अप्रराधियों  की  अंगुलियों  के
 निशान  और  अपराधियों  की  कायं-प्रणाली  की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  जांच  अधिकारी
 को  जांच  का  कार्य  ठीक  प्रकार  से  आगे  बढ़ाने  में  सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  अपराध  रिकार्ड  तथा
 सीमावर्ती  राज्यों  से  तुरन्त  जानकारी  प्राप्त  करने  के लिए  कोई  कदम  उठाए  गए

 ३
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 पी०  चिदम्बरस  :  अंगुलियों  के  निशान  प्राप्त  करने  और  उनका  रिकार्ड  रखने
 के  लिए  अब  एक  बड़ी  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  के  पास

 बहुत  व्यापक  जानकारी  आधार  हम  एक  ऐसी  प्रणाली  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  जिसके  द्वारा-हम
 अधं-स्वचालित  के  द्वारा  अपराध  स्थल  पर  मिलने  वाले  अंगुलियों  के  निशानों  की  पहचान
 को  जानकारी  आधार  के  साथ  मिला  सकें  ।  हमारे  अधं-स्वचालित  का  अब  परीक्षण  किया  जा

 रहा  इसके  परिणाम  बहुत  उत्साहवधंक  हम  अनेक  राज्यों  के साथ  की  सुविधा
 का  उपभोग  करते  हैं  ।  राज्यों  की  प्रतिक्रिया  बहुत  अच्छी  है  ।  ज्यों-ज्यों  हम  इसका  विस्तार  करेंगे
 और  जानकारी  आधार  विस्तृत  तो  मेरे  विचार  से  हम  अपराध  स्थल  से  एकत्र  अंग्रुलियों  के
 निशानों  का  स्टोर  में  जो  जानकारी  आधार  है  उसके  साथ  मिलान  करने  की  दिशा  में  महत्वपूर्ण
 प्रगति  करेंगे  ।  प्रमुख  क्षेत्रों  में  से  एक  क्षेत्र  यह  है  जिसमें  हमने  उल्लेखनीय  प्रगति  की  है  ।

 भारत-आस्ट्रे लिया  संयुक्त  उद्यम

 न
 +782.  श्री  सुभाष  यादव  :

 श्रीमतो  बसवराजेह्वरी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  आस्ट्रेलिया  व्यापार  परिषद  की  18  1987  को  नई  दिल्ली  में  एक  बैठक

 हुई
 यदि  तो  क्या  आस्ट्रेलिया  के  साथ  विभिन्न  क्षेत्रों  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।  ह
 बैठक  में  संयुक्त  उद्यन  स्थापित  करने  के  लिए  विभिन्न  क्षेत्रों  पर  विचार-विमर्श

 स्थापित  किया

 बैठके  में  संशिलष्ट  कंप्यूटर  खनत  जहाज  मशीनी

 औजारों  तथा  जैसे  क्षेत्रों  में  संयुक्त  ड्यम  स्थापित  करने  की  सम्भावनाओं  पर  कायंवाही

 करने  की  सहमति  प्रकट  की

 श्री  सुभाष  यादव  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  उत्तर  दिया  उससे  नहीं  लगता  है  कि

 माननीय  मंत्री  जी  ने  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  लगाने  के  बारे  में  कोई  चर्चा  की  इसमें  यह  भी

 स्पष्ट  नहीं  है  कि  हमारे  लिए  क्या  व्यवस्था  तीसरी  बात  क्या  हम  कोई  टैक््नॉलाजी  इस््पोर्ट

 कर  रहे  चौथी  बात  यह  कि  पिछड़े  इलाकों  में  उद्योग  लगाने  के  बारे  में  कोई  चर्चा  है  ?  इस

 बारे-में  भी  कोई-बात  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 श्री  घ्रिय  रंजन  वास  मुंशी  :  अध्यक्ष  मैं  माननोय  सदस्य  को  बतामा  चाहता हूं  कि
 को  ज्ञाइंट  बिजनेस  काउंसिल  में  हमारी  उनके  मीटिंग  उसमें  कुछ  एरियाज  में

 हम  लोग  सिलेक्ट  कर  चुके  हैं  ।  हम  उद्योग  को  के  लिए  कोशिश  करेंगे  और हमें  3  )  है  3  है  ।
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 ज्वाइंट  वैंचर  को  लागू  करने  के  लिए  दोनों  देशों  के  बीच  एरिया  सिलैक्ट  किए  आस्ट्रेलिया
 इम्पोर्ट  के  मामले  में  हमारे  देश  से  ये  चीजें  ।  |

 ]

 कंप्यूटर  रबड़  विशेषकर  स्वचालित  कृप्यूटर
 एडिड  बुलडोजर  ।

 ]

 इनके  आधार  एर  उन  लोगों  ने  विचार  रखे  हैं  और  हम  लोगों  ने  ।

 ]

 खनन  खाद्य  प्रसंस्करण  मीट  और  चिकट  प्रसंस्करण  मशीन  ईंट  बनाने  की

 मशीन  ।

 ]

 इस  बारे  में  चर्चा  की  खास  तौर  से  जो  हम  लोगों  ने  कहा  उसके  बारे  में  मैं  पहले
 बता  चुका  हूं  ।

 ]

 कृत्रिम  कंप्यूटर  खनन  पोत  मशीन

 उपकरण  ।

 ]

 एग्रीकल्चरल  के  बारे  में  खास  इसमें  कुछ  नहीं  है  ।

 श्र  सुभाष  यादव  :  अध्यक्ष  इस  सदन  में  हम  लोग  किसानों  के  बारे  में  कई  बार  चर्चा

 कर  चुके  हैं  कि किसान  को  उसकी  उपज  का  वाजिब  दाम  लेकिन  नहीं  दिला  पा  रहे  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  सिन्थेटिक  फाइबर  लेने  से  क्या  किसानों  का  उत्पादन  नहीं  गिरेगा  और

 साथ  किसान  को  उपज  के  वाजिब  दाम  भी  मिलेंगे  ?  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  अनुरोध  हैं  कि  जब  कोई

 ऐसा  प्रस्ताव  आए  और  भविष्य  में  और  देशों  के  साथ  जो  चर्चा  तो  कृषि  पर  आधारित

 उद्योग  धंधे  लगाने  के  बारे  में  इनका  कोई  विचार  रहेगा  या  नहीं  ।  हि

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  यह  सवाल  खास  तौर  से  आस्ट्रेलिया  के  साथ  जुड़ा  हुआ
 आशिक  इशू  के  बारे  में  मैंने  बताया  है  कि  सिथैटिक  फाइबर  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  लोग  इसको  नहीं
 करेंगे  ।  एरिया  हम  लोगों  ने  ब्रोडलाइन  किया  है  कि  कहां-कहां  हम  कोशिश  कर  सकते  हैं  लेकिन  करते  '

 समय  सारी  चीजों  को  सोच-समझ  कर  करना

 ]
 शी  सी०  माधव  रेड्डो  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  बताए  गए  संयुक्त  उद्यमों  के  अतिरिक्त  क्या  मैं

 यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  परिषद  में  अन्य  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  किन्हीं  ट्रेडਂ  प्रस्तावों  परः

 सी  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ?  ओर  यदि  तो  क्या  वे  चाहते  थे  कि  हम  ऐसे  उत्पादों  के  अंतगंत
 टैलोਂ  का  आयात  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  सरकार  ऐसा  -  करना  स्वीकार  लिया

 है  ?  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  आस्ट्रेलिया  तथा  अन्य  देशों  से  टैलोਂ  का  आयात
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 का  काफी  विरोध  हुआ  क्या  सरकार  इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  कि  किसी  भी  देश  के  प्रकार

 के  ट्रेडਂ  प्रस्ताव  को  स्वीकार  न  किया  जाए  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  था  ।

 श्रवणबेलगोला  कः  पयंटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 *783.  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्थर  :  क्या  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  कनटिक  में  श्रवणबेलगोला  का  पर्यटक  स्थल  के  रूप  में  विकास

 करने  का  विचार

 यदि  तो  वहां  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  विदेशी  पर्यटकों  को आकर्षित  करने  के  लिए  इस  स्थान  के  लिए  वायुद्दृत  सेवा  शुरू
 करने  का  विचार  है  ?  ४

 पर्यटन  मंत्री  मोहस्मद  :  और  पर्यटन  मंत्रालय  को  राज्य  सरकार  से

 श्रवणबे  लगोला  का  एक  पयेटक  स्थल  के  रूप  में  बिकास  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं
 हुआ

 वायुद्ृत  की  श्रवणबेलगोला  के  लिए  वायु  सेवा  प्रारम्भ  करने  की  कोई  योजना
 नहीं

 श्री  वो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  मुझे  बहुत  निराशा  हुई  श्रवणबेलगोला  एक  घना  वन  क्षेत्र
 ओर  सुन्दर  स्थान  मुझे  नहीं  पता  कि  मंत्री  महोदय  ने  स्थान  को  देखा  है  अथवा  नहीं  ।  मैं  सभी
 माननीय  सदस्यों  से  उस  स्थान  को  देखने  का  अनु रोध  करता  यह  देखने  लायक  स्थान  यहां  एक
 ही  शिला  से  बनाई  गई  भगवान  गोमटेश्वर  की  57  फुट  ऊंची  मूर्ति  है  जिसका  निर्माण  183  ई०  में
 किया  गया  था  ।  यह  अभी  भी  बिल्कुल  नई  और  जीवन्त  केन्द्रीयः  सरकार  को  राज्य  सरकार  से
 किसी  प्रस्ताव  की  परीक्षा  नहीं  करनी  चाहिए  मेरे  विचार  से  मंत्रालय  काफी  सक्षम  है  और

 आपके  नेतृत्व  में  मंत्रालय  अपनी  ओर  से  यह  देखोगा  ।  कि  उस  स्थान  के  विकास  के  लिए
 कदम  उठाए  जाएं  ।  पूरे  देश  के  जेनियों  के  लिए  यह  एक  तीथे  स्थान  यहां  हर  बारहवें  वर्ष
 महामण्तिकाभेष  समारोह  होता  है  और  पूरे  देश  से  हजारों  श्रद्धालु  उसमें  भाग  लेने  आते
 क्या  मंत्री  महोदय  इसके  लिए  कदम  उठाएंगे  कि  इस  मनोरम  और  सुन्दर  स्थल  का  सर्वांगीण  विकास
 हो  ?  स्थान  का  अभाव  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  स्थान  के  विकास  के  लिए  राज्य
 सरकार  से  प्रस्ताव  की  प्रतीक्षा  किए  बिना  आप  क्या  कदम  उठाने  जा  रहे  क्या  मंत्री  महोदय  अपनी
 ओर  से  पहल  करेंगे  और  देखेंगे  कि  क्षेत्र  का विकास  हो  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  अधिक  स्पष्टं  शब्दों  में  व्यक्त  मंत्री  महोदय  इसे  सम्बन्ध  में
 आपको  निराश  करने  की  हिम्मत  कैसे  कर  सकते  हैं  ?

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  यह  सच  है  कि  यह  एक  तीर्थ  स्थान  और  ऐतिहासिक  स्थान
 राज्य  सरकार  ते  कुछ  स्थान  का  निर्माण  करने  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए

 अपने  प्रस्ताव  और  योजनाएं  प्रस्तुत  करते  समय  इस  स्थान  को  शामिल  नहीं  किया  ।  मैं  राज्य  सरकार
 से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  स्थान  का  सर्वेक्षण  करे  और  अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करे  ।

 आओ  बी०  एस०  कृष्ण  अय्घर  :  यह  विशेष  विदेशी  पर्यटकों  को  बहुत्त  अधिक  आकर्षित
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 करता  है  ।  इसके  बहुत  निकट  ही  प्रसिद्ध  पुरातत्व  स्थल  बेलूर  और  हांलेबिड  क्या  मंत्री  महोदय
 नागर  विमानन  प्राधिकारियों  से  इस  बारे  में  बात  करेंगे  कि  होलेबिड  और  श्रवणबेलगोला  के

 लिए  वायुदृत  सेवाएं  शुरूकी  इससे  हम  काफी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  वहां  बुनियादी
 सुविधाएं  पहले  से  ही  हैं  ।  कृपया  वहां  वायूदूत  सेवा  शीघ्र  शुरू  करने  के  लिए  कदम  उठाएं  ।

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  वहां  पर्यटकों  अथवा  तीथ॑यात्रियों  के  ठहरने
 की  कोई  सुविधाएं  नहीं  हमने  नागर  विमानन  मंत्रालय  से  पूछा  था  तथा  वायुदृत  की  इस  स्थान  के

 लिए  कोई  सेवा  शुरू  करने  की  योजना  नहों  जहां  तक  इस  स्थान  के  विकास  का  सम्बन्ध  कर्नाटक
 सरकार  ने  पयंटन  विभाग  से  परामर्श  करके  इसे  एक  पयंटक  केन्द्र  के  रूप  में  शामिल  कर  लिया  मैं
 माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हुं  कि  हम  इस  स्थान के  ब्रिक्रास  के  लिए  एक  योजना  तैयार  करने

 हेतु  मुख्य  मंत्री  तथा  राज्य  सरकार  को  भी

 श्री  डोी०  एन०  रेडडी  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  के  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  एक  वर्ष
 में  हमारे  देश  में  आने  वाले  विदेशी  पयंढकों  की  संख्या  में  तथा  इस  प्रकार  प्रस्प्त  विदेशी  मुद्रा  में
 काफी  गिरावट  आई  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए
 सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  मुझे  समझ  नहीं  आती  कि-मानसीय  सदस्य  को  जानकारी  क्यों  नहीं
 है  ।  विदेशी  मुद्रा  प्राप्तियों  में  बढ़ोतरी  हुई  है तथा  1986-87  के  दौरान  इनका  लगभग  1800  करोड
 रुपये  अनु  मान  लगाया  गया

 ]
 श्री  शास्ति  घारोबाल  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह

 सही  नहीं  है  कि  जब  किसी  स्थान  के  बारे  में  मांग  की  जाती  है  कि  उसे  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित
 किया  जाए  तो  केन्द्र  सरकार  वह  बात  राज्य  सरकार  पर  देती  है और  जब  राज्य  सरकार
 कहा  जाता  है  तो  वह  केन्द्र  सरकार  पर  डाल  देती  है  ?  किसी  स्थान  में  क्या  खासियत  होनी

 आपने  कोई  नाम्से  बना  रखे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  तो  बना  रखे  पहले  से  तय  हुआ  है  ।

 श्री  शान्ति  घारीवाल  :  अक्सर  यह  सवाल  आता  है  और  यहां  से  यही  जवाब  मिलता  है  कि
 राज्य  सरकार  यह  कर  दे  तो  हम  यह  कर  दें  ।  इतने  इम्प्राटेंट  प्लेखिज  अगर  उनका  विकास  नहीं  हुआ
 तो  वे  देखने  को  नहीं  इसलिए  मंत्री  महोदय  इसको  टालें  श्रवणबेलगोला-में  57
 फीट  ऊंची  एक  मूर्ति

 हि

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  उन्होंने  बता  दिया  वे  भी  जानते  हैं  ।

 श्री  शान्ति  धारीवाल  :  कई  स्थान  ऐसे  हैं  जिनका  स्वयं  केन्द्रीय  सरकार  विकास  करे  ।

 [  अनुबाद  |

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  यह  सच  है  कि  कई  ऐसे  स्थान  बिशेषरूप  से  कर्नाटक  जिनका
 पर्यटक  केन्द्रों  के  रूप  में  विकास  किवा  जा  सकताः  है  मानमीय  सदस्य  जानना  चाहें  तो  अकेले
 कर्नाटक  में  ही  ऐसों  अनेक  योजनाएं  हैं  जो

 रे
 केन्द्रीय  सरकार  सथा  राज्य  सरकारों

 एक  संमुक्त  उद्यम  के  रूप  में  की  जा  रही  हम  राज्य-सरकार  पर  दोष  नहीं  लकना
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 परन्तु  जहां  तक-इस  तीर्थ  स्वान  का  सम्कध  सरकार  ये  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  महीं  भेजा

 है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्बासन  देता  हूं  कि-.हम  कर्नाटक  के  मृज्य  मन्त्री  को  मैं  जानता

 हूं  कि  यह  एक  ऐसा  स्थान  है  जो  ऐपीतहासिक  दृष्टि  से  तथा  तीर्थ  स्थान  की  दृष्टि  से  दोनों  ही  तरह  से

 महत्वपूर्ण  है तथा  बहुत  से  लोग  इसका  भ्रमण  करते  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता

 हूं कि  जहां  तक  इस  तीथथं  स्थान  का  सम्बन्ध  है  हमें  निश्चय  ही  प्रस्ताव  प्राप्त  होगा  तथा  हम  इस  पर
 विचार  करेंगे  ।

 ]

 श्री  मोहम्मद  अयूब  खां  :  अध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  कर्मार्टंक  और  राजस्थान  का
 सदियों  से  एक  रिश्ता  रहा  है  क्योंकि  जयपुर  को  बसाने  में  कर्नाटक  के  मिर्जा  इस्माईल  का  बहुत  बड़ा
 योगदान  रहा  जब  कर्नाटक  की  बात  चल  रही  है  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  में

 झुम्झुनू  और  सीकर  झुन्शुतू  में  अनेक  धार्मिक  स्थान  सती
 मत्ता  जो  कि  पांडवों  के-जमाने  से  तीर्थ  स्थान  चले  आ  रहे  हैं--क्या  उन  स्थानों  को  भी  आप  अपनी

 सूची  में  रखेंगे  या  नहीं  ?

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  सोचेंगे  ।

 अध्यक्ष-महत्दम  :  नजरे-हगायत  होशी  चाहिए  ।  नजरे  इनामत-करेंगे  ।

 ]

 श्री  श्रीकान्त  दत्त  नररसहराज  वाडियर  :  मामनीय  अध्यक्ष  पर्यटन  तथा  पर्यटम  से  जो
 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  है  तथा  स्वदेशी  पर्यटकों  को  यात्रा  उपलब्ध  कराके  परयंटम  राष्ट्रीय  एकता  में  जो

 सहायता  करता  है  उसकी  महत्ता  को  देपते  हुए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या
 सरकार  का  इस  देश  में  पर्यटन  का  विकास  करने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  योजना  बनाने  का  कोई
 बिंचार  है  ?

 मुफ्ती  सोहस्सद  सईद  :  हमारी  अनेक  कैल्द्रीय  योजनाएं  हैं  ।

 ]  ॥॒
 अध्यक्ष  भहीदय  :  इन्होंने  कहा  है  कि  एतबार  करेंगे  और  एतबार  पर  एक  शेर  याद  आ  रहा  है

 एतबार  किया  होता  तो  खुशी  से  मर  न  गए  होते  ।”

 |
 अध्यक्ष  महरेदथ  :  अग्लत  प्रयन  ।  प्रश्व  784,  भरी  के  ०  कुन्जम्बु  पस्थित  ।  प्रश्त  संख्या

 785,  थ्रीਂ  ए०्जे०्बी  ०बी०  महेश्वर  राव---अनुपस्थित  ।  डा०  बेंकटेश--अनुपस्थित  ।  प्रश्न  संख्या  786,
 श्री  सन्येत्र  नारामण  सिह--अनुकस्थित्त  ।  प्रकच  संख्या  7  87,  भी  प्रकाज  प्रश्न  संख्या
 788,  प्रोਂ  रामकृष्ण  अब  यह  एक  छक्का  हो  गया  प्रश्न  संख्या  789,
 श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  ।

 श्रीमती  प्रभावती  युप्त  :  प्रश्न  संख्या  7891  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  भगवान  का  उन्होंने  एकरसक्  तो  तोड़ी  ।

 वहेज  संबंधी  शिकायलें
 789.  जीमतो  प्रजावतो  गुप्त  :  क्या  गृह  संजी  यह.बताने की  कृषा  करेंगे  कि  :
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 :  दिल्ली  में  1986  के  दोरान  दहेज  संबंधी  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 पुलिस  द्वारा  इन  शिकायंतों  पर  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  अवधि  से  दौरान  कितने  लोगों  सजा  दी  गई  और  उनको  दी  गई  सजा  का  ब्यौरा
 क्या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  3108  |

 इन  के  आधार  पर  दहेज  निरोध  अधिनियम  तथा  भारतीय  दण्ड  संहिता  की
 विभिन्न  धाराओं  के  तहत  382  मामले  दर्ज  किए  गए  थे  ।  शेष  शिकायतों  के  संबंध  में  या  तो  संबंधित
 पक्षों  द्वारा  आपस  में  समझौता  कर  लिया  गया  अथवा  वे  साबित  नहीं  हो  सकी  ।

 इन  मामलों  में  868  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  तथा  669  के  विरुद्ध  न्यायालय  में
 चालान  दायर  किए  गए  ।  उनके  विरुद्ध  मामले  विचारण  के  लिए  लम्बित  हैं  ।  196  व्यक्तियों  के  विरुद्ध
 मामले  जांच  के  लिए  लंबित  हैं  तथा  3  व्यक्तियों  को  दोष  मुक्त  कर  दिया  गया

 |

 श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्रीਂ  जी  ने  जो  विवरण  बताया  है  कि  382

 मामलों  में  कार्यवाही  की  है  और  मामलों  में  समझौता  हुआ  है  तथा  अधिकतर  संबंधित  पक्षों  में
 समझौता  हो  गया  है  और  कुछ  विदड़ा  हो  गए  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  ऐसे  कितने  केसेज  हैं  ।  मैं

 यह  भी  जानना  चाहती  हूं  कि  दिल्ली  पुलिस  में  जो  एक  सैल  दहेज  के  लिए  खुला  उसने  क्या  कायंवाही
 की  है  और  क्या  नए.ढंग  से  उपाय  किए  हैं  जिससे  कि  अच्छे  परिणाम  निकलें  ?

 ]

 श्रो  पो०  चिदस्बरम  :  यह  इस  कक्ष  के  कारण  ही  है  कि  हम  382  मामलों  की  जांच

 पूरी  कर  सके  ।  जैसा  मैंने  बताया  कि  इन  मामले  में  868  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  ।  669  के

 विरुद्ध  चालान  फाइल  किए  गए  उन  पर  मुकदमा  चलाना  बाकी  1986  में  प्राप्त  हुई
 मामला  शिकायतों  के  बारे  में  इन  किसी  भी  मामलों  में  मुकदमों  का  फैसला  नहीं  हुआ  मुकदमें

 का  फैसला  होने  के  बाद  ही  दोषसिद्ध  के  बारे  में  सूचना  दे  पाऊंगा  ।  जहां  तक  मेरा  विश्वास  है  यह  कक्ष

 बढ़िया  काये  कर  रहा  है  ।  इस  विशेष  कक्ष  का  मुख्य  पुलिस  का  एक  उपायुक्त  है  जो  कि  एक  महिला

 है  ।  महिलाओं  के  प्रति  अपराध  करने  वालों  के  विरुद्ध  कायंबाही  करने  हेतु  सभी  जिलों  में  विशेष  कक्ष

 स्थापित  कर  दिए  गए  हैं  |  महिलाओं  के  प्रति  अपराध  सम्बन्धी  मामलों  परे  विचार  करने  के  लिए  16

 महिला  विशेष  पुलिस  अधिकारियों  पी०ओज०  )  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  इन
 मामलों  में  एक  बार  मुकदमा  चलाने  तथा  फैप्तला  सुनाने  के  बाद  ही  परिणामों  कां  पता

 लगेगा  ।

 ]

 श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  :  दूसरा  प्रश्न  मेरा  यह  है  कि  दहेज  आज  की  ज्वलन्त  समस्या  ऐसी
 कितनी  लड़कियां  हैं  जो  दहेज  की  बलिवेदी  में  आग  से  जली  हैं  और  आपके  इस  सैल  ने  प्रयास  करके

 कितनी  लडकियों  को  बर्वादी  स ेबचाया  ew

 गृह  मंत्री  बूटा  :  अध्यक्ष  अभी  प्रत्येक  केस  के  बारे  में  सूचना  देना  तो  संभव
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 नहीं  होगा  |  पिछले  छह  महीने  याः  एक  साल  में  जितने  केसेज  हुए  उनकी  सूचना  माननीय  सदस्यों  को
 भेज  कितने  केसेज  हुए  हैं  और  कितने  पकड़े  गए  इसकी  सूचना  एकत्र  करके  भेज
 सकते  हैं  ।

 श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  :  अध्यक्ष  ये  बहुत  इम्पार्टेट  केसेज  दहेज  की  ज्वलंत  समस्या

 हैਂ  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  आपको  बदा  देंगे  ।

 श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  :  बता  देंगे  तो  ठीक  लेकिन  तैयार  होकर  आना  चाहिए  ।

 ]

 श्रीसतो  योत्स  मुझ्जों  :  जो  मेरे  साथियों  ने  कहा  है  मैं  पूर्ण  रूप  से  उसके  साथ  हूं  ।  आप

 यहां  इस  सभा  में  ही  रहे  हैं  तथा  आपने  देखा  है  कि  हम  पहले  दहेज  के  मामले  लिया  करते  उस  समय
 की  सरकार  को  कहीं  बेहतर  जानकारी  रहती  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  ये  सभी  मामले
 इतने  लम्बे  समय  से  लम्बित  हैं  ।  आप  जानते  हैं  कि  न्याय  करने  में  विलम्ब  का  अथं  है  न्याय  न
 करना  ।

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  अधिकांश  मामलों  में  वास्तव  में  यह  हो  रहा  है  कि  लोग  रिश्वत
 देते  हैं  तथा  समस्त  साक्ष्य  नष्ट  कर  देते  इसीलिए  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इन  दो  वर्षों  में  निगरानी

 की  ऐसी  कौन-सी  प्रणाली  थी  जिससे  कि  इन  मामलों  की  रोकथाम  की  जा  सकती  थी  ।

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  मुझे  खेद  है  प्रश्न  वर्ष  1986  के  मामलों  से  सम्बन्धित  ।

 मैंने  1986  के  आंकड़े  दे  दिए  हमने  382  मामले  दर्ज  किए  हैं  जोਂ  कि  बहुत  अधिक  सभी  यह
 जानते  हैं  कि  ऐसे  किसी  भी  मामले  में  जो  1986  में  दर्ज  किया  गया,था  उसमें  यह  असम्भव  हो  कि  अन्क्वण
 जांच  तथा  विचारण  अप्रैल  1987  तक  पूरा  हो  सके  ।  इन  मामलों  में  किसी  पर  भी  विचारण  पूरा  नहीं

 हुआ  है  |  ऐसे  मामले  में  मैं  क्या  कह  सकता  हूं  ?

 श्री  अजय  विश्वास  :  सभस्या  यह  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  किसी  अपराध  के  मामले  में

 उन्होंने  कुछ  किया

 श्री  पी०  चिंदम्बरम  :  हम  1986  के  मामलों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  उससे  पहले  की  अकधि

 के  लिए  हम  सदैव  तैयार  होकर  आए  हमने  गत  तीन  वर्षों  के  उत्तर  दे  दिए  तथा  गत  पांच  वर्षों  के

 उत्तर  दे  दिए  यदि  माननीय  सदरय  इससे  किसी  पूर्व  वर्ष  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  आंकड़े
 ने  को  तैयार  और  मैंने  कहा  है  कि  382  मामले  दर्ज  किए  गए  तथा  868  को  गिरफ्तार  किया

 क्री  अजय  विद्वास  :  मैं  यह  नहीं  पूछ  रहा  हूं  ।  मैंने  पूछा  थः  कि  क्या  सरकार  ने  कोई  गहन
 अध्ययन  किया  है  |

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  मैं  उसका  जवाब  दे  चुका  सरकार  द्वारा  महिला  कल्याण  विभाग  तथा

 गृह  विभाग  में  किए  गए  अध्ययन  के  कारण  ही  पिछले  वर्ष  हमने  अनेक  विधान  बनाए  हमसे  नबी

 धारा  जोड़ी  है  जो  कि  एक  नया  अपराध  है  तथा  धारा

 श्रीमती  गीता  वे  इसे  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यही  तो  समस्या  है  ।

 श्री  पी०  चिदस्बरम  :  लोगों  को  सजा  दे  करके  हम  इसे  लागू  कर  रहे
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 डा०  फूलरेणु  गुहा
 :  में  मंत्री  जी  जो  आंकड़े  उन्होंने  अपराधियों  में  से  पुरुषों  तथा

 महिलाओं  की  संख्या  जानना  चाहूंगी  ?

 श्री  पी०  चिदस्बरम  :  माफ  1986  में  दर्ज  किए  मामलों  में  कितने  पुरुष  थे  और
 कितनी  महिलाएं  में  नहीं  बता  सकता  |  लेकिन  माननीय  सदस्य  को  मैं  यह  सूचना  प्रेषित
 कर  दूंगा  !

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  क्या  सरकार  के  पास  सर्वेक्षण  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  एक  सर्वेक्षण

 दहेज  के  विषय  में  होना  चाहिए  ।  दिन  प्रतिदिन  दहेज  के  कारण  बधुओं  को  जलाने  के  मामलों  में  वृद्धि
 हो  रही  क्या  महिलाओं  की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  एक  महिला  संसदीय  फोरम  की  स्थापना  का
 सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  सोचता  हूं  कि  इसका  तो  दूसरे  पक्ष  के  माननीय  सदस्य  भी  समर्थन

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  पश्चिम  बंगाल  में  स्थिति  क्या  है  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  यह  कार्यवाही  करने  के  लिए  एक  सुझाव  इस  मामले  में

 हम  आपका  मार्गदर्शन  चाहेंगे  ।

 ]

 श्री  बालकवि  बरागी  :  दहेज  का  मामला  है  और  आपने  ममता  जी  से  पुछवाया  यह  तो  न  लेने  में

 है  और  न  देने  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  समय  का  इन्तजार  करें  ।

 ]

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  दहेज  सामाजिक  समस्या  इस  समय  पुलिस  का  मूल  ढांचा
 कमोबेश  अपराधोन्मुखी  है  ।  इस  समस्या  को  हल  करने  तथा  इससे  निपटने  के  क्या  पुलिस  ढांचे
 में  कोई  प्रशिक्षण  सुविधाएं  उपलब्ध  है  जिससे  वे  इसे  इसी  नजरिए  से  देखें  ?  इसके  अतिरिक्त  क्या

 महिलाओं  को  पुलिस  में  अधिक  संख्या  में  भर्ती  किया  जाएगा  ?  विशेषरूप  से  थानों  हम  जानते  हैं
 कि  एक  पुरुष  पुलिस  अधिकारी  होता  उसके  साथ  पुलिस  ढांचे  थानों  में  महिला  पुलिस  कमियों
 की  संख्या  बढ़ाई  जानी  मैं  माननीय  मंत्री  से  इसका  उत्तर  चाहूंगा  ।

 श्री  पी०  खिदस्वरम  :  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  पुलिस  जोकि  एक  विशेष  सेल  की
 इंचाजं  एक  महिला  है  तथा  दिल्ली  के  सभी  जिलों  में  विशेष  कक्ष  स्थाप्रित  किए  गए  जहां  तक
 सर्वेक्षण  तथा  अन्य  काये  का  सम्बन्ध  सभा  को  कृपया  स्मंरण  होगा  कि  जब  दहेज  निषेघ  अधिनियम
 में  हमने  संशोधन  किया  था  तब  प्रत्येक  राज्य  में  एक  समाज  कल्थाण  अधिकारी  समेत  एक  सलाहकार
 बोर्ड  गठित  करने  की  व्यवस्था  हमने  की  थी  ।  इस  अधिनियम  को  महिला  कल्याण  विभाग  तथा  राज्य
 सरकारों  द्वारा  लागू  किया  जाना  मेरा  विश्वास  है  कि  वे  इसे  लागू

 आयुध  कारखानों  का  आधुनिकोकरण
 *790.  शी  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  आयुध  कारखानों  की  संख्या  कितनी  जो  क्त्तीय  दृष्टि  से  सक्षम  है  और  बाभ  में
 चल  रहे
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 इन  कारखानों  को  आधुनिक  बनाने  और  उनका  विस्तार  करने  के  लिए  कौन  से  कदम

 उठाए  गए  हैं  उठाने  का  विचार

 क्या  घाटे  पर  चलने  वाले  आयुध  कारखानों  को  स्थायी  रूप  से  बंद  किए  जाने  की
 संभावना

 यदि  तो  उन  कारखानों  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उनको  वित्तीय  दृष्टि  से  सक्षम  बनाने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :
 और  आयुध  निर्माणियों  में  मूल्य  निर्धारण  वास्तविक  लागत  के  आधार  पर  किया

 जाता  निर्माणियों  में  बनाए  गए  उत्पाद  रक्षा  सेनाओं  एवं  अधं॑सेनिक  बलों  को  लागत  मूल्य  पर

 दिए  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  से  आयुध  निर्माणियों  की  वित्तीय  स्थिति  लाभ  या  हानि  के  रूप  में  नहीं
 आंकी  जाती  है  ।  परन्तु  कीमत  को  नियन्त्रण  में  रखने  और  उत्पादकता  में  सुधार  करने  के  लिए  लगातार
 प्रयास  किए  जाते  किसी  आयुध  निर्माणी  को  बंद  करने  का  कोई  मामला  विचाराधीन  नहीं

 मशीनरी  एवं  प्रक्रियाओं  के  आधुनिकीकरण  तथा  नए  उत्पादों  के  निर्माण  के  लिए
 क्षमता  बनाने  के  लिए  आयुध  निर्माणियों  में  लगातार  पूंजी  लगाई  जाती

 श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  यह  बताया  गया  है  कि  वित्तीय  सक्षमता  पर  विचार  नहीं  किया  जाता
 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  इन  कारखानों  में  उत्तादित  निम्न  प्रविधि  के  कुछ
 उत्पादों  को  इस  बात  पर  ध्यान  दिए  बगैर  कि  ये  कारखाने  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  निजी  क्षेत्र  को

 देने  की  योजना  बना  रही  मदि  तो  मैं  उन  कारखानों  के  नाम  जानना  चाहुंगा  जो  निम्न  प्रविधि  के

 उत्पादों  का  उत्पादन  कर  रहे  और  क्या  सरकार  का  इन  कारखानों  को  निजी  क्षेत्र  को  देने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 श्री  शिवराज  वी०  इन  कारखानों  को  सरकार  निजी  क्षेत्र  को  नहीं  देना  चाहती  ।
 लेकिन  सरकार  द्वारा  अपनायी  गयी  नीति  यह  है  कि  कुछ  निम्न  प्रविधि  के  माल  का  उत्पादन  निजी
 क्षेत्र  में किया  जाए  जहां  यह  क्षमता  अब  तक  सरकार  की  नीति  यह  थी  कि  आयुध  कारखानों  तथा
 सार्वजनिक  उपक्रमों  में  ही  निम्न  प्रविधि  की  वस्तुओं  के  साथ-साथ  उच्च  प्रविधि  की  वस्तुओं  का  भी
 उत्पादन  किया  लेकिन  अब  हम  उच्च  प्रविधि  वाले  कारखानों  को  स्थापित  करने  की  सोच  रहे
 हैं  तथा  नए  कारखानों  को  स्थापित  करने  में  हम  1800  करोड़  रु०  पूंजी  लगाने  जा  रहे  नए  .

 कारखानों को लगाने के लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता लेकिन आयुध कारखानों के कमंचारियों को निकाला नहीं बल्कि आयुध कारखानों के तकनीशियनों तथा मजदूरों को हम नए स्थापित कारखानों या आधुनिक कारखानों में उच्च प्रविधि के माल के उत्पादन के लिए प्रयोग करेंगे । सरकार की नीति बकसुओं तथा ऐसी ही दूसरी चीजों और हथियारों के लिए लकड़ी के बक्सों ओर उसी प्रकार की चीजों का उत्पादन निजी लघु सहकारी क्षेत्र तथा सावंज़निक क्षेत्र को भी देने की है । यह नीति देश के सभी क्षेत्रों में विद्यमान मूल सुविधाओं तथा औद्योगिक क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु अपनाई गई है । अब इससे न केवल हमें रोजगार क्षमता उत्पन्त करने में मदद मिलेगी बल्कि यह पूंजी लागत बचाने में भी सहायक होगी जो अब उच्च प्रविधि के क्षेत्र के लिए उपलब्ध होगी और यह हमें इन चीजों को कम लागत पर बनाने में सहायता
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 करेगी  तथा  जब  वस्तुओं  की  मांग  न  हो  तब  यही  क्षमता  बेकार  नहीं  जाएगी  ।  यदि  यह  क्षमता  स्थापित

 हो  जाएगी  तो  उस  स्थिति  में  वह  बेकार  ही  अब  इनसे  बचने  के  लिए  एक  बहुत  ही  उचित  तथा

 सुनियोजित  नीति  को  अपनाया  जा  रहा  है  जिसके  अधीन  आयुध  कारखानों  से  किसी  की  छंटनी  नहीं
 लेकिस  वर्तमान  क्षमता  का  उपयोग  किया  जाएगा  तथा  इस  प्रकार  से  उपयोग  किया  जाएगा  कि

 यह  लागत  तथा  मानव  शक्ति  दोनों  को  बचाने  में  सहायता  करेगी  ।

 भ्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  मैंने  कारखानों  के  नाम  पूछे  थे  जो  निम्न  प्रविधि  वस्तुओं  का  उत्पादन  कर

 रही  हैं  ?  पिछले  कुछ  वर्षों  स ेआयुध  कारखानों  में  मयी  भर्सी  पर  फ्रतिबन्ध  हैं  ।  यहां  तक  कि  जो
 लोग  सेवानिवृति  प्राप्त  करते  हैं  तथा  यदि  वे  सेवाकाल  में  ही  मर  जाते  या  उनको  चिकित्सीय
 आधार  पर  निकाल  दिया  जाता  फिर  भी  उन  जगहों  को  भी  नहीं  भरा  जा  रहा  है  ।  इसका  परिणाम

 यह  है  कि  आयुध  कारखानों  में  कर्मचारियों  की  संख्या  प्रतिदिन  कम  होती  जा  रही  है  और  मेरा  ख्याल
 है  कि  शाहजहांपुर  और  टुण्डला  जैसे  कारखानों  में  इस  समय  स्थापित  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  इसलिए
 नहीं  हो  पा  रहा  है  क्योंकि  नयी  भर्ती  नहीं  हो  रही  इस  परिप्रेक्ष्य  में  मैं  सरकार  से  यह  पूछना
 चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इस  नीति  पर  पुनविचार  करेगी  तथा  भर्ती  प्रारम्भ  करेगी  जिससे  कि  पूरी  स्थापित
 क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  सके  ?

 शो  शिवराज  वी०  पािल  :  बक्सुआ  तथा  इसी  तरह  की  अन्य  दूसरी  चीजों
 को  ही  उन्हें  बनाने  दिया  जा  रहा  है  ।

 ह

 भरी  जिलेन्द्र  प्रसाद  :  मैं  कम्बल  कारखानों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 शो  शिवराज  बो०  उस  पर  भी  मैं  बात  और  फिर  शाहजहांपुर  में  इन
 कारखानों  में  से  कुछ  में  तथा  जबलपुर  और  अन्य  कारखानों  में  भी  कुछ  दूसरी  चीजें  भी  बनायी  जाती  हैं  ।
 सभी  कारखानों  के  नाम  बताना  मेरे  लिए  मुश्किल  होगा  क्योंकि  कुछ  छोटी-छोटी  वस्तुएं  दूसरे  कारखानों
 में  बनायी  जाती  हैं  ।  प्रश्न  में  यही  पूछा  गया  है  कि  क्या  हम  रोजगार  प्रदान  करने  जा  रहे  क्या

 पहले  की  स्थापित  क्षमता  का  उपयोग  हम  करने  जा  रहे  हैं  ? ठोक  हमारी  नीति  तो  यही  होगी  कि
 विद्यमन  क्षमता  का  या  जो  क्षमता  स्थापित  हो  चुकी  चाहे  वे  वर्दी  बनाने  के  कारखानों  या
 कम्बल  बनाने  के  कारखाने  या  दूसरे  प्रकार  के  कारखाने  पूरा  उपयोग  किया  जाय  और  यदि
 उपकरण  तथा  यांत्रिकी  उपलब्ध  है  और  यदि  क्षमता  का  उपयोग  उन  कारखानों  में  आवश्यक  व्यक्तियों
 की  कमी  के  कारण  नहीं  हो  पा  रहा  तो  हम  निश्चित  रूप  से  यह  सुनिश्चित  करें  कि  उन  व्यक्तियों  को
 लगाया  जाए  तथा  स्थापित  क्षमताओं  का  पूरा  उफ्योग  किया

 ]

 ओर  गिरधारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  जहां  तक  मुझे  जानकारी  इनकी  जितनी
 आहडिमेन्स  फैक्टरीज  उनका  कैपेसिटी  यूटिलाइजेशन  40  परसैंट  से  ज्यादा  नहीं  मैं  मंत्री  महोदय
 से  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  आप  इस  कैपेसिटी  यूटिलाइजेशन  को  पूरे  तरीके  से  अपनाने  की  व्यवस्था
 करेंगे  जिससे  ये  सारे  यूमिट  वायेवबल  हो  जाएं  और  इंडिजिनस  जितना  सामान  बाहर  से  मंगाते  हैं  और
 यहां  अंग  सकता  उसकी  भी  व्यवस्था  हो  जाये  ?

 झी  शिवराज  बो०  पाटिल  :  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  हमारी  आ्डनेन्स  फैकक््टरीज  अलग-अलग

 ग्रुप  में  बंटी  हुई  हैं  ।  एक  ग्रुन  एम्यूनीशन  एण्ड  एक्सप्लोसिव  ग्रुप  कहलाता  दूसरा  वैपन्स  एण्ड  इक्विपमैंट
 ग्रुप  तीसरा  कम्पोनेन्ट  ग्रुप  है  और  चोथा  आडिनेन्स  इक्विपमैंट  ग्रुप  कहलाता
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 4
 सम्मानीय  सदस्य  के  मालूमात  के  लिए  बताना  चाहूंगा  कि  पहले  ग्रुप  में  कैपेसिटी  यूटिलाइजेशन  80  87
 आफ  दी  टोटल  कैपेसिटी  दूसरे  ग्रुप  में  94.16  है  और  तीसरे  म्रुप  में  77.84  है  ।  चौथे  ग्रुप  में  तो

 उन्होंने  कंपेसिटी  से  भी  ज्यादा  करने  की  कोशिश  को  है  ।  इस  पोजीशन  भें  यह  कहना  दुरुस्त  नहीं  होगा
 कि  कंपेसिटी  यूटिलाइजेशन  कम  है  ।  इस  वजह  से  हमारा  परफार्मेस  आ्डनेन्स  फैक्टरीज  का
 कारक  है  और  वह  अच्छी  तरह  से  चल  रही  हैं  ।

 ]
 श्री  सुरेश  कुरूप  :  आरम्भ  से  ही  जबसे  हमने  देश  में  ही  रक्षा  उत्पादन  शुरू  किया  है  भारत

 सरकार  की  यही  नीति  रही  है  कि  रक्षा  के  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  प्रवेश  करने  की

 अनुमति  न  दी  यह  मुख्य  नीति  में  परिवर्तन  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  कौन  से
 कारण  हैं  जिन्होंने  सरकार  को  इस  क्षेत्र  में  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  अनुमति  देने  के लिए  ऐसा  निर्णय
 लेने  को  बाध्य  किया  ?

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  मैंने.अपने  पहले  उत्तर  में  नीति  को  स्पष्ट  करने  और  उसका
 ओऔचित्य  बताने  का  प्रयास  किया  भारत  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  देश  में  रक्षा  सेनाओं  के  लिए
 सभी  अपेक्षित  साज-सामान  और  उपस्कर  देश  में  ही  तैयार  होने  चाहिएं  ।  देश  में  ही  उनके  उत्पादन  पर
 जोर  दिया  गया  आयात  पर  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है.कि  देश  में  ही  इन  त्रीजों  का

 उत्पादन  किया  यदि  यही  हमारी  नीति  है  तो  देश  में  उपलब्ध  औद्योगिक  ढांचे  का  पूरी  तरह  -

 से  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  बदि  ओऔद्योगिक  ढांचा  गैर-सरकारी  संयुक्त  सहंकारी  क्षेत्र
 अथवा  सरकारी  क्षेत्र  में  है  तो  उस  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  करना  होगा  ।  अब  तक  स्थिति  यह  थी
 कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  पास  रक्षा  सेनाओं  के  लिए  आवश्यक  सभी  चीजों  का  उत्पादन  करने  की
 क्षमता  नहीं  थी  ।  अब  औद्योगिक  ढांचे  में  मजबूती  आई  है  और  हम  इस  उद्देश्य  के  लिए  क्षमता  को
 गैर-सरकारी  सहकारी  सरकारी  अर्थात्  प्रत्येक  क्षेत्र  में  इरतेमाल  करना  हम
 निम्न  प्रौद्योगिकी  के  स्थान  पर  उच्च  प्रौद्योगिकी  लाना  चाहते  यदि  निम्न  प्रौद्योगिकी के  क्षेत्रों  में
 निवेश  किया  जाता  है  तो  उच्च  प्रौद्योगिकी के  क्षेत्रों  के  लिए  धनराशि  उपलब्ध  नहीं  होगी  ।  यदि  उच्च
 प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  के  लिए  धन  उपलब्ध  नहीं  होगा  और  हम  उच्च  प्रौद्योगिकी के  क्षेत्रों  में  क्षमता
 स्थापित  नहीं  कर  पाएंगे  तो  हमें  आयात  पर  निर्भर  करना  होगा  जो  हम  नहीं  चाहते  हम  अधिक
 से  अधिक  सीमा  तक  आत्मनिभंर  बनना  चाहते  हम  अधिक  रो  अधिक  उत्पादन  देश  में  ही  कंरना

 चाहते  हैं  ।  क्योंकि  हमने  वह  नीति  अपनायी  है  जिसके  अंतर्गत  रोजगार  के  अवसर  कम  नहीं  होंगे
 अपितु  और  इस  नीति  के  अन्तगंत  हम  अधिक  आत्मनिभंर  इस  नीति  के  अन्तगंत  हम
 अधिक  आधुनिक  उपकरणों  का  उत्पादन  करने  की  स्थिति  में  होंगे  जो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के
 घिकार  में  नहीं  जहां  गैर-सरकारी  क्षेत्र  अथवा  संयुक्त  क्षेत्र  के  पास  क्षमता  है  वहां  हम  इस  क्षमता
 का  इस्तेमाल  करेंगे  ।

 To  गौरो  शंकर  र,जहंस  :  हमारे  बार-बार  अनुरोध  और  सरकार  द्वारा  बार-बार  किए
 गए  वायदों  के  बावजूद  भी  आजादी  के  बाद  बिहार  में  कोई  भी  आयुष  कारखाना  नहीं  लगाया  गया

 है  जबकि  कुछ  राज्यों  के  चार-चार  आयुध  कारखाने  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  बिहार  में
 कब  और  किस  जिले  में  आयुध  कारखाना  लगाएगी  ?

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  आयुध  कारखाना  अनेक  उद्योगों  में  से एक  हमारे  पास  कोयला
 इस्पात  उद्योग  और  नाभिकीय  उद्योग  मैं  जानता  हूं  कि  बिहार  में

 इस  क्षेत्र  में  कुछ  उद्योग
 स्थापित  हैं  जहां  इन  चींजों  का  उत्पादन  किया  जां  सकता  है  ।
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 केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  बल  में  पुननियुक्त  सेनिक  अधिकारियों  को  स्थायी  किए
 जाने  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 791.  श्री  अजय  मुशरान  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  हाल  ही  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  उस  निर्णय  की  '

 ओर  दिलाया  गया  जिसमें  यह  आदेश  दिया  गया  है  कि  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  में  पुन्नियुक्त
 सैनिक  अधिकारियों  को  केवल  1985  5  से  ही  स्थायी  किया  जाये  और  उनके  मामलों  पर  पहले

 सेवा  में  खपाए  गए  अधिकारियों  के  मामलों  को  ध्यान  में  रखकर  विचार  किया  जाए  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 इस  निर्णय  को  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  और  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  में  कब

 कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 तथा  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  रिजर्व

 पुलिस  बल के  संबंध  में  निर्णय  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  क्रजय  मुशरान  :  मैंने  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  को  लागू  करने  के  बारे  में
 प्रश्न  किया  था  ।  अब  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  यह  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  यह  या  तो  सातवीं  योजना  में

 लागू  किया  जाएगा  या  आठवीं  योजना  में  ।  निश्चय  ही  मुझे  ऐसे  उत्तर  की  आशा  थी  जिसमें  कोई  एक
 निश्चित  अवधि  बताई  वास्तव  में  समस्या  यह  है  कि  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  और
 केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  एक  ही  नियमों  से  शासित  होते  हैं  ।  जबकि  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  पुनः
 नियोजित  सेना  अधिकारियों  को  खपाने  के  उन  नियमों  को  अमल  में  ला  रही  वहीं  केन्द्रीय  रिजवं

 पुलिस  बल  ऐसा  नहीं  कर  रही  है  ।  हालांकि  मंत्रालय  ने  1961  में  ही  निर्देश  जारी  कर  दिए  थे  और
 फिर  इन  निर्देशों  को  1971  में  पुनः  दोहराया  गया  था  कि  पुनः  नियोजित  सेना  अधिकारियों  को  पिछले

 अनुदेशों  में  दिए  गए  निर्देशों  के अनुसार  सामान्य  पुलिस  बल  में  खपाया  जाए  फिर  भी  ऐसा  नहीं  किया
 गया  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  पुराने  आदेशों  को  अमल  में  क्यों  नहीं  लाया
 गया  है  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  में  दिए  गए  निर्देशों  को  भी  लागू  नहीं
 किया  गया  है  ।  अभी  तक  भी  यह  बताया  जा  रहा  है  कि  इसे  लागू  कर  दिया  जाएगा  ।  1971  से  अब
 तक  1961  के  पहले  निर्देशों  क्रो  लागू  करने  के  लिए  क्या  किया  गया  है  ?

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  को  मामले  के  तथ्यों  का  पता  नहीं  है  ।
 किन््हीं  श्री  डी  सूजा  द्वारा  दायर  की  गई  एक  रिट  याचिका  के  कारण  यह  मामला  उठा  ।  उन्होंने
 तत्कालीन  विद्यमान  नियमों  अर्थात्  नियम  105  और  नियम  107  उप-नियम  (2)  के  आधार  पर  एक
 दावा  किया  वह  एकल  न्यायाधीश  और  एक  डिवीजन  पीठ  में  जीत  गए  ।  उच्चतम
 न्यायालय  में  अपील  करने  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  निर्णय  के  उस  अंश  को  रद्द  कर  दिया  और
 केन्द्रीय  सरकार  के  दृष्टिकोण  का  समर्थन  किया  ।  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  में  अपील  का  निर्णय

 हो  जाने  तक  हमने  नियम  107-  उप-नियम  (2)  को  संशोधित  कर  दिया  यह  संशोधन  20
 1985  को  जारी  किया  गया  था  और  यह  राजपत्र  में  प्रकाशन  की  तारीख  से  लागू  हो  गया

 था  ।  वह  तारीख  12  1985  थी  ।  उच्चतम  न्याय[लय*ने  केन्द्र  सरकार  के  तक  को  स्वीकार
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 कर  लिया  है  लेकिन  यह  कहा  है  कि  इस  संशोधन  को  ध्यान  में  रखते  याचिकादाता  को  इस  संशोधन
 का  लाभ  प्राप्त  करने  का  हक  होगा  और  उसे  संशोधित  नियम  की  उसी  तरीख  से  खपाया  जाएगा  जिस
 तारीख  को  यह  नियम  लागू  हुआ  हम  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  लागू  करने  के  लिए  बृध्य  हैं  ।

 अन्यथा  भी  हम  श्री  डीसूजा  को  इस  संशोधित  नियाम  का  लाभ  ददेने  के  लिए  बाध्य  हैं  ।  उच्चतम
 न्यायालय  का  यह  निर्णय  20  1987  को  दिया  गया  था  है  4  इसकी  एक  प्रमाणित  प्रति  प्राप्त
 कर  ली  गई  है  ।  इस  निर्णय  की  मंत्रालय  में  जांच  की  जा  रही  है  ।  गृह  मंत्री  ने  यह  आदेश  भी  जारी  कर

 दिए  हैं  कि  इस  निर्णय  को  लागू  कर  दिया  श्री  डीसूजा  को  ऐसे  एक  आदेश  का  लाभ  प्राप्त

 होगा  जिसे  आज  सोमवार  को  जारी  किया  जायेगा  ।  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  में  केवल  एक
 अधिकारी  और  है  ।  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  में  ऐसा  और  कोई  अधिकारी  नहीं  है  जिसका  मामला

 उपर्युक्त  मामले  की  तरह  का  हो  ।  हम  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  के  दोनों  अधिकारियों  के  लिए  इस
 निर्णय  को  लागू

 |

 श्री  अजय  मुशरान  :  जहां  तक  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  का  सम्बंध  मैं  मंत्री

 महोदय  का  बहुत  आशभारी  हूं  कि  उन्होंने  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  भी  इतना  अधिक  ब्यौरा
 दिया  है  और  यह  कहा  है  कि  जहां  कहीं  भी  न्याय  किया  जाना  किया  जाएगा  और  मुझे  विश्वास  है

 -  कि  ऐसा  ही  होगा  ।  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  में  अधिकारियों  की  नियुक्ति  या  तो  सीधी  भर्ती  द्वारा
 की  जाती  है  या  पुलिस  से  या  पुनः  नियोजित  अधिकारियों  में  से  या  उन  अधिकारियों  में  से  जो  अपनी

 सेवानिवृत्ति  से  बहुत  पहले  की  सेना  से  परिवीक्षा  पर  आते  इन  तीनों  वर्गों  पर  लागू
 सेवा  नियम  वे  ही  हैं  लेकिन  वे  सहायक  कमांडेंट  जो  1966  और  1970  के  बीच  सीधे  ही  भरती  किए
 गए  उप-महानिरीक्षक  के  पद  पर  पदोन्तित  दो  चुके  जबकि  वे  अधिकारी  जो  सेना  से  आये  पुनः
 नियोजित  भूतपूर्व  सेना  अधिकारी  अभी  तक  भो  कमांडेंट  के  पदों  पर  ही  कार्यरत  क्या  यह
 असमान ता  दूर  की  जायेगी  ?  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि सरकार  इस  असमान्ता  को
 दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ताकि  सेना  से  लिए  गए  सेवानिवृत  अधिकारियों  और
 नियोजित  अधिकारियों  को  भी  वही  पदोन्नति  और  अन्य  लाभ  दिए  जा  सकें  क्योंकि  उन  पर  वे  ही  नियम
 आदि  लागू  होते

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  बड़े  आदर  के  साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रश्न  इस  प्रश्न
 से  बिल्कुल  नहीं  उठता  परन्तु  मैं  इस  समस्या  को  जानता  हूं  ।  माननीय  सदस्य  इस  समस्या  को
 मेरे  ध्यान  में  पहले  ही  जा  चुके  हमने  इस  मामले  की  जांच  की  है  ।  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  के
 अधिकारी  न्यायालय  में  गये  थे  ।  इनके  मामले  में  निर्णय  कर  दिया  गया  जब  मैंने  गृह  मंत्रालय  में
 कार्यभार  सम्भाला  यह  उससे  पहले  की  बात  मैंने  इस  निर्णय  की  जांच  की  मैंने  इस  निर्णय  को
 स्वीकार  कर  लिया  हम  इसको  कार्यान्वित  कर  रहे  45  अधिकारियों  को  पदोन्नत  कर  दिया
 गया  है  और  हमने  43  और  अधिकारियों  को  पदोन्नत  करने  का  निर्णय  किया  है  अब  यह  संख्या  88  हो
 जाएगी  ।  यदि  माननीय  सदस्य  मुझसे  मिल  लें  तो  मैं  उन्हें  इस  सब  के  बारे  में  पूरी  जानकारी  दे
 दंगा  ।

 महिलाओं  के  प्रति  अपराध  के  मामले

 रन
 +796.  श्री  शरद  दिधे  :

 श्री  धर्म  पाल  सिह  मलिक  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ।  1986  से  3।  1987  तक  की  अवधि  के  दौरान  दिल्ली  पूलिस  में

 उत्पीड़न  और  बलात्कार  के  कितने  मामले  दर्ज  कराए  गए  ;
 क्या  इन  अपराधों  की  संख्या  में  गत  वर्षों  की  तुलना  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों  में  पुलिस  कर्मी  भी  शामिल  पाए  गए  हैं  ;  और
 कितने  मामलों  में  मुकदमें  दायर  कर  दिए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विकरण

 1986  के  दौरान  तथा  31-3-1987  तक  दिल्ली  पुलिस  को  उत्पीड़न  तथा
 बलात्कार  के  सूचित  किए  गए  तथा  चालान  किए  गए  मामलों  की  संख्या  और  1985  की  इसी  अवधि  के

 आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (31-3-1987
 अपराध  शी  वर्ष

 1985  1986  1987

 सूचित  चालान  सूचित  सूचित  चालान

 किए  किए  किए  किए  किए  किए
 गए  गए  गए  गए  गए  गए

 अपहरण  680  169  556  122  17  14

 छेड़खानी  756  753  2021  2018  489  484

 उत्पीड़न  94  86  112  94  30  5

 बलात्कार  88  77  91  63  21  ।

 पुलिस  कर्मी  7  मामलों  में  अन्तग्रंस्त  उनमें  से  2  मामलों  में  उन  पर  मुकदमा  चल  रहा  है
 और  4  मामले  जांच-पड़ताल  के  लिए  लम्बित  हैं  ।  शेष  एक  ग्गमले  में  अभियुक्त  को  न्यायालय  द्वारा
 मुक्त  कर  दिया  गया  ।  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  1986  के  दौरान  अपहरण  के  मामलों  की  संख्या  में
 कमी  हुई  जहां  तक  1986  के  दौरान  छेड़खानी  और  उत्पीड़न  के  मामलों  की  संख्या  में  वद्धि  का
 सम्बन्ध  है  यह  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  छेड़छाड़  करने  वालों/उत्पीड़मों  का  पता  लगाने  के  लिए  बेहतर
 सतकंता  बरतने  और  महिलाओं  में  आत्मविश्वास  की  वृद्धि  के  कारण  है  जो  इस  प्रकार  की-घटनाओं  की
 सूचना  देने  के  लिए  आगे  आ  रही  हैं  ।

 श्री  शरद  अध्यक्ष  मेरा  मूल  प्रश्न  समूचे  देश  में  महिलाओं  पर  हो  रहे
 अपराधों  से  संबंधित  अब  यह  प्रश्न  केवल  दिल्ली  तक  ही  सीमित  कर  दिया  गया  उत्तर  से
 यह  देखना  बड़ा  रोचक  लगता  है  कि  जब  कभी  भी  अपराधों  में  वृद्धि  होती  है  तो  सरकार  इसका  श्रेय
 ले  लेती  है  और  जब  कभी  अपराधों  में  कमी  होती  है  तो  सरकार  कहती  है  कि  यह  सब  पुलिस  की
 सतकंता  के  कारण  हुआ  सरकार  श्रेय  दोनों  तरीकरें  से  ही  श्रेय  लेना  चाहती  है  चाहे  अपराधों
 की  संख्या  में  कमी  आई  हो  अथवा  इनकी  संख्या  बढ़ी  हो  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा
 कि  क्या  यह  सच  है  कि  पुलिस  अनुसंधान  तथा  विकास  ब्यूरो  द्वारा  इकट्ट  किए  गए  जहां  तक

 16



 4  1909  मौखिक  उत्तर

 पूरे  देश  का  संबंध  महिलाओं  पर  हो  रहे  अपराधों  के  संबंध  में  गत  वर्षों  में  इतनी  ही
 वृद्धि  को  दशलि

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  वह  मुझसे  इसकी  आशा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  प्रश्न  केवल  दिल्ली  के  बारे
 में  था  न  कि  पूरे  देश  के  बारे  में  ।  मेरे  पास  केवल  दिल्ली  की  जानकारी  है  |  अब  वह  पूरे  देश  के  बारे  में

 पूछ  रहे  मुझे  यह  जानकारी  प्राप्त  करनी  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  मैं  इन  आंकड़ों  को  याद
 रख

 श्री  झरद  दिघे  :  पुलिस  अनुसंधान  तथा  विकास  द्वारा  इकट्ट  किए  गए  आंकड़े  ।

 कली.पी०  चिदम्बरम  :  दिल्ली  के  लिए  ।  आप  पूरे  देश  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कुछ  ज्यादा  ही  पूछ  रहे

 श्री  पो०  चिदम्बरस  :  मैं  इन  आंकड़ों  को  कैसे  याद  रख  सकता  हूं  ।

 थी  शरव  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सच  है
 रिपोर्ट  से  यह  भी  पता  चलता  है  कि  अपराध  के  व्यावसायिक  स्तर  में  भी  वृद्धि  हो  रही

 अधिकाधिक  अपराधी  समाज  के  उच्च  वर्ग  से  जैसे  अधिकारी  और  पुलिस  |
 जैसें  क्या  यह  सच  है  अथवा  नहीं  ?

 श्री०  पो०  चिदस्बरस  :  मुझे  नहीं  पता  है  कि  माननीय  सदस्य  कौनसी  रिपोर्ट  के  बारे  में  पूछ
 रहे  माननीय  सदस्य  किसी  रिपोर्ट  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  प्रश्न  किसी  रिपोर्ट  से  सम्बन्धित  नहीं

 अगर  वह  मुझे  यह  बताएं  कि  वह  कौनसी  रिपोर्ट  की  बात  कर  रहे  हैं  तो  मैं  इसके  बारे  में  पता
 लगाऊंगा  और  उत्तर  वास्तव  में  प्रश्न  पूरे  देश  अथवा  किसी  रिपोर्ट  से  सम्बन्धित  नहीं

 ]

 श्री  घ्मंपाल  सिहू  सलिक  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  है
 ओर  दिधे  साहब  ने  जो  बात  कही  जिन  मामलों  में  कमी  आई  वह  भी  पुलिस  के  कारण  और  जो
 मामले  ज्यादा  सामने  आए  उसमें  भी  पुलिस  को  क्रेंडिट  जाता  लेकिन  रेप-केसेज  के  बारे  में
 उन्होंने  कुछ  नहीं  कहा  है  कि  रेप-केसेज  में  क्यों  वृद्धि  हुई  है और  न  इसमें  पुलिस  को  क्रेडिट  दिया  है
 और  न  उनकी  गलती  बताई  है  कि  रेप-केसेज  में  वृद्धि  किन  कारणों  से  हुई  जो  रिपोर्टेंड  केसेज
 जिनकी  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  नहीं  जिन  अभियुक्तों  के  चालान  नहीं  हुए  जो  केसेज  अन्ट्रेस्ड
 गए  या  जिन  लोगों  ने  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  उनकी  क्या  गलती  थी  ।  उसमें  जिन  लोगों  ने
 झूठी  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  चाहे  रेप  हो  या  मॉलेस्टेशन  उनके  खिलाफ  आई०  पी०  सी०
 की  धारा  182  के  अन्तगंत  क्या  कायंवाही  हुई  है  ?

 ]
 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  छेड़खानी  और  बलात्कार  के  मामलों  को  अलग  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  दर्ज

 किया  जाता  मैंने  अपने  उत्तर  के  साथ  लगे  विवरण  में  आंकड़े  दिए  हैं  ।

 वर्ष  1985  में  छेड़खानी  के  94  मामले  बताए  गए  हैं  जिनमें  से  86  के  चालान  कर  दिए  गए  हैं  ।
 1986  में  112  मामले  बताए  गए  जिनमें  से  94  के  चालान  कर  दिए  वर्ष  1987  में  पहले  तीन

 महीनों  में  30  मामले  बताए  गए  और  उनमें  से  5  के चालान  किए
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 इसी  प्रकार  वर्ष  1985  में  बलात्कार  के  मामले  में  88  मामले  बताये  गए  जिनमें  से  77  मामलों
 में  चालान  कर  दिए  गए  ।  वर्ष  1986  में  91  मामले  बताए  थए  जिनमें  से  63  मामलों  में  चालान  कर

 दिए  गए  ।  वर्ष  1987  के  पहले  3  महीनों  में  21  मामले  बताए  गए  और  इसमें  से  एक  मामले  में

 चालान  किया  गया  ।

 क्या  मैं  वर्ष  1987  के  बारे  में  स्पष्ट  कर  सकता  हूं  ।  यदि  कोई  मामला  वर्ष  1987  में  बताया
 जाता  है  तो  आरोप-पत्र  को  दायर  करने  से  पहले  छान-बीन  में  कुक  समय  लग  चालाम  का
 मतलब  उस  मामले  में  आरोप-पत्र  दायर  करना  है  जिसके  बारे  में  बताया  गया  है  और  मामला  दर्ज

 किया  गया  वर्ष  1987  में  चालान  किए  गए  आंकड़ों  की  संख्या  इस  समय  कम  होगी  लेकिन  जैसे-जंसे
 वर्ष  बीतता  जाएगा  वैसे-वैंसे  आपको  पता  चलेगा  कि  बताए  गए  मामलों  की  संख्या  के  साथ-साथ  चालान

 किए  गए  मामलों  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  होगी  ।

 ]

 श्री  जयप्रकाद्  अग्रवाल  :  अध्यक्ष  दिल्ली  में  जितने  भी  क्राइम्स  होते  उनमें  पुलिस
 का  संरक्षण  होता  ये  उन  लोगों  को  प्रोटैक्ट  करते  जो  लोग  वहां  बदमाशी  या  गुण्डागर्दी  करते

 हैं  और  ये  इन्हीं  के  संरक्षण  में  पलते  ऐसे  एस»  एच०  ओ०  या  उनका  स्टाफ  जो  तीन-चार  साल  से

 एक  ही  थाने  में  रहते  उसको  अपनी  जागीर  बना  लेते  हैं  और  लोगों  से  पैसा  एंठते  मैं  माननीय
 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  आपने  कितने  केसेज  में  उनका  तीन  साल  के  अन्दर  ट्रांसफर  कर
 दिया  है  या  उनके  खिलाफ  एक्शन  लिया  है  ?

 ]

 श्री  पी०  चिदम्बरस  :  मुझे  खेद  है  कि  मैं  इतने  व्यापक  आरोप  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता
 कि  प्रत्येक  प्रत्येक  अपराधी  को  दिल्ली  संरक्षण  मिलता  है  ।  तैनाती  की  एक  व्यवस्था
 स्थानानतर  करने  की  एक  व्यवस्था  मैं  जानता  हूं  कि  इस  व्यवस्था  को  लागू  किया  जा  रहा

 यदि  माननीय  सदस्य  के  ध्यान  में  किसी  थानाध्यक्ष  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  मामला  है  और  यदि  वह
 मामले  को  हमारे  ध्यान  में  लाते  हैं  तो  मैं  निश्चित  रूप  से  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 बौद्ध  स्थानों  का  यात्रा  सक्तिट

 न
 +798.  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :

 श्री  मती  साधुरों  सिह  :

 क्या  पर्यटन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एशिया  और  दक्षिण  पूर्व  एशिया  के  देशों  से  बौद्ध  प्यंटक  यायायात  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  देश  में  एक  बौद्ध  सकिट  की  घोषणा  की
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्योरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  केन्द्रों  का  प्रत्येक  वर्ष  कितने-कितने  पर्यटकों  ने  दौरा
 और

 :  इस  सकिट  पर  यात्रा  करने  के  इच्छुक  पयंटकों  को  कौनसी  यातायात  सुविधाएं  प्रदान  की

 जा  रही  हैं  ?

 18
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 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  और  पर्यटन  मंत्रालय  द्वारा  बौद्ध
 परिपथ  का  विकास  करने  के  लिए  नियुक्त  किए  गए  कृतिक  बल  ने  प्रारम्भ  में  उत्तर  प्रदेश  तथा

 बिहार  राज्यों  में  पयंटन  आधारिक-संरचना  की  व्यवस्था  हेतु  निम्नलिखित  केन्द्रों  का  अभिनिर्धारण
 किया  हैं  :--

 उत्तर  प्रदेश  :

 (1)  वाराणसी  और  सारनाथ

 (2)  गोरखपुर

 (3)  पिपरवा

 (4)  श्रावस्ती

 (  5)  संकासिया

 बिहार  ;

 (1)  पटना

 (2)  नालंदा

 (3)  राजगीर

 (4)  बोधगया

 (5)  वैशाली

 विभिन्न  स्थलों  को  जाने  वाले  पयंटक  यातायात  के  विश्वसनीय  आंकड़े  उपलब्ध
 नहीं  हैं  ।

 बौद्ध  परिपथ  में  पड़ने  वाले  पयंटक  केन्द्र  ख्रड़क  तथा  वायु-मार्गों  द्वारा  भली-भांति  जुड़े
 हुए

 ]

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  अध्यक्ष  पर्यटन  मंत्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  है  उसमें  उन
 प्रश्नों  की जानकारी  नहीं  दी  गई  जो  मैंने  पूछे  विद्येष  रूप  से  जो  बुद्धिष्ट  महत्व  के  स्थान  हमारे  देश
 में  हैं  उन  स्थानों  पर  अधिक  से  अधिक  पर्यटक  जा  सकें  उसके  लिए  आई०टी०डी०सी०  द्वारा  क्या-क्या

 सुविधाएं  दी  जाती  हैं  और  उन  स्थानों  पर  उनके  ठहरने  के  लिए  या  पयंटकों  की  सुविधा  के  लिए
 भारत  सरकार  की  ओर  से  कौनसी  विशेष  योजना  चल  रही  है  ?  क्या  वह  संयुक्त  क्षेत्र  में  है  या  कुछ
 विदेशी  सरकार  के  सहयोग  के  आधार  पर  है  या  पूर्णतः  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की
 जा  रही  है  ?

 मुफ्ती  मोहस्मद  सईद  :  यह  जो  इन्फ्रास्ट्रक्चर  की  बात  कह  रहे  हैं  तो  बुद्ध  विहार  सबसे
 बड़ी  जगह  वहां  आइण०्टी०्डी०सी०  का  एक  होटल  बन  रहा  उसी  तरह  से  राजगिर  में
 भी  सिविल  एविएशन  की  तरफ  से  एक  होटल  बन  गया  है  और  श्रावस्ती  में  भी  डिपार्टमेंट  आफ  सिविल
 एविएशन  की  तरफ  से  एक  काम्पलेक्स  बन  रहा  हर  जगह  स्टेट  गवनंमेंट  और  सेंट्रल  गवर्नमेंट
 रहने  की  सुविधा  कर  रही  है  और  हमारे  प्रोग्राम  में  सबसे  ज्यादा  प्रायरिटी  है  कि  अच्छी  जगह
 रहने  की  हो  और  जो  भी  टूरिस्ट  आ  जाएं  चाहे  जापान  से  थाइलैंड  से  आएं  या  किसी  भी
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 कंट्री  से  कोई  भी  आए  उसके  रहने  के  लिए  अच्छा  स्थान  हो  और  उनका  खास  ख्याल  किया
 जांता

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  मेरा  दूसरा  सवाल  यह  जो  टास्क  फोर्स  भारत  सरकार  गे  बनाया

 है  उसमें  सिर्फ  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  बौद्ध  महत्व  के  स्थानों  को  टूरिस्ट  सेंटर  के  रूप  में

 सम्मिलित  किया  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  भी  सांची  एक  ऐसा  महत्वपूर्ण  पयंटक  स्थल  है  जो  दो  हजार
 पांच  वर्ष  पुराना  उसी  के  समकालीन  बौद्ध  महत्व  का  स्थान  है  और  वहां  से  सम्राट  अशोक  के

 पुत्र  महेन्द्र  और  उनऊी  पुत्री  संघमित्रा  बौद्ध  धर्म  के  प्रचार  के  लिए  और  शांति  के  प्रचार  के  लिए
 दक्षिण  एशिया  और  एशिया  के  महत्वपूर्ण  देशों  में  गए  आज  भी  लंका  से  थाइलैंड  से
 दक्षिण  और  उत्तरी  दोनों  कोरिया  जापान  से  तथा  और  कई  देशों  से  वहां  के  लोग  सांची  आते  हैं  ।
 लेकिन  पर्यटक  सुविधा  के  अभाव  में  वे  सिर्फ  उत्तरी  भारत  का  या  भारत के  पूर्वी  हिस्से  बिहार
 और  उत्तर  प्रदेश  का  दौरा  कर  के  निकल  जाते  मध्य  प्रदेश  के  सांची  के  हिस्से  में  नहीं  आ  पाते  हैं  ।
 तो  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  बुद्धिस्ट  सकिट  के  अन्दर  सांची  को  सम्मिरतित  करने  के  लिए  वह
 क्या  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ?

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  इसमें  सबसे  ज्यादा  जहां  तक  बुद्धिस्ट  प्लेसेज  का  ताल्लुक  है  हर
 जगह  आन्ध्र  प्रदेश  में  भी और  उड़ीसा  में  भी  है  और  ज॑ंसे  मध्य  प्रदेश  का  कह  रहे  हमने  जो
 प्रायरिटी  दी  है  वह  इस  सकिट  को  ज्यादा  प्रायरिटी  दी  है  जो  यू०  पी०  और  बिहार  का  क्षेत्र  है
 कि  पहले  इसमें  कुछ  काम  किया  जाय  फिर  दूसरी  जगह  भी  करेंगे  ।

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  सांची  को  भी  इसी  सकिट  में  शामिल  कर  लें  ।

 शमतो  साधुरी  सिह  :  पारस  नाथ  भी  बुद्ध  धर्म  का  प्रमुख  स्थान  उसको  भी  इसमें  शामिल
 किया  जाय  ।

 |]

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  हो  गया  है  ।

 प्रइनों  कै  लिखित  उसर

 जिलुवाद  ]

 सोमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंरहने  वाले  लोगों  को  पहचान-पश्र  जारौ-करने
 के  लिए  प्रायोगिक  योजनाएं

 +781.  श्री  एच०ए०  डोरा

 झलो  रणजोत  सिह  गायकवाड़

 क्या  गुह  संज्ञी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तान  से  घुसपैठ  रोकने  के  लिए  राजस्थान  और  पंजाब  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मैं
 पहुंचान-पत्र  जारी  करने  हेतु  तैयार  की  गई  प्रायोगिक  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  गई  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 यदि  तो  पहचान-पत्र  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 गृह  मंत्री  बूटा  :  से  सरकार  ने  राजस्थान  के  चार  सीमावर्ती  जिलों  की
 चार  चुनी  हुई  तहसीलों  में  पहचान-पत्र  जारी  करने  के  लिए  एक  प्रायोगिक

 जज
 ना  अनुमोदित  की  है  ।

 यह  आयोगिक  योजना  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  इस  योजना  के  लिए  केन्द्र  द्वारा
 धन  दिया  जा  रहा  के  अधीन  (i)  वास्तविक  निवासियों  को  पंजीकृत  करने  (ii)  निवासियों  के  स्तर

 के  बारे  में  विश्वसनीय  सूचना  एकत्र  करने  और  (7)  30  दिन  से  अधिक  समय  तक  ठहरने  वाले

 आगंतुकों  की  गतिविधियों  की  जानकारी  प्राप्त  करने  की  दृष्टि  से  निवासियों  और  आगंतुकों
 को  अलग-अलग  पहचान-पत्र  जारी  किए  जाने  हैं  ।  विधिवत्  प्राधिकृत  सरकारी  पहचान-पत्र
 रखने  वाले  सरकारी  कमंचारी  और  वैध  पारपत्र/वीजा  और/अथवा  अन्य  वंध  यात्रा  दस्तावेज  रखने
 वाले  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  छूट  दी  पंजाब  तथा  गुजरात  की  राज्य  सरकारों  को  भी  उनके

 सम्बन्धित  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  इसी  प्रकार  की  प्रायोगिक  योजनाओं  को  तैयार  करने  पर  विचार
 करने  के  लिए  सलाह  दी  गई  है  ।

 केरल  में  हथक्रघा  कामगारों  को  आर्थिक  स्थिति  के  बारे में  अध्ययन

 *784.  श्री-के०  कुन्जम्बु  :  क्या  कस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 :

 क्या  केरल  में  हथकरघा  कामगारों  की  आंधिक  स्थिति  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया
 गया

 क्या  इन  कामगारों  संगठनों  ने  उनकी  शिकायतों  के  बारे  में  समय-समय  पर  ज्ञापन
 भेजे  और

 यदि  तो  उनकी  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  कौन  सी  कायंवाही  की
 गई  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सम  निवास  :  तथा  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ब्रिटेन  के  साथ  संधि

 $785.  आओ  ए०जे०वो०बी०  महेश्वर  राव  :

 डा०  वी०  बेंकटेश  :

 कया  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  ओर  ब्रिटेन  के  बीच  प्रस्तावित  प्रत्यपंण  संधि  की  धाराओं  पर  दोनों
 सरकारों  के  भतभेद  दूर  हो  गए  और

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  बीच  औपचारिक  प्रत्यपंण  संधि  पर  कब  तक  हस्ताक्षर  होने
 और  उसके  लागू  होने  की  आशा  है  ?

 विदेश  मंत्री  नारायण  दत्त  :  हम  प्रस्तावित  भ्रत्यर्पंण  संधि  की  कुछ  धाराओं
 पर  पारस्परिक  सहमति  के  लिए  अभी  भी  गोपनीय  विचार-विमर्श  कर  रहे  हैं  ।

 दोनों  सरकारों  द्वारा  संधि  के  स्वीकार्य  पाठ  सम्बन्ध  में  समझौते  पर  पहुंचते  ही  ऐसा
 किया
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 अज्ञक  के  लिए  सोवियत  संघ  से  प्राप्त  निर्यात  क्रयादेश

 *+786.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  अश्रक  व्यापार  निगम  को  सोवियत  संघ  से  एक  निर्यात  क्रयादेश  प्राप्त

 हुआ  जैसाकि  2  1987  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित
 हुआ

 यदि  तो  इन  निर्यात  क्रयादेश  पर  भारतीय  अश्रक  व्यापार  निगम  और  गैर-सरकारी
 क्षेत्र  के  निर्यातकों  द्वारा  कितना-कितना  अश्रक  निर्यात  किया

 क्या  भारतीय  अश्नक  व्यापार  निगम  ने  बिहार  स्थित  कुछ  अश्नक  निर्यातकों  को  निर्यात
 क्रयादेश  दिया  ओर

 यदि  तो  क्या  बिहार  सरकार  मे  इस  पर  आपत्ति  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पी०  शिव  :  से  अभ्रक  का  आयात  करने  वाली  सोवियत
 संघ  के  मं०  स्ट्रोजमेटिरियलिटोग  संगठन  ने  1987  में  भारतीय  अशभ्रक  व्यापार  निगम
 पटना  के  साथ  वर्ष  1987  में  10.04  करोड़  रु०  मूल्य  के  2339  मे०  टन  अश्रक  का  निर्यात
 करने  के  लिए  एक  करार  किया  जिसमें  से  मिटको  को  6.29  करोड़  रु०  मूल्य  के  1550  मे०  टन  की
 मात्रा  की  सीधी  सप्लाई  करनी  बाकी  मात्रा  की  सप्लाई  उन  गैर-सरकारी  निर्यातकों  द्वारा  की
 जाएगी  जिनका  चयन  सोवियत  संघ  के  क्रेताओं  द्वारा  किया  गया  आर्डरों  के  अपने  शेयर  की  पूर्ति
 करने  के  लिए  माल  मिटको  अपने  तिजी  प्रोसेसिग  छोटे  व्यापारियों  तथा  प्रोसेसरों  से
 प्राप्त  करेगा  ।

 इन  आइंरों  के  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  बिहार  सरकार  से  कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  ।

 जापान  के  राजकुमार  की  यात्रा

 +787.  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  के  राजकुमार  नारूहितों  ने  1987  के  तीसरे  सप्ताह  के  दौरान  भारत
 की  यात्रा  की

 यदि  तो  भारतीय  नेताओं  के  साथ  उनकी  क्या  बातचीत

 क्या  दोनों  देशों  क ेबीच  कोई  समझौता  भी  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्री  नारायण  दस  :  हां  ।

 इस  यात्रा  के  दोरान  कोई  औपचारिक  बातचीत  नहीं  हुई  थी  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सूखे  सेवों  को  _
 *788.  प्रो०  रास  कृष्ण  सोरे  :  क्या  बालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  तस्करी  द्वारा  लाये  गये  सूखे  मेबा

 जार  में  ऊंची  कीमत पर  बिक  रहे

 तो  सूखे  मेवों  की  मांग  की  तुलना  में  उनका  अनुमानित  प्राधिकृत  आयात

 कितना

 क्या  सूखे  मेवों  के आयात  सम्बन्धी  वर्तमान  नीति  का  कोई  विश्लेषण  किया  गया  है  और

 सूखे  मेवों  की  तस्करी  के  क्या  कारण  और

 यदि  तो  उसके  कया  निष्कर्ष  निकले  और  सरकार  द्वारा  देश  में  सूखे  मेवों  की  तस्करी

 रोकने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  जायेंगे  ?

 वाणिज्य  संत्री  पी०  शिव  :  सरकार  को  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  तथा  जब्त  किए

 गए  माल  से  ऐसे  संकेत  मिलते  हैं  कि  सूखे  मेवों  की  कुछ  सीमा  तक  तस्करी  हुई  तस्करी  में  लाए

 गए  इन  सूखे  मेवों  से  वहीं  कीमतें  प्राप्त  होती  हैं  जो  कि  प्राधिकृत  रूप  से  आयातित  सूखे  मेवों  से

 होती  हैं  ।

 सूखे  मेवों  के  आयात  के  ब्यौरे  तथा  सूखे  मेवों  के आयात  के  लिए  जारी  किए  गए  आयात

 लाइसेंसों  का  मूल्य  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सदन  के  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 1986  सूखे  मेवों  क ेलिए  आयात  हकदारी  को  सूखे  मेवों  के  लिए  आयात

 नीति  की  समीक्षा  के  आधार  पर  20  से  25  प्रतिशत  तक  बढ़ा  दिया  गया  ।

 सूखे  मेवों  के  सम्बन्ध  में  तस्करी  विरोधी  अभियान  को  और  तेज  कर  दिया

 विवरण  -

 1.  सूखे  मेवों  अर्थात  सुल्ताना  और  अन्य  सूखे  पिस्ता
 अखरोट  के  आयात के  ब्यौरे  ।

 ४...  वर्ष  मूल्य  रु०

 1982-83  2-83  1257.

 1983-84  22-11
 1984-85 °  20-73

 1985  के  बाद  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 2.  खजूर  और  काजू  को  छोड़कर  सूखे  मेवों  क ेआयात  के  लिए  जारी  किए  गए  आयात  लाइसेंसों
 की  संख्या  तथा  मूल्य  :--

 वर्ष  लाइसेंसों  की  संख्या  मूल्य  रु०

 1984-85  6802  22-00
 1985-86  5-86  77872  15-11
 1986-87  8454  16.20

 86
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 केरलਂ  में  तो  स्थानों  पर  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटल

 +792,  श्री  वी०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  केरल  में  प्रमुख  तीर्थ  स्थानों  पर  होटलों  का  निर्माण
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्येटन  मंत्री  मोहम्मद  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं
 |

 सेना  इंजोनियरी  सेवा  में  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  की  पदोन्नति

 *+793,  श्रो  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेना  इंजीनियरी  सेवा  में  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  कों  गत  24  वर्षों  से

 अगली  पदोन्नति  नहीं  दी  गई  है  जबकि  अन्य  विभागों  में  उनके  समकक्ष  लिपिक  कार्यालय  अधीक्षक

 बनाए  गए

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  संत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 गिनिग  कम्पनी  के  निदेशक  मंडल  सें  सरकार  द्वारा  नामांकित  व्यक्ति

 #794.  श्री  दिग्विजय  सिह
 :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  स्वदेशी  ग्रिनिंग  कपनी  जिसमें  राष्ट्रीय  कपड़ा  निमम  के  97  प्रतिशत
 शेयर  निदेशक  मंडल  में  किसी  व्यक्ति  को  नामांकित  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  स्वदेशी  गिरनिंग  क्रम्पनी  नाम  की
 कोई  ऐसी  कम्पनी  नहीं  है  जिसमें  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  97  प्रतिशत  शेयर  हैं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 शेयर  मिलिटरी  इंटेलिजेंसਂ  शीषंक  समाचार

 *795,  झरी  कृष्ण  सिह  :

 भरी  महेन्द्र  सिह

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1987  के  टाइम्सਂ  में
 शेयर  मिलिटरी  इंटेलिजेंसਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और
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 यदि  तो  इस.संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रों  नारायण  दत्त  :  हां  ।  +

 सरकार  इस  क्षेत्र  में  उन  घटनाओं  के  प्रति  सजग  है  जिनका  देश  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव
 पड़  सकता

 कर्नाटक  रेशम  कोट  पालन  परियोजना  का  कार्यकरण

 *+797.  श्री  नरसह  सुर्यवशोी  :  दया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  मिशन  जिसने  हाल  ही  में  कर्नाटक  राज्य  का  दौरा  किया
 रेशम  के  उत्पादन  के  कर्नाटक  रेशम  कीट  पालन  विंकास  परियोजना  को

 एक  सफल  परियोजना  माना  और

 यदि  तो  राज्य  में  रेशम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कौन  से  कदम
 उठाये  ज  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 रेशंम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  रेशम  उत्पादन  विभाग  के  प्रयासों  को

 पूरा  करने  लिए  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  निम्नोक्त  योजनाएं  कार्यान्वित  करता  रहा  है  :--

 (1)  द्विफसलीय  कोया  उत्पादों  तथा  द्विफललीय  रेशम  धागा  बनाने  वालों  को  प्रोत्साहन  बोनस
 के  भुगतान  की  योजना  ।

 (2)  द्विफसलीय  रेशम  कीट  पालन  के  प्रजनन  के  लिए  बोर्ड  के  अनुसंधान  विस्तार  केन्द्रों  के
 साथ  चौकी  कीट  पालन  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  योजना  ।

 (3)  हिफसलीय  रेशम  कीट  पालकों  को  पालन  उपस्करों  की  सप्लाई  के  लिए  योजमा  ।

 (4)  आथिक  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  राष्ट्रीय  रेशम  कीट  बीज  परियोजना  के  माध्यम  से  रेशम
 उत्पादकों  को  रोग  मुक्त  द्विफललीय  रेशम  कीट  बीज  की  सप्लाई  की  योजना  ।

 इसके  अतिरिक्त  द्विफसलीय  समन्वय  समिति  नामक  एक  विशेष  जिसमें  केन्द्रीय  रेशम
 बोर्ड  तथा  यज्य  रेशम  उत्पादन  विभाग  के  विशेषज्ञ  शामिल  समय-समय  पर  द्विफसलीय  कायंत्रमों
 की  समीक्षा  करती  है  ।

 राष्ट्रमण्डल  के  देशों  का  दोरा  करने  लिए  भारतोय  यामरिकों  को  बोला-को  आवश्यकता
 +799.  श्रीमती  किशोरी  सिंह  :  कया  विदेश्ञ  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रमण्डल  के  देशों  का  दौरा  करने  वाले  भारतीय  नागरिकों  को  इस  समय  बीज
 लेने  की  आवश्यकता  होती  और

 तो  क्या  भारत  सरकार  ने  राष्ट्रमण्डल  के  अन्य  देशों  के  नागरिकों  पर  भी  इसी प्रकार  के  बीज़ा  संबंधी  प्रतिबन्ध  लगाये  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  नारायण  दत्त  :  सभी  तो  लेकिन  रष्ट्रमण्डलीय
 देशों  में  भारतीय  नागरिकों  के  लिए  बीज्ञा  अपेक्षित

 SH)  भरत  में  18  1984  से  राष्ट्रभबण्डल-के-सभी देशों  के  लिए  लागू  कर  दिया
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 गया  विशिष्ट  राष्ट्रमण्डल  देश  और  अन्य  देशों  के  संदर्भ  में  जब-जब  जैसे-जैसे  आवश्यकता  होती
 बीज़ा  के  सम्बन्ध  में  पारस्परिकता  के  आधार  पर  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 ]
 ह

 पृथकतावारी  संगठनों  की  गतिविधियां

 7812.  श्रो  सैयद  शाह  बुद्दीन  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  सक्तिय  ऐसे  पृथकतावादी  संगठनों  अथवा  आन्दोलनों  के  नाम

 क्या  हैं  जिनके  बारे  में  सरकार  को  जानकारी

 उन  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  विदेशी  सरकारों  से  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया

 है  अथवा  जिन  पर  विदेशों  से  समथ्थंन  प्राप्त  होने  का  संदेह

 क्या  इन  संगठनों  का  कसी  आतंकवादी  अथवा  हिंसा  की  गतिविधि  से  कोई  सम्बन्ध
 और

 क्या  इन  संगठनों  ने  अब  तक  कोई  जान  और  माल  का  नुकसान  किया  है  अथवा  उसकी
 जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  ली  है  ?

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  .  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  से  निम्नलिखित  संगठनों  जो  पृथकतावादी  गतिविधियों  के

 लिए  ध्यान  में  आए  गैर-कानूनी  गतिविधियां  1967  के  अधीन  गैर-कानूनी
 संगठम  घो।षत  कर  दिया  गया  है  :--

 (1)  दल  खालसा

 (४)  नेशनल  काउंसिल  आफ  खालिस्तान  |
 पंजाब  में

 (9)  त्रिपुरा  नेशनल  वालन्टीयर्स  त्रिपुरा  में

 (1५)  मैंतेई  संगठन  नामत  :
 पीपल्स  लिबरेशन  आमी  )
 पीपल्स  रेवोल्यूशनरी  पार्टी  आफ  दी  कांगलैपाक  तथा  मणिपुर  में
 कांगलेपाक  कम्युनिस्ट  पार्टी

 ज्ञात  हुआ  है  कि  उक्त  में  से  कुछ  संगठन  विदेशी  स्रोतों  से  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  किन्तु
 इस  सम्बन्ध  में  और  ब्यौरे  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं  समझा  जाता  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1986-87  की  अवधि  के  दौरान  हिंसक  हताहतों  की
 लूटा  गया  धन  इत्यादि  इस  प्रकार  है  :  --

 हिंसक  घटनाओं  हताहत  लूटा  गयाधन
 की  संख्या  इत्यादि

 मणिपुर

 रा

 मैतेई  संगठन  35  7  4.24  लाख
 त्रिपुरा
 टी०  एन०  बवी०  47  २129  8-07  लाख
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 |

 सेडलरी  एवं  हानेंस  इकाइयों  का  बंद  किया  जाना

 7813.  श्री  ज्ञांति  घारोवाल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  सैडलरी  एवं  हार्नेस  इकाइयों  को  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना
 करना  पड़  रहा  जिससे  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  प्रभाव  पड़ा  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इण्डियन  हर्नेत  एण्ड  सैडलरी  एक्सपोर्ट  एसोसिएशन  से
 सेडलरी  एवं  हार्नेंस  उद्योग  की  समस्याओं  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  उद्योग  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  कौन  सी  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  इंडियन  हार्नेंस
 एण्ड  सैंडलरी  एक्सपोट् से  कानपुर  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  इस  क्षेत्र  में  निर्यातों
 को  और  आगे  बढ़ाने  सम्बन्धी  कतिपय  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 उनके  प्रस्ताव  इनसे  सम्बन्धित  हैं  :  अन्तनिविष्ट  साधनों  का  शुल्क  मुक्त
 नकद  मुआवजा  सहायता  की  दर  में  शुल्क  वापसी  का  दावा  करने  सम्बन्धी  अतिरिक्त
 गन्तव्य  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  आज्ञापक  हवाई  भाड़ा  दरें  लागू  निर्यात  सदन  के  रूप  में  मान्यता
 के  लिए  निर्यात  सीमा  को  कम  हार्नेस  चमड़े  की  उपलब्धता  तथा  आस्ट्रेलिया  में  सेडलरी  के
 आयातों  पर  शुल्क  लगाना  ।

 हालांकि  कुछ  बकाया  मामलों  को  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया  गया  है  फिर
 भी  अन्य  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  चमड़ा  निर्यात  परिषद से  प्राप्त  होने  हैं  ।

 ]

 अमरीका  के  साथ  वितोय  और  व्यापारिक  संबंधों  को  बढ़ावा  देना

 7814.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अमरीका  के  साथ  वित्तीय  और  व्यापारिक  सम्बन्धों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 और  वहां  प्रमुख  जनसम्पर्क  फर्मों  की  नियुक्ति  करके  पूंजी  निवेश  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  के  लिए  एक

 बड़ा  अभियान  शुरू  करने  की  तैयारी  कर  रही

 यदि  तो  इसके  लिए  अमरीका  में  कुछ  जनसम्पर्क  इकाइयों  को  तैनात  करने  पर

 कितना  व्यय  किए  जाने  की  संभावना  और

 भारतीय  दूतावास  द्वारा  स्वयं  यह  कार्य  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  वाणिज्य  मंत्रालय

 ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  राजकोषीय  तथा  व्यापार  सम्बन्ध  बढ़ाने  के  लिए  किसी  उच्च

 स्तरीय  जन  सम्पर्क  फर्म  को  नियुक्त  नहीं  किया  मंत्रालय  ने  विश्व  निर्यात  बढ़ाने  तथा

 उनके  विविधीकरण  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  जिनका  उद्देश्य  निर्यातों  के लिए  अधिशेष

 प्रौद्योगिकी  मे ंसमकालीन  तथो  कीमतों  में  प्रतियोगी  वस्तुओं  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देना  तथा  निर्यातों

 को  लाभप्रद  बनाना  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  विशेष  संदर्भ  में  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  अनेक  कदम
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 उठाए  गए  हैं  जिनमें  शामिल  बाजार  व्यापार  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  सहभागिता  तथा

 डिपार्टमेंटल  स्टोर  संवर्धन  तथा  क्रेता-विक्रेता  बैठकों  जैसे  आयोजनों  की  व्यवस्था  इसके
 अतिरिक्त  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  के  जरिए  एक  विशेष  प्रचार  कार्थेक्रम  क्रियान्दित  किया  जा

 रहा  इस  प्रयोजन  के  लिए  उन्होंने  लिटास  नामक  एक  प्रमुख  विज्ञापन  एजेंसी  जोकि  संयकक्त  '

 राज्य  अमरीका  में  जनसंपर्क  से  संबद्ध  सेवाएं  बनाए  रखी  हैं  ।

 प्रचार  में  निम्नलिखित  माध्यम  से  सभी  सम्मिलित  संचारण  की  व्यबस्था  है  :--
 व्यापार  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  ।

 सीधा  डाक  अभियान  ।

 वीडियो  टेपों  के  रूप  में  श्रव्य-दृश्य  संचारण  ।

 जनसम्पर्क  कार्यक्रमों  के  जरिए  व्यापार  पत्रिकाओं  तथा  अन्य  श्रकाशनों  में

 संपादकीय  कवरेज  ।

 यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  आंयात  संभाव्य  वाले  उत्पादों  पर
 प्रचौर॑  प्रयांस  केन्द्रित  किए  जाएं  जैसे  इलैक्ट्रोनिक  कम्प्यूटर  हांथ  के  आठें
 का  अनुषंगी  साइकल  चमड़ा  तथा  चमड़े  के  परिघ्नानों  सहित  हीरे
 और  तथा  कृषि  इसके  अंतिरिकत  जिने  विंषयों  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख
 किया  जाना  है  वे  भारत  की  निर्यात  की  झलक  तथा  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  ।

 इसें  अभियान  में  1.84  करोड़  रु०  का  कुल  व्यय  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  जिसमें
 86  लाख  २०  की  विंदेशी  मुद्रा  शांमिल  है  ।

 शुरू  किए  गए  कार्यक्रम  के  स्वरूप  को  देखते  हुए  यह  कार्य  वाशिगटन  में  भारतीय  दृतावास  को
 सॉंपना  संभव  नहीं  इसलिए  एक  व्यावसायिक  अभिकरण  की  सेवाएं  बनाए  रखी  गई  हैं  |

 अशोक  होटल  से  सम्बन्धित  ओऔद्योगिक  विवाद  के  लंबित  मामले

 7815.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अशोक  होटल  से  सम्बन्धित कुल  कितने  श्रभ  औद्योगिक  न्यायाधिकरण
 के  समक्ष  समझोत्ते  और/अथवा  मध्यस्थता  निर्णय-के  लिए  लंबित  पड़े  हैं  और  प्रत्येक  मामले  के  विवाद  के

 स्वरूप  और  उसकी  लंबित  पड़े  रहने  की  तिथि  सहित  ब्यौरा  क्या  और

 इन  मामलों  को  न्यायालय  भेजने  से  पहले  उन्हें  सम्बच्धित  पक्षों के  मध्य  समझौते  द्वारा
 निपटाने  के  लिए  यदिं  कोई  प्रयास  किए  गए  तो  वे  क्या  हैं  -?

 पयंटन  मंत्री  मोहम्भद  :  कुल  लंबित  विवादों  की  संख्या  55  है  ।  ब्यौरे  इस
 प्रकार  हैं  न

 बर्ष  जब  से  लंबित  है  निम्नलिखित  में  लंबित  मामलों  की  संख्या

 अओश्योगिक  सुलः  |  "
 श्रम

 1.  ह  2.  न  3.  3-०.  :

 रा
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 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  मैनेजमेंट  परस्पर  सभझौते  द्वारा  निवटान  करने  की
 कोशिश  करता  है  परन्तु  कभी-कभी  कुछ  विवादों  का  परस्पर  निपटान  करना  संभव  नहीं
 होता  ।

 एक्लरीमाला  नौसेनिक  अकादमी  का  नाम  बदल  कर  पशण्डित

 जवाहर  लाल  नेहरू  के  नाम  पर  रखना

 7816.  श्री  मुलला  पल्ली  क्या  स्क्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केरल  के  कब्तानूर  जिले  में  एश्ीमाला  नौसैनिक  अकादमी  का  साम  बदलकर  पष्डितः
 जवाहर  लाल  नेहरू  के  नाम  पर  रखने  का  प्रस्ताव

 ..._  यदि  तो  क्या  संबंधित  प्राधिकारियों  को  इसे  निर्भय  की  सूचना  दे  दी  गई
 और  क्र

 इस  निर्णय  की  कब  तक क़्ियान्वित  किय्रे  जाते  की  संभावना  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्र  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  -
 अंदण  :

 ओर  चूंकि  नौसेना  अकादमी  के  केवल  199  2  के  आसपास  ही  तैयार होने  संभावना
 इसके  नाम  के  निर्णय  की  सूचना  सभी  सम्बन्धितों  को  यश्रा  समय  दे  दी  जाएगी  .!

 ट्रिनिदाद  ओर  टोबागो  में  भारतोय  सांस्कृतिक

 7817.  ओमती  माधुरी  सिह  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्रा  करेंगे  कि  -:

 क्या  ट्रिनिदाद  और  टोकागो  में  एक  भारतीय  केन्द्र  स्थाप्रित  किया

 और
 |  रे

 यदि  तो  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 '

 विदेश  घंत्रालय  से  राज्य  मंत्रो  एडुआड़ों  :  हां  4
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 इस  भारतीय  सांस्कृतिक  केन्द्र  मे ंएक  निदेशक  होगा  और  संग्रीत  तथा  नृत्य  के  कई

 अध्यापक  ।  इस  केन्द्र  को  1987  तक  खोल  देने  क्रा  विचार

 हिन्नुस्तान  डायमसंड  कम्पनी  लिसिटेड  प्ें  बेंक  आफ  बेरमुडा  द्वारा  पूंजी  निवेश

 7818.  श्री  बसुदेव  आचाये  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  डायमंड  कम्पनी  लिमिटेड  में  जिसमें  भारत  सरकार  का  भी  हिस्सा  बैंक

 माफ  बेरमुडा  ने  कितना  पूंजी  निवेश  किया  और

 क्या  सरकार  ने  अब  तक  इस  बात  का  पता  लगाया  है  कि  बैंक  आफ बे  रमूडा  ने  यह  पूंजी
 निवेश  किसकी  ओर  से  किया  है  क्योंकि  वह  हीरे  का  व्यापार  नहीं  करता  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  बैंक  आफ

 बेरमुडा  हिन्दुस्तान  डायमण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  में  अपनी  ओर  से  स्वयं  एक  हिस्सेदार  इस  कम्पनी
 में  बैंक  आफ  बेरमुडा  की  इक्विटी  हिस्सेदारी  10.5  लाख  रु०  की

 बाह्य  अन्तरिक्ष  क्रा  परिसोमन

 7819.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत ने  राष्ट्रीय  वायु  सीमा  की  रक्षा  तथा  देशों  के  बीच  विवाद  उत्पन्न  न  होने  देने
 के  लिए  बाह्य  अन्तरिक्ष  की  परिभाषा  और  परिसीमन  करने  के  लिए  कहा  और

 यदि  तो  बाह्य  अन्तरिक्ष  के  शांतिपूर्ण  प्रयोजनों  हेतु  उपयोग  संबंधी  राष्ट्र  संघ  की
 समिति  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआड््डो  बाह्य  अन्तरिक्ष  के  शांतिपूर्ण
 उपयोग  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र  विधि  उप  समिति  में  जेैसाकि  कहा  गया  था  भारत  का  दृष्टिकोण
 यह  है  कि  बाह्य  अंतरिक्ष  को  परिभाषित  और  परिसीमित  करना  आवश्यक

 इस  प्रश्न  के  बारे  में  स्वयं  समिति  में  मतभेद  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई
 सहमति  नहीं  हो  पाई  है  ।

 दिल्ली  सें  बिक्रो  कर

 7820.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  दिल्ली  में  बिक्री  कर  समाप्त  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 तत्सम्बन्धी  निर्णय  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 गृह  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जिन्तामणि  :  जी  श्रीमान  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  गैस  टर्बाइनों  का  उत्पादन

 7821.  श्री  श्लोकांत  दस  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ९  ह

 क्या  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  ने  विद्युत  उत्पादन के  क्षेत्र  में  प्रवेश  किया
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 यदि  तो  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  का  कुल  कितने  मेगावाट  के  औद्योगिक
 गैस  टर्बाइनों  का  उत्पादन  करने  का  विचार  और

 इस  सम्बन्ध  में  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  ने  कौन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :
 से  1986  में  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  ने  अमरीका  के  मैससे

 के  कम्प्रैसर  ड्राइवस  के  रूप  में  उपयोग  के  3  से  5  मेगावाट  रेंज  के

 एग्रोडिराईवेटिव  गैस  टरबाइनों  के  निर्माण  के लिए  एक  लाइसेंस  सहयोग  समझौता  किया  इसके
 इसे  बिजली  पंदा  करने  तथा  अन्य  औद्योगिक  कार्यों  के लिए  भी  उपयोग

 में  लाया  जा  सकता  है  ।  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 आवश्यक  कदम  उठा  रही

 मिलिटरी  इंजोनियरी  सेवा  अनुबंधों  के  मध्यस्थता  सम्बन्धी
 सासलों  का  लस्बित  होता

 7822.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1986  को  मिलीटरी  इंजीनियरी  सेवा  के  अनुबंधों  के  मध्यस्थता  सम्बन्धी
 कितने  मामले  लंबित  पड़े

 ये  मामले  कितने  समय  से  लंबित  पड़े  हैं  और  इनके  लंबित  होने  के  क्या  कारण  और

 इन  मामलों  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण
 से  मध्यस्थता  के  लिए  लंबित  पड़े  मामलों  के  बारे  में  स्थिति  इस  प्रकार  है  :--

 एक  वर्ष  से  कम  84  इंजीनियंरों  द्वारा  किए  गए  ठेकों
 के  बारे

 ।  से  2  वर्ष  100  इंजीनियरी  सेवा  के  सभी
 ठेकों  के  बारे

 2  वर्षों  स ेअधिक  ज+  203

 मध्यस्थता  के  मामले  लंबित  पड़े  रहने  के  कारण  ये  हैं--दावे  पेश  न  बचाव  में

 वचन  और  पार्टियों  द्वारा  मध्यस्थता  को  अन्य  मध्यस्थता  कार्यवाही  के  विरुद्ध  न्यायालय  द्वारा
 स्थगन  आदेश  देना  और  मूत  ठेकेदारों  के  कानूनी  वारिसों  द्वारा  उत्तराधिकारी-प्रमाण  पत्र

 पेश  न  किए  जाना  ।

 2.  मध्यस्थता  एवार्ड  को  अन्तिम  रूप  देने  में  देरी  को  रोकने  के  लिए  तीन  पृर्णकालिका
 स्थतों  का  एक  पेनल  बनाया  गया  और  सभी  सम्बन्धितों  को  आदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  मध्यस्थता  के
 सभी  मामलों  में  शीघ्र  कारंवाई  करें  ।  न्यायालयों  में  पड़े  मामलों  को  भी  शी  ध्र  निपटाने  के  लिए  कार॑वाई
 की  जा  रही

 ]
 मध्य  प्रदेश  में  बारुद  कारखाने  को  स्थापना

 7823.  श्री  नन्दलाल  चौधरी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 प्रस्तावित  बारूद  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  सागर  जिले  में  कौन-कौन  से  स्थानों  का
 सर्वेक्षण  किया  गया

 इस  कारखाने  में  कौन-कौन  सी  चीजें  तैयार  की  जाएंगी  और  इससे  कितने  कर्भचारियों
 तथा  श्रमिकों को  रोजम़र  प्राप्त  और

 इस  कारखाने  की  स्थापमा  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  जाएगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  दिवराज  वो०  :
 से  संभावित  आयुध  निर्माणी  की  स्थापना  के  लिए  स्थान  चयन  के  सम्बन्ध  में  स्थान  चयन

 समिति  ने.कुछ  अन्य  स्थानों  के  सागर  जिले  के  सुर्खी  नामक  का  दौरा  किया

 प्रस्तावित  निर्माणी  में  प्रणोदकों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ।

 परियोजना  की-लागत  रोजगार  के  अब्सरों  आदि  के  बारे  में  ब्यौरे  विस्तृत  परियोजना
 रिपोर्ट  तैयार  हो  जाने  एवं  मंजूर  होने  के  पश्चात्:ही  उपलब्ध

 दानाधुर  छाथनी  में  सफाई  व्यवस्था

 7826.  भी  सलाउब्दीन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दानापुर  छावनी  में  गंदगी  फैले  रहने  के  फलस्वरूप  मच्छार्रा
 के  कारण  इस  क्षेत्र  में  मलेरिया  और  फाइलेरिया  रोग  फल  गया  है  5.

 सरकार  ने  वहां  सफाई-व्यवस्था  सुधारने  के  लिए  अब  तक  कौन  से  कदम  उठाए
 और

 यदि  कोई-कदमन्नहीं  उठाए  गए  तो  कब  तक  आवश्यक  सुधार  किया  जाएगा  ?

 रखा  संजाजय  में  रस  अतुसंधघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 से  वर्ष  1985  और  1986  के  दौरान  दानापुर  छावनी  से  मलेरिया  के  किसी  मामले  की  सूचना
 नहीं  1985  और  1986  के  दौरान  फाइलेरिया  819  तथा  3  मामले  थे  ।  इससे
 पता  लगता  है  कि  छावनी  में  सफाई  की  व्यवस्थाओं  को  बनाए  रखने  में  काफी  सुधार  हुआ  है  ।  स्वच्छता

 एवं  सफाई  की  व्यवस्थाओं  में  सुधार  बनाए  रखना  एक  लगातार  चलने  वाली  प्रक्रिया  कोड  के  पास
 उपलब्ध  साधनों  के  भीतर  छावनी  में  सफाई  व्यवस्था  बताए  रखने  और  उसमें  सुधार  करने  के  लिए
 छावनी  बोर्ड  सभी  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 जजिषुवाद  |
 केरल  के  मसालों  के  लिए  बाजार

 7827.  शो  टी०  बशीर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  काली  इलायची  आदि  जैसे  मसालों  के  लिए  नए  बाजारों  का  पता
 लगाने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  गया

 यदि  तो  क्या  गत  वर्ष  के  दोरान  इन  मसालों  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  है  ?
 ५

 वाणिज्य  चप्ऋलब  में  राज्य  संदो  प्रिय  रंजन  :  से  कक्ये  1986-87  के
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 दौरान  काली  मिर्च  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  इलायची  का  निर्यात  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  कम

 रहा  जैसा  कि  नीचे  दिया  गया  है  :--  $

 :  एम०  टन--मूल्य  करोड़

 व्स्तु  1985-86  1986-87

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 काली  मिर्च  37619  172.48  40855  223.91
 छोटी  इलायची  3271  53.46  1450  18.54

 बड़ी  इलायची  382  1.81  192  0.95

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  इलायची  के  निर्यात  पर  हवाई  भाड़ा  उपदान  दिया  गया  मसाला
 बोर्ड  यूरोपीय  बाजार  में  प्रवेश  करने  के  लिए  प्रयास  कर  रहा

 संसाधित  खाद्य  पदार्थों  का  निर्यात

 7828.  डा०  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  निर्यात  प्रोत्साहन  अवधि  को  9  महीने  से  बढ़ाकर  15  महीने
 करने  का  है  ताकि  संसाधित  खाद्य  पदार्थों  के  रूप  में  मौसमी  फलों  का  वर्ष  भर  निर्यात  किया  जा

 सके  ;  और

 यदि  तो  ऐसे  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  और  अग्रिम/प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  प्राप्त  करने  में
 विलम्ब  को  समाप्त  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  के
 अधीन  निर्यात  दायित्व  के  लिए  निर्धारित  अवधि  को  9  महीने  से  बढ़ाकर  15  महीने  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  तथापि  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुण  के  आधार  पर  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  9  महीने
 की  इस  अवधि  को  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।

 इस  प्रक्रिया  को सरल  और  कारगर  बनाने  तथा  लाइसेंसों  को  जारी  करने  में  होने  वाले
 विलम्ब  को  कम  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विभिन्न  देशों  की  जेलों  में  बंद  भारतीय

 7829.  श्री  लक््मष्ण  सलिक  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  देशों  की  जेलों  में  देशवार  कितने  भारतीय  कितनी  अवधि  से  अभी  तक  बंद
 पड़े  oo.

 सरकार  ने  इनकी  रिहाई  के  कितने  देश-गर  संबंधित  देशों  में  भेजे
 और

 पिछले  नौ  वर्षों  के दौरान  कितने  भारतीय  रिहा  हुए  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एड्आर्डो  से  विदेश  स्थित  अपने
 मिशनों  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथाशीघ्र  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 नाम  पट्टिओं  तथा  बिल्लों  को  हिन्दी  में  तैयार  करना

 7830.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  विभिन्न  रक्षा  सेवाओं  में  अधिक"रियों  और  जवानों  कौ  वर्दियों  पर  लगाने  के  लिए  नाम

 पट्टियों  और  बिल्लों  आदि  को  हिन्दी  में  तैयार  करने  के  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  है  ;
 ह

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  विभाग  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :
 से  तीन  सेनाओं  में  उपयोग  की  जा  रही  नाम  पटि्टियों  एवं  बैजों  को  अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 द्विभाषी  और  देवनागरी  लिपि  में  बदलने  के  लिए  1983-84  में  एक  समयबद्ध  कार्येक्रम  बंनाया
 इस  संबंध  में  तीनों  सेनाओं  ने  आवश्यक  कदम  उठाए  हैं  और  1987  तक  यह  लक्ष्य

 प्राप्त  कर  लेने  की  संभावना  है  ।

 1986-87  और  1987-88  के  लिए  निर्यात  लक्ष्य

 7831.  औओी  अभर  सिंह  राठवा  :

 श्री  सोहंन  भाई  पटेल  :

 श्री  फेमस  चोंधरी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  लिए  निर्यात  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  कितनी
 उपलब्धियां  रही

 कया  लक्ष्य  प्रोप्त  नहीं  किया  जा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  किसी  उच्च  शक्ति  प्राप्त  पैनले  का  गठन  कियों
 गया  है  ;

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कथा  है  और  इससे  निर्यात  बढ़ाने  में  कितनी  सहायता  मिली

 हैं  ;  औरं

 वर्ष  1987-88  के  लिए  निर्याता  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रिय  रंजत  दास  ओर  वित्तीय  वर्ष
 1986-87  के  लिए  12203  करोड़  र०  के  निर्यात  लक्ष्य  में  से  वर्ष  1986-87  के  पहले  दस  महीनों  में
 10075.45  करोड़  रु०  के  मूल्य  के  निर्यात  किए  आशा  है  कि  वर्ष  1986-87  के  लिए  निर्धारित

 लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  ।

 और  निर्णय  लेने  और  उन्हें  लागू  करने  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  सचिवों  की
 शक्ति  प्राप्त  समिति  और  निर्यात  संबंधी  मंत्रिमंडलीय  समिति  स्थापित  की  गई  अनेक  कदम

 उठाए  गए  हैं  जिनका  उद्देश्य  निर्यातों  के लिए  अधिशेष  औद्योगिकी  में  समकालीन  तथा  कीमतों  में
 प्रतियोगी  वस्तुओं  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देना  तथा  निर्यात  को  लाभप्रद  बनाना  इनें  उंपायों  का

 34



 4  1909  लिखित  उत्तर

 प्रभाव  इस  तथ्य  से  स्पष्ट  है  कि  1986-87  के  दौरान  निर्यातों  में  पिछले  वर्ष  की  इसी
 अवधि की  तुलना  में  17  प्रतिशत की  वृद्धि  ५

 1987-88  के  लिए  निर्यात  लक्ष्य  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 विधान  सभा  चुनावों  के  दोरान.हिसा
 7832.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  1987  में  पश्चिम  बंगाल  और  जम्मू  और  कश्मीर  विधान
 सभाओं  में  चुनाव  प्रचार  और  चुनाव  कराने  से  लेकर  इनके  इरिणामों  की  घोषणा  तक  इन  तीन  राज्यों
 में  हिंसा  के

 परिणामस्वरूप  मृत्यु/गंभीर  रूप  से  घायल  होने  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  भ्राप्त  हुई  हैं  ;
 और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  के  संबंध  में  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी ०  :  तथा  केन्द्र  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  विधान  सभा

 के  हाल  के  चुनावों  में  मारे  गए/घायल  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 मारे  गए  घायल  हुए
 न्-+--+->ममममॉनमममक  59“  नन++मनम»न  3»  आन»  जनम  OO  ॥७एर्रशाशणणणणणाणा  न

 केर  ल  )3  करेंगे

 पश्चिम  बंगाज़  9  297

 जम्मू  और  कश्मीर  ना  73
 कम  हि  णजफाज्----ऋ

 मिलों  को  नई  बम्बई  में  स्थानांतरित  करना

 7833.  प्रो०  सघु  दंडवते  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वस्त्र  मंत्रालय  के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  की  गई  एक  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ
 समिति  ने  वस्त्र  उद्योग  की  रुग्णता  के  बारे  में  जांच  की

 ह
 यदि  तो  क्या  समिति  ने  यह  पाया  है  कि  मिलों  के  संयंत्र  और  मशीनें  बहुत  पुरानी  हैं

 और  उनके  आधुनिकीकरण  की  आवश्यकता  है  जिसके  लिए  बहुत्र  अधिक  धनराशि

 यदि  तो  क्या  मिलों  ने  अपेक्षित  धनराशि  जुटाने  के  लिए  मित्रों  की  भूमि  बेचने  का
 प्रस्ताव  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मिलों  को  नई  बम्बई  में  स्थानांतरित  करने  क्री  शर्त
 रखने  ओर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इन  मिलों  के  अधिकांश  कमंचारी  महाराष्ट्र  के  पिछड़े
 क्षेत्र  कोंकण  के  हैं  और  उन्होंने  गत  वर्षों  में  बम्बई  को  देश  आधथिक  राजधानी  बनाने  में
 किया  मौजूदा  कंचारियों  को  रोजगार  की  पूर्ण  सुरक्षा  प्रदान  करने  का  भी  और

 (=)  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  भविष्य  में  इन  मिलों  की  भूमि  का  इस  प्रकार
 उपयोग  किया  जाए  कि  इस  महानगर  में  गन्दी  बस्तियों  की  समस्या  की  गंभीरता  कम  हो  ?

 वस्त्र  संत्रालय  सें  उपमंत्री  एम०  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।
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 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उपलब्ध  जानकारी  बम्बई  की  कुछ  उन  वस्त्र  मिलों  जो  वित्तीय
 नाइओं  में  अपनी  जरूरतों  से  बेशी  भूमि  को  विकसित  करने  की  अनुमति  के  लिए  निर्धारित  शहरी
 भूमि  सीलिंग  प्राधिकरण  तथा/अथवा  राज्य  सरकार  से  सम्पर्क  किया

 तथा  शहरी  सीलिग  प्राधिकरण  तथा/अथवा  राज्य  सरकार  इस  प्रकार  की

 बेशी  भूमि  के  निपटान  के  लिए  शर्तें  निर्धारित  करते  हैं  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  के लिए  परिवर्तित  पेंशन  पुनः  लागू  करना

 7834.  क्री  गंगा  राम  :
 ।

 श्री  मुल्लापलली  रामचन्द्रन  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  सेवानिवृत्त  सेना  के  कमंचारियों  के  लिए  परिवततित  पेंशन  पुनः
 लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  आदेश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  कौन  से  कारण  और

 कया  इस  सम्बन्ध  में  रक्षाद्वटूकमंचारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  असैनिक  कमंचारियों  के

 समकक्ष  माना  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अरुण  :

 नहीं  ।

 उपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  लागू  नहीं  होता  ।

 सेवानिवृत्ति  की  तारीख  से  15  वर्षों
 के  पश्चात्  पंशन  के  संराशिकृत  भाग  को  पुनः  लाग्

 करने  के  बारे  में  5-3-1987  को  लोक  शिकायत  एवं  पेंशन  मंत्रालय  तथा  पेंशनभोगी
 कल्याण  द्वारा  जारी  किए  गए  सरकारी  आदेश  सशस्त्र  सेना  काभिकों  एवं  अफसरों  सहित
 केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  पेंशनभोगियों  पर  लागू  होते  हैं  ।

 हां  ।

 ओद्योगिक  अमिकों  द्वारा  निर्यात  करने  के  वायदे

 7835.  श्री  कृष्ण  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  देश  में  विभिन्न  ओऔद्योगिक  एककों  ने  कितना
 निर्यात  करने  के  वचन  दिए

 इस  निर्यात  वचन  का  किस  सीमा  तक  पालन  किया  गया  था  और  इस  वचन  की  पूर्ति
 के  लिए  कुल  उत्पादन  कितने  प्रतिशत  निर्यात  किया  और  न्

 निर्यात  वचनों  विशेष  रूप  से  पूंजीगत  सामान  और  कच्चे  माल  के
 आयात  के  सम्बन्ध  पूरा  करने  में  असफल  रहे  उद्योगों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दस  :  और  निर्यात  दायित्व
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 3  ला  eee  प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस/विदेशी  सहभागिता  अनुमोदनों  तथा

 प्रशासनिक  मंत्रालयों  द्वारा  आशय  पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस/विदेशी  सहभागिता  अनुमोदनों  तथा
 कतिपय  मामलों  में  पूंजीगत  सामान  लाइसेंसों  के  मंजूर  किए  जाने  के  समय  लागू  किए  जा  रहे
 देश  में  विभिन्न  औद्योगिक  एककों  के  निर्यात  वचनबद्धता  सम्बन्धी  कुल  आंकड़े  विभिन्न  विषयों  के
 सब्बन्ध  में  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 प्रौद्योगिकी  निहित  विदेशी  सहयोग  अनुमोदनों  के  मामले  में  दण्ड  निम्नोक्त

 अनुसार  है  :--

 फमं  द्वारा  उत्पादित  माल  को  एम०एम०टी०सी०/एस०टी०सी ०/पी  ०ई०सी  ०  या  निर्यात
 के  लिए  सरकार  द्वारा  नामित  किसी  अन्य  अभिकरण  को  सौंपना  ।

 (2)  5  लाख  रु०  अधिकतम  की  शर्त  पर  वा्धिक  निर्यात  दायित्व  के  5  प्रतिशत  की  दर  से
 क्षतियों  की  वसूली  ।

 पूंजीगत  माल  और  कच्चे  माल  के  आयातों  के  मामले  में  आयात  निर्यात
 तथा  उसके  अन्तर्गत  जारी  किए  गए  आदेश  के  तहत  विवजं॑न  तथा  फर्मों  पर  दण्ड

 लगाने  के  लिए  कारंवाई  शुरू  की  जा  सकती  है  ।

 राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  पर  ख्चं  को  गई  धनराशि

 7837.  श्री  कमल  चोधरो  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या देश  में  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा
 क्या  और

 वर्ष  और  के  दोरान  वर्ष-वार  दृश्य-श्रव्य  माध्यम
 शांति  मार्च  मुद्रित  प्रचार  और  पुरस्कार/प्रोत्साहनों  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की
 गई  है  ?  ह

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  राष्ट्रीय  एकता  को  चुनौतियों  से  निरन्तर  सतकता  और  लगातार

 कार्यवाही  से  निपटने  की  आवश्यकता  इस  उद्देश्य  के  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  का  पुनगंठन
 रखने हेतु  को  किया  गया  था  और  इसकी  बैठक  अब  तक  परिषद की  तथा  को  को  हुई

 है  ।  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  ने  सतत  आधार  पर  पूरे  देश  में  विभिन्न  स्तरों  पर  राष्ट्रीय  एकता  कायम
 रखने  हेतु  स्थायी  समिति  भी  नियुक्त  की  है  ।  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  संयोजक  को  हुई  बैठक
 की  सिफारिशों  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  कार्यवाहियों  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने  के  लिए

 सुझाव  देने  हेतु  एक  पांच  सदस्यीय  उप-दल  का  गठन  भी  किया  गया  है  जिसके  संयोजक  श्री  पी०एन०

 हकसर  हैं  ।

 गृह  मंत्रालय  राष्ट्रीय  एकता  के  उद्देश्य  से  काम  करने  के  लिए  स्वयं  सेवी  संगठनों

 को सहायता अनुदान की योजना के अधीन विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों को निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की है :-- 5 5-86 रुपए 4,5 2,500 रुपए 37
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 7838.  श्री  जगन्नाथ  प्रसाद  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  और  उसके  आसं-पास  रक्षा  सेवा  के  अधिकारियों  को  आबंटित
 करने  के  लिए  मकान  मालिकों  से  अनेक  मकान  पट्टे  पर  लिए

 यदि  तो  मकान  मालिकों  को  प्रतिमाह  अधिकतम  कितनी  पट्टा  राशि  दी

 क्या  यह  सच  है  कि  पट्टा  करारों  का  समय  पर  नवीकरण  नहीं  किया  जाता  जिसके
 कारण  मकान  मालिकों  को  बहुत  परेशानी  होती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 पट्टे  का  समय  पर  नवीकरण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विक्रास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 मेजर  से  ब्रिगेडियर  तक  के  रैंक  और  उनके  समकक्ष  रैंक  के  अफसरों  के  लिए  किराए  पर

 लिए  गए  फ्लैटों  क ेलिए  मकान  मालिकों  को  अधिकतम  1200  रुपए  प्रतिमाह  और  कैप्टन  तथा  उससे
 नीचे  के  रैंक  तथा  उनके  समक्रक्ष  रैंक  के  अफ़सरों  क्रे  लिए  क्विराए  पर  लिए  गए  फ्लेंटों  का  900  रु०

 प्रतिमाह  किराया  दिया

 से  सामान्यतया  पट्टा  करार  के  नवीकरण  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होता  लेकिन
 कभी-कभी  मकान  मालिक  से  नवीकरण  की  सहमति  कब्जेदार  अफसर  से  मकान  के  संतोषजनक
 रख-रखाव  के  लिए  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  मकान  मालिक  से  मकान  की  मरम्मत  सम्बन्धी  जरूरी
 कार्य  करवाने  आदि  ज॑सी  प्रक्रिया  सम्बन्धी  जरूरतों  के  कारण  सें  विलम्ब  हो  जाता  इससे  मकान
 मालिकों  को  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  है  क्योंकि  उन्हें  करार  के  नवीकरण  होने  तक  का  किराया  दे
 दिया  जाता  तथापि  प्रक्रिया  सम्बन्धी  औपचारिकताओं  को  जल्दी  ही  निपटाने  के  लिए  विभाग

 द्वारा  सभी  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।
 ह

 आल  इण्डिया  हेंडलूस  फेबरिक्स  सारकेटिंग  कोआपरेटिव  सोसायटी

 7839.  श्रीमती  ऊषा  चोघरी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  आल  इण्डिया  हैंडलूम  फेबरिक्स  मारकेटिंग  कोआपरेटिव  सोसाइटी  ने  अपना  निर्यात

 विभाग  बन्द  कर  दिया  है  और  इसके  निर्यात  में  गिरावट  आई  है  और  सोसाइटी  को  अनेक  कठिनाइयों
 का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाते  का  प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।  फैब्रिक्स  सोसाइटी  र
 केवल  बम्बई  में  अपने  उस  निर्यात  विभाग  को  बन्द  कर  दिया  है  जिसमें  कारोबार  नहीं  हो  रहा  था
 तथा  गत  कुछ  वर्षों  से  घाटे  में  चल  रहा  फैब्रिक्स  सोसाइटी  के  निर्यात  इसके
 मद्रास  तथा  मदोई  स्थित  निर्यात  विभागों  और  मारीशस  तथा  क्वात्नालम्पुर  स्थित
 इसके  विदेशी  एककों  द्वारा  पर्याप्त  मांत्रा  में  किए  जा  रहे  फैब्रिक्स  सोसाइटी  के  निष्पादन
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 में  कोई  गिरावट  नहीं  है  और  उन्हें  अपने  उत्कृष्ट  निर्यात  निष्पादन  के  लिए  अनेक  राष्ट्रीय  पुरस्कार
 मिले  हैं  ॥  4

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हथकरघा  ओर  हस्तशिल्प  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  वेना

 7840.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  हथकरघा  और  हस्तशिल्प  क्षेत्र  में  संगठित  और  असंगठित  दोनों  क्षेत्रों  में  कार्यरत
 लोगों  की  अनुमानित  संख्या  कितनी  और

 सातवीं  योजना  के  दौरान  हथकरघा  और  हस्तशिल्प  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  उपसंत्री  एस०  कूंष्श  :  देश  में  हधकरघा  और  हस्तशिल्प
 क्षेत्रों  में  संगठित  तथा  असंगठित  दोनों  क्षेत्रों  मे ंलगे  लोगों  की  अनुमानित  सँखंया  78  लाख  और
 30.50  लाख  आंकी  जाती  संगठित  तथा  असंगठित  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  पृथक  आंकड़े  उंपलब्ध॑
 नहीं  हैं  क्योंकि  दोनों  क्षेत्र  अत्यधिक  बिखरे  हुए  तथा  विकेन्द्रित  हैं  ।

 जहां  तक  हथकरघों  का  सम्बन्ध  अनेक  विकासात्मक  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा

 हैं  जिनका  प्रमुख  उद्देश्य  हथकरधघा  क्षेत्र  के विकास  के  लिए  संगठनात्मक  अवस्थापना  प्रदान  करना

 है  ।  ये  योजनाएं  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  प्राथमिक  हथकरघधा  बुनंकर  संहकारी  को  शेयरं  पूंजी

 (2)  राज्य  एपैक्स  समितियों  तथा  राज्य  विकास  निग्रमों  को  शेयर  पूंजी
 सहायता  ।

 (3)  प्राथमिक  समितियों  को  प्रबन्धकीय  उपंदान  ।

 (4)  करघों  के  आधुन्निकीकरण  के  लिए  सहायता  ।

 (5)  करघा-पूर्व  तथा  करघा  पश्चात  प्रोसेसिंग  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  ।

 (6)  विशेष  छूट  योजना  ।

 (7)  जनता  कपड़ा  योजना  ।

 (8)  कल्याण  योजनाएं  जिनमें  वेकंशेड-संह-आवास  योजना  तेथा  बचत  निधि  योजना
 शामिल  हैं  ।

 हस्तशित्प  क्षेत्र  में  इसे  क्षेत्र  के  संवर्धन  के  लिए  अनेक  कदम  उंठाए  गए  हैं  जो  नीचे  दिए  गए

 अनुसार  हैं  :---

 (1)  कालीन  छपे  आर्ट  बेंत  और  बॉस  शिल्प  तथा  बुडवेयर  में
 प्रशिक्षण  ।  मिद्धहस्त  शिल्पियों  क्वारा  चलाए  जा  रहे  प्रशिक्षुणता  प्रशिक्षण  केन्द्र
 भी

 (2)  क्षेत्रीय  डिजाइन  तथा  तकनीकी  विकास  केन्द्रों  की  मार्फत  डिजाइन  विकास  ।  हाथ  से
 छपे  वस्त्रों  क ेलिए  जयपुर  में  एक  राष्ट्रीय  शिल्प  संस्थान  स्थापित  किया  गया  है  जिसमें
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 वस्त्र  प्रोसेसिग  सुधरी  हुई  प्रौद्योगिकी  में  शिल्पियों  को  प्रशिक्षित
 किया  जाएगा  ।

 (3)  देश  के  विभिन्न  भागों  में  विपणन  तथा  सेवा  विस्तार  केन्द्र  स्थापित  किए
 गए  हैं  ।

 (4)  प्रदर्शन  तथा  प्रचार  ।

 (5)  निर्यात  संवधंन  ।

 (6)  शिलिपयों  को  राष्ट्रीय  पुरस्कार  तथा  पेंशन  ।

 (7)  सास्कृतिक  विरासत  का  संरक्षण  ।

 दार्जिलिंग  सें  चाय  उद्योग  को  गोरखा  नेशनल  लिबरेशन  फ्रन्ट  के
 आन्दोलन  से  खतरा

 7841.  गौरी  हांकर  राजहूंस  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गोरखा  नेशनल  लिबरेशन  फ्रंट  के
 वालंटियरों  द्वारा  आन्दोलन  किए  जाने  के  कारण  दाजिलिंग  जिले  में  चाय  उद्योग  पूर्णतः  ठप्प  होने  की
 स्थिति  में

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  गोरखा  नेशनल  लिबरेशन  फ्रंट  के  वालंटियरों  ने  दारजिलिग  जिले  में
 चाय  बागानों  के  मालिकों  को  धमकी  दी  है  और  उन्हें  आन्दोलन  के  लिए  घन  देने  को  मजबर  कर
 रहे  और

 ह

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  दाजिलिंग  जिले  में
 चाय  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  गत  व  के  दौरान
 दार्जिलिंग  में  चाय  के  उत्पादन  में  लगभग  1.39  मि०  किग्रा०  की  मामूली  ग्रिरावट  आई  है  जो
 सामान्यतः  मौसम  की  प्रतिकूल  दशाओं  के  कारण  दार्जिलिंग  जिले  में  समय-समय  पर  अशान्ति  के
 बावजूद  चाय  बागान  कुल  मिलाकर  सामान्य  रूप  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 तथा  इस  आरोप  के  सम्बन्ध  में  कि  दारजिलिग  जिले  में  गोरखा  नेशनल  लिबरेशन
 फ्रंट  के  वालंटियरों  ने  चाय  बागानों  के  मालिकों  को  धमकी  दी  है  तथा  उन्हें  आन्दोलन  के  लिए  धन
 देने  को  मजबूर  कर  रहे  राज्य  सरकार  से  अब  तक  कोई  पक्की  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।

 हिन्दो  में  बोलने  के  संबंध  में  अतिशिष्ट  व्यक्तियों  को  जारी
 मागनिर्देश

 7842.  करो  मानिक  रेड्डी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  यात्रा  पर  आने  वाले  विदेशी  विशिष्ट  व्यक्ति  चर्चाओं  और
 प्रेस  कांफ्रेंसों  में  अपनी  मातृभाषा  में  बोलते  जबकि  भारत  के  अतिविशिष्ट  व्यक्ति  भारत  में  और
 विदेशों  में  अंग्रेजी  बोलते

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 क्या  सरकार'का  अतिविशिष्ट  व्यक्तियों  को  में  अपनी  मातृभाषा  में  बोलने  के

 लिए  मार्ग-निर्देश  जारी  करने  का  विचार  और  ५
 /  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआडडो  :  और  भारत  आने  वाले  कुछे
 क्शिष्ट  ज्यक्ति  अपनी-अपनी  भाषाओं  में  बोलतें'हैं  जक्कि  दूसरे  अपंनी  बातचीत  में  तथाਂ  संवाददाता
 सम्मेलनों  में  अंग्रेजी  में  बोलते  वास्तव  में  ऐसे  मौकों  पर  विदेशी  और  भारतीय  विशिष्ट  व्यंवितियों

 द्वारा  का  प्रयोग  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  उस  विशिष्ट  व्यक्ति  विशेष  की  किसी  भाषा
 पर  कितना  अंधिकार  की  उपलब्धता  कैसी  है  और  पारस्परिक  सुंविधां
 किस  में  है  ।

 और  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधघीन  नहीं  हैं  क्योंकि  इस  प्रकार  के
 निर्देश  जारी  करना  अव्यावहास्कि  हो  सकता  है  ।

 ]

 पिथौरागढ़  के  व्यापारियों  को  सम्पलि  और  धन  का  चोन  में
 अवरुद्ध  होना

 7843.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  पिथौरागढ़  जिले  के  कई
 व्यापारियों  की  सम्पत्ति  और  धन  गत  कई  वर्षों  से  तिब्बत  में  अवरुद्ध  और

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  कि  इन
 व्यापारियों  को  उनकी  सम्पत्ति  और  धनराशि  लौटा  दी  जाये  ?

 विदेश  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  हमारे  रिकार्ड  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश
 के  व्यापीरियों  का  तिब्बत  में  उधार  फंसा  हुआ  है  ।

 भारत  और  चीन  के  बीच  परिसम्पत्तियों  और  सम्पत्तियों  का  प्रश्न  अत्यन्त  हमने
 चीन  के  अधिकारियों  के साथ  यह  मामला  उठाया  क्योंकि  रह  मामला  पेचीदाः  किसी
 अंस्तिम  समाधान  तक  पहुंचने  में  कुछ  समय  लग  सकता  है  ।

 ]

 दिल्ली  तथा  अण्डसान  ओर  निकोबार  ठोफ्समूह  के  पुलिस  अधि  कारियों के  लिए
 पदोन््मति  ओर  प्रश्चिक्षण  के  अबस्तर

 7844.  आओ  चिगवांग  कोमवक  :

 श्यी  विष्णु  शोदी  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  तथा  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  के  पुलिस  अधिकारियों  के  प्रदोन्क्ति  और
 प्रशिक्षण  के  अवसरों  में  वृद्धि  क ेलिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 का

 संघ  राज्यक्षेत्र  संवर्ग  में  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  कितने  पद-हैं  और  से
 संवर्गज्याह्य  पद  है

 मे  कितने
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 -  क्या  नियमों  के  अनुसार  संवर्ग  बाह्य  पदों को  तीन  वर्षों  के  बाद  संवर्ग  पदों  में  बदल  दिया
 जाता  और

 यदि  तो  संवर्ग  बाह्य  पदों  को  संवर्ग  पदों  में  न  बदलने  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  संबंध

 में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिक्रायत  और  पेंदन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  दिल्ली  अण्डमान  निकोबार  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  के  लिए  पदोन्नति

 के  उपलब्ध  अवसर  इस  समय  समान  सेवाओं  के  तुल्य  हैं  ।  उन्हें  अपने  कायं  की  विषय  वस्तु  के  बारे  में
 पर्याप्त  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  पदोन्नति  तथा  सुधार  लाने  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं  के
 अवसरों  की  समीक्षा  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  ु

 े  भारतीय  पुलिस  सेवा  शासित  संवर्ग  में  संघ  शासित  क्षेत्र  में  58  वरिष्ठ

 डयूटी  पद  हैं  ।  इसके  19  पद  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  हैं  जिन्हें  यदि  भारतीय  पुलिस  सेवा  के
 अधिकारी  को  तैनात  करके  भरा  जाता  है  तो  उसके  लिए  यह  बाह्य  संवर्ग  माना  जाएगा  ।

 जी  श्रीमान  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 -  रूमानिया  द्वारा  कुद्रेमुख  संयंत्र  से  छरों  का  आयात

 7845.  श्री  एच  ०एन०  नन््जे  गोड़ा  :  क्या  बाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूमानिया  ने  मंगलौर  स्थित  कुद्रेमुख  संयंत्र  से  कच्चा  लोहा  और  छरें  आयात  करने
 का  निर्णय  किया

 यदि  तो  उनकी  मांग  का  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  देशों  के  बीच

 कोई  समझौता  हुआ  ओर

 यदि  तो  अन्य  कौन  से  देश  कुद्रेमुख  से  कच्चा  लोहा  और  छरें  खरीदने  पर  सहमत
 हुए  हैं

 मंत्रालय  में  राज्य  प्रिय  रंजन  दास  तथा  रूमानिया  ने
 मंगलौर  स्थित  कुद्रेमुख  संयंत्र  से लगभग  0:5  मिलियम  मि०  टन  छरं  खरीदने  में  रुचि  दिखाई

 अभी  तक  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  हुए
 1987-88  के  दौरान  जिन  देशों  ने  लोह  अयस्क  सांद्रण  खरीदने  की  पेशकश  की  है  या

 जिनके  द्वारा  उसके  आंयात  किये  जाने  की  आशा  वे  चैकोस्लोवा
 आस्ट्रेलिया  तथा  1987-88  के  दौरान  जिन  देशों  ने  कुद्रेमूख  से  छरें  खरीदने  की  पेशकश  की

 है  वे  हैं  :  हंग  चैकोसलोबाकिया  तथा

 खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  हारा  फोंगापालन  के  लिए  काम्पलेक्स  को  स्थापना

 7846.  श्री  सो०  साधषव  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  25  करोड़  रु०  की  लागत  से  कृत्रिम  झींगापालन
 के  लिए  काम्पलेक्स  की  स्थापना  के  बाद  बड़े  पैमाने  पर  झींगा  का  निर्यात  करेगा

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  का  ब्यौरां  है  और  क्या  यह  निगम  की  गतिविधियों
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 के  अनुमोदित  ज्ञापन  के  अनूसार  जैसाकि  दिनांक  9  1987  के  टाइम्सਂ  में
 समाचार  प्रकाशित  हुआ  है

 क्या  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  अन्य  सरकारी  क्षेत्र  के एककों  को  इसी  प्रकार  को

 परियोजनाएं  आरम्भ  करने  की  अनुमति  दी  और

 क्या  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  सोयाबीन  से  बनने  वाले  खाद्य  पदार्थों  जोकि

 हमारी  आवश्यकताओं  से  अधिक  भी  निर्यात  करेगा  जिनकी  यूरोपीय  आथिक  देशों  में  भारी
 मांग  है  ?

 ह

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  खनिज-ओर

 धातु  व्यापार  निगम  को  भारत  में  झींगा  के  क्त्रिम  पालन  के  लिए  एक  एकक  की  स्थापना  से  संबद्ध
 झींगों  के  निर्यात  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  के  संगम  ज्ञापन
 में  निर्यात  के  लिए  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  से  उसे  नहीं  रोका

 गया

 यदि  ऐसी  परियोजनाएं  प्राप्त  होती  हैं  जिनसे  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  तो  उन  पर

 गुण  व  गुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जा

 1985-86  से  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  बल्गारिया  इरान  तथा  लीबिया  जैसे

 देशों  को  सोयामील  का  निर्यात  कर  रहा  है  तथा  नए  बाजारों  को  अभिज्ञात  करके  अपने  निर्यातों  को

 बढ़ाने  का  उसका  इरादा

 तिल  का  निर्यात

 7847.  डा०  पी०  बललाल  पेरुमन  :  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  सरकार  द्वारा  भारी  मात्रा  में  तिल  जारी  किये  जाने  के  बावजूद
 अब  तक  निर्यात  में  कोई  उल्लेखनीय  वृद्धि  नहीं  हुई  और

 यदि  तो  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  देने  और  देश  के  लिए  अच्छी  मात्रा  में  विदेशी

 मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  सरकार  को  इसके  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?  ॥  oe,

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  1986-87

 दौरान  तिल  के  जिनका  नैफेड  के  माध्यम  से  मार्गीकरण  कियां  गया  110  एम  टी  रहे
 जिनका  मूल्य  9.80  लाख  था  ।  कम  निर्यात  निष्पादन  मुख्यतः  कम  आा्तरिक्ष  उत्पादन  के  कारण  घरेलू
 तथा  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  के  बीच  व्यापक  असमानता  की  वज़ह  से  देश  में  समग्र  खाद्य  तेल  की

 कमी  की  वजह  से  तिल  की  कीमतों  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  तथा  आजकल  कीमत  1200  ₹ु०  प्रति
 क्विन्टल  चल  रही  जबकि  1985-86  के  दौरान  750  रु  ०  प्रति  क्विन्टल  थी  ।

 यद्यपि  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  तिल  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  फि
 भी  देश  में  वतंमान  प्रचलित  कीमतें  उत्पादकों  को  समुचित  प्रेरणा  देती  हैं  ।  खाद्य  सामग्री  तैयार  करने
 के  लिए  देश  में  तिल  की  काफी  खपत  होती  वनस्एति  एककों  द्वारा  तिल  की  मांग  की
 जाती
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 ]  .

 राजस्थान  में  विजय  नगर  में  रुई  निगम  में  आग  लगने  से  रुई  का  नकेसान

 7848:  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  धस्त्र  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जनवरी  1987  से  मार्च  1987  के  दोरान  राजस्थान  में“विजेय॑  नगर

 में  भारतीय  रई  निगम  में  पड़े  रुई  के  बहुत  बड़े  ढेरं  पर  आग  लगी  थी

 यदि  तो  आंग  लगने  से  कितनी  अनुमानित  हानि

 क्या  आग  लगने  के  कारणों  की  जांच  की  गई  और  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम
 और

 उत्तरदायी  लोगों  के  विरुद्ध  कौन  सी  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वस्त्र  संत्रालथ  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  तथा  जी  हां  4  राजस्थान  में
 श्री  विजय  नगर  केन्द्र  पर  1-3-1987  को  आकस्मिक  आग  लग  गई  थी  तथा  इस  आग  में  रुई  के  स्टाकों
 की  हुई  क्षति-लमभग  22  लाख-रु०

 तथा  भारतीय  रुई  निगम  आग  के  कारणों  के-बारे  जांच  कर  रहा  व्यक्षितयों
 खिलाफ की  जाते  वाली  कार्यवाही  जांच-के  परिणामों  पर  निर्भर

 आन्भ्र  प्रदेश  में  रेशम  उत्पादन  परियोजना

 7849.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेडडो  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  रेशम  उत्पादम  बोर्ड  ने  आन्ध्र  भ्रदैश  और  अन्य  राज्यों  भें  300  करोड़

 रुपये  की  कुल  लागत  की  जांच  रेशम  उत्पादन  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  कृषि  वित्त  निगम  से

 सहायता  भांगी  है

 इस  प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  सरकार  और  क्ृषि'वित्तਂ  निगम  की  क्या  भ्रतिक्रिया  और  .

 आन्ध्न  प्रदेश  में  इन  रेशम  उत्पादन  परियोजनाओं  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  किए
 जाने  की  संभावना  है  ओर  उने  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  यह  घनराशि  व्यम
 की  जायेगी  ?

 बस्न्न  मंत्रालय  में  उप  संत्री  एस०  कृष्ण  :  जी

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  हांरा  करार

 7850.  श्री  यदह्ावस्तराव  गड़ालख  पांट्िल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री
 '

 यह  बताने  की  कृपों
 करेंगे  कि  :

 ,
 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  मे  सरकार  के  सांथ  किंसी  सभझौतें  पर  हस्ताक्षर  किंपें

 यदि  तो  तत्संबंभी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  के  साथ  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करने  का  विचार  केघल  हाल  में  आरम्भ  हुआ  है  ।

 तक  एल०  टी०  सी०  द्वारा  सरकार  के  साथ  किसी  भी  समझौता  ज्ञापन  ओ०  पर
 हस्ताक्षर  नहीं  किये  गये

 भारत  ओर  पाकिस्तान  द्वारा  सत्स्य  पोतों  को  पकड़ना

 7851.  श्री  जो०  एम०  बसवराज  :
 थी  एस०  एम०  गुरडडी  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 क्या  भारतीय  ओर  पाकिस्तानी  तट  रक्षक  गत  दो  महीमों  के  दोरान  एक  दूसरे  के  महंस्म
 पोतों  को  पकड़  रहे

 यदि  तो  इस  अवधि  के  दौरान  दोनों  देशों  द्वारा  पकड़े  गए  मत्स्य  पोतों  और  गिरफ्तार

 किए  गए  पोत  चालक  कमंचारियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 दोनों  देशों  द्वारा  मत्स्य  पोत  पकड़ने  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?  .

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 हां  ।

 तथा  रक्षक  ने  कर्मीदल  के  209  सदस्यों  के  साथ  16  पाकिस्तानी  मत्स्य  जहांज  पकंड़े  ।

 इसी  अवधि  के  दौरान  पाकिस्तानी  अधिकारियों  ने  कर्मीदल  दल  के  120  संद॑संयों  क ेसाथ  14  भारतीय

 मत्स्य  जहाज  पर्कंडे  ।
 तट  रक्षक  ने  हमारे  समूंद्री  क्षेत्र  की  गश्त  तेज  कर  दी  हवाई  निगरतनी  द्वारा

 भी  सहायता  दी  जा  रही  समस्या  से  निपटने  लिए  रांजनथिक  उपाय  भी  प्रारम्भ  किए
 गए  हैं  ।

 अंडमान  ओर  निकोबार  होपससूह  में  जलयान  सेवा

 78:  2.  श्रो  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  ने  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  जलयान  सेवा

 शुरू  करने  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो-क्या  यह  प्रस्ताव  गृह  मंत्रालय  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इसको  मंजूरी  दिये  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इसे  मंजूरी  दिए  जाने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्तामलि  :  से  अण्डमान  और  निकोबार
 द्वीप  समूह  में  जलयान  सेवा  शुरू  करने  के  बारे  में  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  सैद्धान्तिक  रूप  से

 सहमत  हो  गया  प्राइवेट  सेक्टर  में  सेवा  शुरू  करने  के  लिए  संविदात्मक  शर्तें  अभी  तय  की
 जानी  हैं  ।

 आन्श्र  प्रदेश  में  खरीदी  गई  रुई  का  मूल्य
 7853.  शी  बी०  तुलसीराभ  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
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 क्या  इस  मौसम  में  भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  आन्ध्न  प्रदेश  में  किसानों  को  अंदा  किया
 गया  रुई  का  मूल्य  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  से  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  सरकार  किसानों  की  क्षतिपूर्ति  किस  प्रकार
 और

 भविष्य  में  आन्भ्र  प्रदेश  से  खरीदी  जाने  वाली  रुई  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  भारतीय  रुई  निगम  ने  साधारण
 भौसत  क्वालिटी  की  कपास  के  लिए  सरकार  द्वारा  निश्चित  की  गई  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  पर  आन्ध्र
 प्रदेश  में  किसानों  से रई  की  खरीदारी  की  जब  कपास  की  क्वालिटी  साधारण  औसत  क्वालिटी  से
 नीचे  की  होती  तब  निगम  कटौतियां  करता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  रुई  निगम  जब  कीमतें  न्यूनतम  स्तर  नीचे  गिर  जाती  हैं  तब  न्यूनतम  समर्थन
 कीमत  पर  बिना  किसी  मात्रा  प्रतिबंधों  के रई  की  खरीद  करता

 द्रोणाचार्य  परियोजना  के  लिए  कोचोन  से  लोगों  को  बेदखलोी

 7854.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नौसेना  की  द्रोणाचा्य  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  फोर्ट  कोचीन  से  कितने  लोगों  को
 बेदखल  किया  गया  और

 बेदखल  किए  गए  व्यक्तियों  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 (1)  निजी  भूमि  से  न  166  व्यक्ति

 (४)  सरकारी  भूमि  से  ना  211  व्यक्ति

 (i)  निजी  भूमि  न  1,53,74,868.95 8  68.9  5  रुपये

 (४)  सरकारी  भूमि  से  बेदखबल  किए  गए  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  राज्य  सरकार
 को  18.00  लाख  रुपये  की  राशिਂ  दी  गई  पुनर्वास  राज्य  सरकार  द्वारा
 किया  जा  रहा

 कपास  का  निर्यात

 7855.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  1986-87  के  दौरान  निर्यात  के  प्रयोजन  के  लिए  लम्बे  रेशे  तथा  अतिरिक्त
 लम्ब  रेशे  वाली  कपास  की  कुल  कितनी  गांठें  जारी  की  गई  थीं

 क्या  सरकार  का  विचार  1987-88  में  कपास  के  निर्यात  को  बढ़ाने  का

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  गांठें  जारी  की  गई  और

 वर्ष  1987-88  के  लिए  कपास  के  निर्यात  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण
 :  से  सरकार  द्वारा  घोषित
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 दीर्घावधि  निर्यात  नीति  के  अन्तर्गत  चालू  रुई  मौसम  1986-87  से  आगामी  तीन  वर्षों  की  अवधि  में
 प्रत्येक  वर्ष  लम्बे  तथा  अत्यधिक  लम्बे  रेशे  की  रुई  की  5  लाख  गांठों  तथा  बंगाल  देशी  और  दिगविजय
 किस्म  की  प्रत्येक  की  50,000  गांठों  की  मात्रा  के  निर्यात  किए  जाएंगे  ।  चालू  वर्ष  1986-87  6-87  के  दौरान
 सरकार  ने  अब  तक  लम्बे  तथा  अत्यधिक  लम्बे  रेशे  की  रुई  की  4.57  लाख  गांठों  तथा  बंगाल  देशी  की
 50,000  गांठों  को  रिलीज  किया

 1987-88  में  निर्यातों  में  कोई  वृद्धि  फसल  की  घरेलू  पिछले  आदि  जैसी
 बातों  पर  निर्भर  होगी  ।

 युवाओं  के  लिए  पर्यटन  सुविधा

 7856.  श्रीमती  डी०  के०  भण्डारी  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आगामी  वर्षो  में  देश  में  युवाओं  के  लिए  पर्यटन  सुविधाओं  का  विकास
 करने  संबंधी  कुछ  प्रस्ताव  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  चुने  गए  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  से  युवाओं  में  साहसिक  कार्य  की  भावना  का
 विकास  करने  के  पर्यटन  मंत्रालय  ने  वरंमान  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  दौरान

 केरल  और  हिमाचल  प्रदेश  में  प्रयोग  के  लिए  ट्रैकिंग  उपकरणों  की  खरीद  के
 वास्ते  निधियां  स्वीकृत  की  इसके  सिक्किम  में  ट्रैकस  हट्स  का  निर्माण  करने  के  लिए  भी
 निधियां  की  गई  अन्य  राज्यों  में  जिनमें  इस  प्रकार  की  गतिविधियां  संभव  इसी
 तरह  की  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  विचार  किया

 युवा  कायं  और  खेल  मंत्रालय  जो  इस  समय  देश  में  अलग-अलग  19  स्थानों  पर  युवा
 होस्टलों  का  परिचालन  कर  रहा  वतंमान  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  60  और  युवा  होस्टल  बनाने
 का  प्रस्ताव  है  ।

 तुरा  और  आगरा  में  युवा  होस्टलों  का  निर्माण  शुरू  हो  चुका

 कर्नाटक  में  सहकारी  कताई  मिलों  को  वित्तीर  सहायता

 7857.  श्री  एम०  बी०  चन्द्रशेखर  सू्ति  :

 श्री  एच०  जी०  रामुलू  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कनटिक  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  में  कुछ  सहकारी  कताई  मिलों  को

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  कर्नाटक  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार
 से  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  साथ  राज्य  में  कुछ  सहकारी  कताई  मिलों  के  ऋण  आवेदन  पत्रों
 पर  विचार  करने  के  मामले  को  उठाने  का  अनुरोध  किया
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 तथा  वित्तीय  संस्थाएं  अनुभव  करती  हैं  कि  देश  में  पहले  पर्माष्त  क्षमता

 है  तथा  नये  कताई  एककों  का  प्रस्ताव  पूंजी  लागत  अरथ॑क्षम  प्रस्ताव  नहीं  होगा  ।

 तिहाइ  दिल्ली  में  सुरक्षा  व्यवस्था  में  परिवर्तत  करने  का  प्रस्ताव

 7858.  श्री  वी०कनियास  प्रसाद  :

 डा०  गोरी  शंकर  राजहंस  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  तिहाड़  नई  दिल्ली  में  संपूर्ण  सुरक्षा  व्यवस्था  में  परिवर्तन  करने  के
 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  :  तथा  दिल्ली  में  तिहाड़
 जेल  की  वतंमान  सुरक्षा  प्रणाली  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  अतिरिक्त  बल  तैनात  वाहनों  और

 आगन्तुकों  के  आवागमन  को  नियमित  संचार  नेटबक  में  फ्लूड  लाइटों
 निगरानी  बुर्जों  दिन-रात  जकानों  की  तेनाती  आदि  जैसे  कुछ  पहले  उठाए  जा

 चुके  हैं  ।

 हथकरघा  उद्योग  के  लिए  वाधिक  धनराशि  के  नियतन  में  कटौतो

 7859.  थी  अनम्त  प्रसाद  सेठी  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  को  हथकरघा  उद्योग  के  लिए  निर्धारित  धनसशि
 के  वाधिक  नियतन  में  कटौती  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप,मंत्री  एस०  कृष्ण  हथकरा  क्षेत्र  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  की  निधियों  का  आबंटन  योजनावार  किया  जाता  है  न  कि  राज्यों  को  निधियों  कीਂ
 रिलीज  राज्यों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के आघार  पर  की  जाती  बशतें  कि  उनके  अपने  बजट  में  समान
 आबंटन  किए  गए  केन्द्रीय  बजट  में  वाधिक  आबंटन  पिछले  खर्च  के  आधार  पर  किए  जाते  हैं  और

 इसमें  उत्तरोत्तर  वृद्धि  होती  रही  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विस्कोस  फाइबर  का  आयात

 7860.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विस्कोस  फाइबर  को  लघु  यूनिटों  को  सुलभ  कराने  के  लिए  इसका
 अधिक  आयात  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  विस्कोस  फाइबर  की  बिक्री  पर  मूल्य  नियंत्रण  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  सें  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  तथा  विस्कोस  स्टेफल  फाइबर
 का  आयात  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अंतगंत  किया  जाता  रहेगा  ।

 नहीं  ।
 ह
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 ्

 हिन्दी  में  सरकारी  कास-काज  $

 7861.  श्री  रुंवर  राम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दी  माध्यम  से  विश्वविद्यालयों  से  स्नातक  परीक्षा  पास  केन्द्रीय  सरकार  के
 कार्यालयों  में  काम  करने  वाले  सभी  कमंचारी  अपना  सरकारी  काम-काज  हिन्दी  में  करते

 यदि  तो  इसके  कौन  से  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  के  लिए  कौन  से  कार्यक्रम  तैयार  किए
 गए  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तफ्ुणि  :  नहीं  ।

 राजभाषा  1963  के  अधीन  बनाए  गए  राजभाषा  1976  के  नियम

 8(1)  के  अनुसार  कमंचारी  को  हिन्दी  या  अंग्रेजी  में  काम  करने  की  स्वतन्त्रता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  के लिए  तैयार  किए  गए  कुछ  कार्यक्रम

 इस  प्रकार  हैं  :  --

 (1)  राजभाषा  विभाग  प्रतिवर्ष  एक  वा्िक  कार्यक्रम  तैयार  करता  है  जिसमें  सरकार  की
 राजभाषा  नीति  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  आम  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।

 (2)  सरकारी  काम  में  हिन्दी  के  प्रयोग  की  प्रगति  का  अध्ययन  करने  के  लिए  राजभाषा
 विभाग  के  अधिकारी  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों/विभाग/कार्यालयों  आदि  का  निरीक्षण
 करते  हैं  ।

 (3)  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों  आदि  में  हिन्दी  के  प्रयोग  की
 प्रगति  का  जायजा  लेने  के  लिए  विभिन्न  समितियां  भी  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 (4)  जिन  कमंचारियों  को  हिन्दी  का  कार्यसाधक  ज्ञान  नहीं  है  उनके  लिए  हिन्दी  पढ़ाने  के

 लिए  हिन्दी  शिक्षण  योजना  के  अन्तगंत  देश  भर  में  हिन्दी  शिक्षण  केन्द्र  खोले  गए  इसी
 योजना  के  अन््तगंत  अंग्रेजी  के आशुलिपिकों  व  टंककों  को  हिन्दी  आशुलिपि  व  टंकण  के

 प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  भी  की  गई  है  ।

 ]

 महाराष्ट्र  में  विद्युत  चालित  करघों  के  लिए  सेवा  केन्द्र

 7862.  थी  प्रतापराव  बौ०  भोसले  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  वर्ष  1987-88  के  दोरान  विद्युत  चालित  करघों  के  लिए

 कुछ  नए  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  और
 *  यदि  तो  ये  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  1987-88  के  दोरान
 चाय  नए  विद्युत  कर्रधा  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 प्रस्तावित  स्थान  हैं  :--
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 1.  मदुराई  के  निकट  सकरन  कोइल

 2.  अहमदाबाद

 3.  इचलकरन्जी

 4,  मेरठ  ।

 शुल्लरात  पासपोर्ट  कार्यालय  में  के  संबंध  में  लम्शित
 पड़े  आवेदन-पत्र

 7863.  श्री  दोलतासहणी जदेजा  :  क्या  बिदेश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात के  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  में  1987  से  आज  तक  लम्बित  पड़े
 पोर्ट  सम्बन्धी  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  कितनी

 |  ९
 गुजरात  में  और  1987  के  दोरान  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए

 और

 गुजरात  में  प्रत्येक  आवेदन-पत्र॒  पर  स्वीकृत  प्रदान  करने  में  औसतन  कितना  समय
 लगता  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य[मंत्रो  एड्भार्डो  :  31-1-87;  28-2-87  और
 31-3-87  को  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  अहमदाबाद  में  नए  पासपोर्टों  क ेलिए  लम्बित  आवेदन-पत्रों

 की  कुल  संख्या  क्रमशः  14,216;  12247  और  13865

 और  फरवरी  में  5,736  और  5,012  पासपोर्ट  जारी  किए  गए

 प्रासपोर्ट  जारी  करने  में  कितना  समय  लगता  यह  पासपोर्ट  संम्बन्धी  कागजों  के  पूरा
 होते  पर  निर्भर  है  जिसमें  सम्बद्ध  पुलिस  अधिकारियों  की  साक्ष्य  रिपोर्ट  की  प्राप्ति  भी  शामिल

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  अहमदाबाद  में  कागजात  पूरा  हो  जाने  के  बाद  5  कार्य  दिवसों  के
 अन्दर  पासपोर्द  जारी  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 इस्रायलो  उत्पादकों  के  लाभ  के  लिए  खर्च  को  गई  धनराक्षि

 7864.  प्रो०  पी०  जे०  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मसाला  बोर्ड  ने  1986-87  के  दौरान  केरल  में  इलायची  उत्पादकों  के  लाभ  के  लिए
 कितनी  धनराशि  खचं  की  ह

 कौन-कौन  सी  विभिन्न  योजताएं  कार्यान््वयनाधीन  और

 फ्रधोजसा्थ  वर्ष  1987-88  7-&8  के  लिए  कितनी  धन्तराशि  नियत्त  की  गई  है  ?

 जॉणिस्य  मंत्रांसय  मैं  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  इलायची  उत्पादकों  के
 लाभ  की  योजनाओं  पर  राज्यवार  खर्च  उपलब्ध  नहीं  1986-87  के  दौरान  बोर्ड

 को रिलीज की गई कुल राशि 349.75 लाख रु० कार्यान्वयन के अन्तगंत विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं :-- इलायची पुनर्रोपण-सह-उपदान योजनाएं । (2) विस्तार सलाहकर योजना । 50
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 (3)  विभागीय  नसेरी  योजना  ।

 (4)  प्रमाणित  नसंरीज  योजना  ।

 (5)  8  हेक्टर  भूमि  तक  के  स्वामी  वाले  छोटे-उपजकर्ताओं  को  सिंचाई  उपस्करों  की

 उपदान  प्राप्त  सप्लाई  की  योजना  ।

 (6)  कापर  सस्फेट  और  पौधा  संरक्षण  उपस्करों  की  उपदान  प्राप्त  सप्लाईकी  योजना  ।

 (7)  भू  संरक्षण  के  लिए  उपदान  ।

 (8)  उपचार  गहों  के  मिर्यात  क ेलिए  उपदान  योजना  ।

 (9)  अनुसंधान  क्रियाकलाप  ।

 26-2-87  से  इलायची  बोर्ड  का  नये  गठित  मसाला  बोर्ड  में  विलय  कर  दिया  गया

 1987-88  के  दौरान  इलायची  के  विकास  आदि  तथा  अन्य  मसालों  के  विपणन  की  योजनाएं
 आरम्भ  करने  के  लिए  बोर्ड  के  बजट  में  568.00  लाख  रु०  का  आबंटन  किया  गया

 अखबारी  एजेंसियों  हारा  दुश्य-अव्य  उपकरणों  का  आयात
 घ

 7865.  श्री  थम्पन  थामस  :  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ-अखबारी  एजेंसियों  को  हाल  ही  में  दृश्य-अ्रष्य  उपकरणों  का  आयंग्त  करने  के

 लिए  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  अन्य  अखबारी  एजेंसी  ने
 भी  इसके  लिए  आवेदन  दिया  यदि  तो

 सरकार  का  उस  बारे में  क्या  निर्णय  है  ?
 ह॒

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  उपकरणों  के

 लिए  जमं॑न  टी०  वी०  तथा  जर्मन  संघीय  गणराज्य  के  श्री  पीटर  कर्व्स  को  जारी  बश

 सीमाशुल्क  निकासी  परमिटों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1.  निम्नलिखित  उपकरणों  के  आयात  के  लिए  2,72,211  रु०  के  लिए  सी०सी  ०“प्री०  स ं०

 फोटोकापी  दिनांक  अपेरैट्स  :--

 बी०बी०यू०  800  सं०  इंक  25,  बी०  के  806  टाइस  कोड  रिकोर्डर  ।

 (2)  बीं०्बी०  यू०  435  सं०

 (3)  3  पोर्ट  कलर  मानीटर  पी०वी०एम०  6030

 (4)  कार्यालय  टाइपराइटर  आई०बी०  एम०  माडल  6747

 (5)  फोटोकापी  अपेरैट्स  कैनन  पी०सी०  25,  काटीरिजेंट/डेवेलपर  वार०  कलर
 सहित  ।

 (6)  2  पीस  हीट  रेडिएटर  2.5  के०  डब्ल्यू०  फाकिर

 (7)  3  सेट  डेलाइट  बटरीज  स्पाट  कोबोल्ड  200  ई०एल०

 (8)  सेट  पोर्टेबल  स्पोट  टाइप  एस०टी०  800
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 (9)  स्पाट  के  लिए  6  ट्राइपोड  टी  ०आर०  512

 2.  निम्नलिखित  उपकरणों  के  आयात  के  लिए  18,80,447  रु०  के  लिए  सी०सी०पी०  सं०

 पी|जे  /3075742  दिनांक  20-11-86

 (1)  ६ਂ  बेटाकैम  कैमरा  बी०वी०  डब्ल्यू०  3  ए०  2  लैन्स  तथा  बिल्ट-इन  रिकार्डर  पैक

 एस०ई०आर०  सं०  21873  873  सहित  जिसमें  शामिल  हैं  कैमरा  एडैपटर्स  ब
 बेटरी  ए०सी०  पोर्टेबल  ओडिया

 माइक्रोफोन  ।

 (2)  बेटाकैम  प्लेबेक  यूनिट  बी०वी०डब्ल्यू०  20  एस०ई०आर०  सं०  20313  मानीटर

 बी०टी  ०-एम  1400,  कंबल  बाक्स  सहित  ।

 (3)  बेटाकैम  एडिटिंग  पैक  बी०वी०ई०  800  एस०ई०आर०  सं०  11141,  टाइम  रीडर
 बी०के०  806,  टाइम  बेस  करेक्टर  बी०वी०टी०  810  सेर०  सं०  10956  तथा
 स्कोप  ई०वी०  4061  पावर  सप्लाइज  सहित  ।

 (4)  बेटाकैम  स्टूडियो  एडिटिंग  मशीन  बी०वी०डब्ल्यू०  40  सेर०  सं०  10897  तथा

 बी०वी०  डब्ल्यू०  10  एस०ई०आर०  सं०  11096  का  जोड़ा  रैक  तथा  मानीटर  बी०

 टी०--एम०  1400,  कैवित्स  पावर  सप्लाइज  सहित  ।

 (5)  मिश्रित  करने  वाले  साथ  में  इन्सर्टर  एस०ए०  300
 मिक्सर  एस०  191  एस०ई०आर०  सं०  2148,  जिसके  साथ  लाउडस्पीकर  0.98
 तथा  विडियो/आडियो  पैचबोर्ड  हो  ।

 सं०  सी  ०डी  ०आई०  सुपर  ओकीडाटा  प्रिन्टर  रेडियो  शैक  कपलर्स  के  आयात
 के  लिए  प्रेस  आफ  अमेरिका  के  मैँँसर्स  विक्ओोरिया  ग्राहय  का  आवेदन  पत्र
 धीन  है  ।

 ]
 भध्य  प्रदेश  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 7866.  क्रो  विषोय  सिंह  भूरिया  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्र  ने  मध्य
 प्रदेश  द्वारा  भेजी  गई  पयेटन  के  विकास  संबंधी  विभिन्न  योजनाओं  हेतु  वर्ष  1987-88  के  लिए
 योजनावार  कितनी  घनराशि  का  नियतन  किया  है  ?

 पर्षटन  संत्री  मोहम्मद  :  केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  निधियों  का  आबंटन  राज्यवार

 नहीं  करता  बल्कि  स्कीमवार  करता  है  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  निधियों  की
 उपलब्धता  तथा  परस्पर  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  विचार  किया
 जाता

 ]
 आयात-निर्यात  पास  बुक  योजना  का  संशोधन

 7867.  श्री  नित्यानन्द  सिश्र  :  क्या  बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  आयात-निर्यात  पासबुक  योजना  में  सुधार
 किया  है  ;  धा
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 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 वर्तमान  व्यवस्था  किस  अर्थ  में  पिछली  व्यवस्था  से  बेहतर  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  ही  ।  निर्यातों  को

 बढ़ावा  देने  की  आवश्यकता  के  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  आयात-निर्यात  पासबुक  योजना  में
 दिनांक  24-3-1987  की  सार्वजनिक  सूचना  संख्या  165/85-88  के  द्वारा  कुछ  महत्वपूर्ण  परिवर्तन

 किए  गए  हैं  जिसकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 तथा  परिवर्तन  योजदा  के  संचालन  तथा  कार्यक्षेत्र  दोनों  में  किए  गए  कुछ

 महत्वपूर्ण  परिवतंन  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :--

 (i)  य्रोजना  जो  अब  तक  केवल  रजिस्टर्ड  विनिर्माताओं-निर्यातकों  पर  लागू
 व्यापार  सदनों  पर  लागू  कर  दी  गई  है

 (ii)  कुछ  निर्यात  उत्पादों  की  आयात  हकदारी  बढ़ा  दी  गई  यदि  वर्तं मान  हकदारी  दरें

 किसी  नियतिक  के  लिए  अनुक्ल  नहीं  तो  उसे  अग्रिम  लाइसेन्सों  हेतु  मानदंडों  के

 आधार  पर  लाइसेन्स  प्राप्त  करने  का  विकल्प  दिया  गया  है

 (iii)  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  किए  गए  निर्यातों  को  निर्यात  दायित्व  पूरा  करने  के

 लिए  स्वीकार  किया  जाएगा  ।  परिणामस्वरूप  निर्यातक  कोई  आयात  करने  के  पहले
 प्रयोग  में  लाई  गई  सामग्री  की  प्रतिपूर्ति  के  पात्र

 (iv)  पासबुक  लाइसेन्स  धारियों  को  सरणीकृत  एजेन्सियों  तथा  एस०टी०  एम  ०एमन०्टी०
 सी०  या  किन््हीं  अन्य  निर्दिष्ट  एजेन्सियों  के  बॉन्डेड  स्टाकों  से  शुल्क  मुक्त  कच्चे  माल  की

 सप्लाइयां  प्राप्त  करने  का  विकल्प  दिया  गया  है  ;  और

 (४)  विनिर्माता-निर्यातकों  को  उन  उत्पादों  से  संबंधित  उत्पादों  के  विनिर्माण  और  निर्यात  के

 लिए  मदों  के  आयात  हेतु  पात्र  बनाया  गया  है  जिन्हें  वे  निर्यात  करते  रहे  हैं  बशर्ते  कि
 उनका  उत्पादन  मौजूदा  अवस्थापना  तथा  उत्पादन  के  अन्तगंत  किया  जा  सके  ।

 बेल्डिग  इलेक्ट्रोडों  का  निर्यात

 7868.  श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  वैल्डिग  इलैक्ट्रोडों  के  निर्यात  में  हुई  भारी  कमी  की  जानकारी  है  ;

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  वैल्डिग  इलैक्ट्रोडों  के  निर्यात  पर  नकद  प्रतिपूर्ति  समर्थन  और
 सभी  उद्योगों  के  लिए  निकासी  सुविधा  को  वापस  लिया  जाना  इसके  निर्यात  में  कमी  के  लिए  कहां  तक
 उत्तरदायी

 क्या  सरकार  का  ध्यान  वैल्डिग  इलैक्ट्रोडों  के  निर्यात  में  कड़ी  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  की
 ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  बैल्डिग  इलैक्ट्रोडों  के  निर्यात  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठा  रही  है  ?

 बाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंजन  दास  :  तथा  इंजीनियरी
 निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  संकलित  निम्नलिखित  निर्यात  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  1986-87
 के  दौरान  इलक्ट्रोड्स  के  निर्मात  पहले  तीन  वर्षों  के  निर्यातों  से  ज्यादा  हो  सकते  हैं  ।  इसलिए  इलक्ट्रोड्स
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 के  निर्यात  में  कोई  खास  गिरावट निर्यात  में  कोई  खास  गिरावट  नहीं  आयी  है  1983-84 आयी  है  :--

 वर्ष  मूल्य  रु०

 ने इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए कई निर्णय  2.75

 5
 2.25

 7  से  2.25

 जी  हां  ।

 सरकार  ने  इंजीनियरी  उत्पादों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कई  निर्णय  लिए  इन  निर्णयों
 से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रौद्योगिकी  के  आयातों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  आवश्यक
 कच्चे  माल  तथा  उप  भोज्य  वस्तुओं  की  थ्रस्ट  उद्योगों  के लिए  शुल्क  अथवा  कम  दरों  पर  देश
 में  उपलब्ध  न  होने  वाले  पूंजीगत  उपस्कर  के  आयात  आदि  के  जरिए  उत्पादन  आधार  का
 करण  एवं  अपग्रेडेशन  हो  सकेगा  तथा  लागत  प्रतियोगिता  क्षमता  आ  सकेगी  ।  इसके  इन  उपायों
 से  घरेलू  करों  के  क्रमप्रपाती  प्रभाव  की  क्षतिपूर्ति  करने  क ेलिए  नकद  मुआवजा  सहायता  की  नई  व्यवस्था
 राजकोषीय  लाभों  तथा  रियायती  वित्त  आदि  के  प्रावधान  द्वारा  निर्यातों  की  लाभप्रदता  में  सुधार
 होगा  |  तय  किए  गए  उपायों  के  अन्तर्गत  विपणन  तथा  संवर्धनात्मक  कार्यकलापों  के  लिए  भी  निर्यातकों
 को  सहायता  दी  जाएगी  ।

 ]
 सध्य  प्रदेश  सें  शनि  देव  मन्दिर  का  विकास  करने  का  प्रस्ताव

 7869.  क्री  कम्मोदी  लाल  जाटव  :  क्या  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 पु

 क्या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  चम्बल  डिवीजन  के  मुरैना  जिले  में  शनि  देव
 मंदिर  का  एक  परयंटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  करने  की  कोई  योजना  प्राप्त  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 [  अनुवाद  ]
 विश्व  कालो  मिर्च  बाजार  में  भारत  को  स्थिति

 1.870.  थी  के०  सपोहन  दास  :  क्या  काणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  काली  मिर्च  बाजर  में  भारत  की  स्थिति  में  कई  वर्षों  से  बरिरावट

 आई  ह
 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  इस

 समय  भारत  की  कया  स्थिति  और

 प्रति  एकड़  उपज  में  वृद्धि  खेसी  की  लागत  में  कमी  करने  और  इस  प्रकार  काली
 मिर्च  को  विश्व  बाजार  में  ओर  अधिक  प्रतियोगी  बनामे  के  लिए  कया  विशेष  कदम  उठाए  जा
 रहे  हैं  ?  ह  *
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 वाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  घास  :  और  नहीं  ।

 इस  समय  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  काली  मिर्च  का  निर्यात  वाले  देशों  में  भारत  का
 स्थान  नं  ०

 काली  मिर्च  की  उपज  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  प्रयासों  में  शामिल  अधिक  उपज  देने
 वाली  किस्मों  की  रो-पण  सामग्री  का  उत्पादन  तथा  वितरण  और  विकसित  प्रबंधन  प्रक्रियाओं  का

 *  अपनाया  जाना  ।

 चोथ  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  सेना  के  अधिकारियों  की  अप्रसन्नता

 7871.  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सेना  के  अधिकारियों  ने  चौथे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  अपनी  अप्रसन्नता  प्रकट
 की

 यदि  तो  उनकी  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  इस  संबंध  में  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  जूट  उद्योग  का  नवीकरण  करना

 7872.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्यावस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  जूट  उद्योग  के  नवीकरण  के  लिए  अब  तक  जारी  की  गई  धनराशि  का
 ब्यौरा  कया

 |

 उन व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  यह  धनराशि  प्राप्त  हुई

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस  धनराशि  का  समुचित  उपयोग  किया  जा  रहा
 कोई  मिगरानी  व्यवस्था  की  गई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  पटसन  उद्योग  के  पुनरुद्धार
 के  लिए  हाल  में  घोषित  वित्तीय  सहायता  के  पैकेज  के  संबंध  में  ब्यौरे  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :--

 (i)  150  करोड़  रु०  को  पठट्सस  आधुनिकोकरण  निधि---यह  योजना  अखिल  भारतीय  वित्तीय
 संस्थानों  जैसे  आई०  एफ०  सी०  आई०  और  आई०  आर०  बी०  आई०  द्वारा  कार्यान्वित  की

 यह  योजना  ।  1986  से  लागू  हुई  है  । अब  तक  आधुनिकीकरण  योजना  के  अन्त्गंत  ऋण
 की  मंजूरी  क ेलिए  आई०  एफ०  सी०  आई०/आई०  आर०  बी०  आई०  द्वारा  पटसन  मिलों  से  13

 आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  प्रगति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  मानिटटरिंग  समिति  का  गठन
 किया  गया

 ह

 (ii)  100  करोड़  रु०  को  पहसन  विशेष  विकास  निधि--इस  निधि  के  अन्तगंत  विस्तृत
 योजनाएं  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  किए  गए  चार  विभिन््म  काय  समूहों  द्वारा  बनाई  गई  है  ।  इस  योजनाओं
 का  संबंध  कच्चे  पटसन  के  कृषि  भारतीय  पटसन  निगम  तथा  उसकी  राज्य  स्तरीय  सहकारी
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 अधिप्राप्ति  अभिकरणों  को  भऔद्योगिक  कामगारों  के  लाभ  की  योजनाओं  तथा  आर०  एण्ड
 डी०  योजनाओं  से  है  ।  इस  राशि  को  वस्त्र  मंत्रालय  के  नियंत्रण  में  सरकारी  जमा  निधि  खाते  में  भी
 जमा  किया  गया  इन  योजनाओं  को  क्लीयर  करने  तथा  आवश्यक  स्वीकृति  आदेश  जारी  करने  के
 प्रयोजन  के  लिए  ई०  एफ०  सी०  प्रस्तावों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 (iii)  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  पटसन  पेकेजिंग  सामग्री  का  अनिवाय
 पटसन  पैकेजिंग  सामीप  की  पैकिंग  में  अनिवार्य  1987  मौजूदा  सत्र  के
 दोरान  राज्य  सभा  द्वारा  पहले  ही  पारित  किया  जा  चुका  है  और  अब  यह  विचार  तथा  अनुमोदन  किए
 जाने  के  लिए  लोक  सभा  के  समक्ष  है  ।

 (0५)  अभिज्ञात  मशीनों  का  शुल्क  मुक्त  आयात--राजस्व  विभाग  ने  आवश्यक  अधिसूचना  पहले
 ही  जारी  कर  दी  है  ।

 अरण्डो  के  तेल  का  निर्यात

 7873.  श्री  बजमोहन  महन्तो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अरण्डी  के  तेल  के  निर्यात  में  वर्ष  1984-85  के  बाद  वर्षानुवर्ष  कमी

 हुई
 यदि  तो  गिरावट  के  कारणों  सहित  इसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  कांडला  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  की  कुछ  यूनिट  अरण्डी  के  बीजों  का  निर्यात  करने  के
 लिए  चीन  से  इसका  आयात  कर  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 (@)  1984-85  के  बाद  अरण्डी  के  तेल  के  अनुमानित  निर्यात  आंकड़े  निम्नलिखित
 अनुसार

 (₹०/करोड़)
 1984-85  5  1985-86  1986-87 7

 86  से  फरवरी
 87

 ओऔषधीय  अरण्डी  का  88-74  54-41  28.68
 तेल  डिहाइड़ टेड
 अरण्डी  का  तेल  0-75  0-93  0:42

 योग  :  89.59  55-34  29-10
 ---न-्/्ः

 :  आधारभूत  भेषजीय  तथा  प्रसाधन  सामग्री  निर्यात  संवर्धन  बम्बई  ।)
 निर्यातों  में  कमी  के  मुख्य  कारण  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  ब्राजीख  से  कड़ी  उत्पादन  की  ऊंची
 लागत  तथा  बढ़ती  हुई  घरेलू  मांग
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 सरकार  ने  अरण्डी  के  बीज  के  आयात  की  अनुमति  देने  केਂ  लिए  तक  कोई  निर्णय
 नहीं  लिया

 अमरीका  की  उत्पाद  उत्तरदायित्य  बीमा  योजना

 7874.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरीकी  प्रशासन  ने  एक  उत्पाद  उत्तरदायित्व  बीमा  योजना  शुरू
 की  है  जिसके  अनुसार  भारतीय  कम्पनियों  को  प्रति  टायर  8  डालर  देने  जबकि  पहले बह
 केवल  20भैंटें:थी  ;

 ह

 यदि  तो  कया  हस  अकार  की  भ्रेद्भावपूर्ण  कायंकही  यूनिमक  कारबाइडः  के  मामले  में
 झरत  में-सरकार -  के  दावों-के  बदले  में  की

 क्या  सरकार  ने  इस  को  अमरीकी  प्रशासन  के  साथ

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  किनिर्माता  देश  की  ओर  ध्यान
 दिए/बिना  अमरीकी  प्रशासन  ने  रा०  अमरीका  में  विक्रय  किए  गए  ठायरों-सहितः:कतियय  उत्पादों
 पर  उत्पाद  दायित्व  बीमा  प्रारम्भ  किया  जिसके  परिणामस्वरूप  प्रीमियम  दरों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 नहीं  ।

 तथा  चूंकि  नीति  देश  विशिष्ट  की  नहीं  अतः  मामले  को  अमरीकी  प्रशासन  के
 साथ  उठाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 रेशम  कोट  पालन  विशेषज्ञों  के दल  को  संघुक्त  अरब  मेजा  जाना

 7876.  खदन।!बाणरडे  :  क्या  वल्क्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेशम  कीट  पालन  विशेषज्ञों  क ेएक  दल  को  रायुक्त  अरब  अमीसतਂ  भेजा जा  रहए  है
 अथवा  भेजने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसःदौरे  प्रयोजन  है  ओर  क्या:इस  दल  को  वहां  संयुक्त  अरब
 अमीरात  के  निमंत्रण  जा  रहा  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  रुप  मंत्री  कृष्ण  :  नहीं  ।

 फ्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 अस्त्र  नीति  की  किसानों  और  उपभोक्ताओं  के  हिल  में  पुनशोज्ा  करना

 7877.  श्रीमती  एन  ०  पी०  झांसो  लक्ष्मी  :

 श्री  श्ौकांत  दस  नर्शसहराज  वाडियर  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  6  1985  को  घोषित  वस्त्र  नीति  से  क्रिसानों  और  उपभोक्ताओं  के  हितों  को

 नुकसान  पहुंचा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  नीति  पर  पुनंविचार  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एम०  कृष्ण  :  नहीं  ।

 वस्त्र  उद्योग  के  विभिनन  क्षेत्रों  पर  नीति  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  वस्त्र  नीति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती

 ]
 राजस्थान  में  सेनिक  अम्यास  के  परिणामस्वरूप  हुए  नुकसान  के  लिए  मुआवजा

 7878.  भरी  बद्धि  चन्द्र  जन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  राजस्थान  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  सैनिक  अभ्यास  के  दौरान  भारी

 बाहनों  के  इस्तेमाल  के  परिणामस्वरूप  हुई  क्षतियों  और  सरकार  द्वारा  दिए  गए  मुआवजे  का  वर्ष-वार
 ब्यौरा  क्या

 क्षति  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  और

 क्या  इस  संबंध  में  राज्य  के  अधिकारियों  और  जन-प्रतिनिधियों  की  राय  नहीं  ली

 गई  थी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 सरकार  के  पास  मिलिटरी  अभ्यास  के  दौरान  भारी  वाहनों  द्वारा  की  गई  क्षति  के  बारे  में  कोई  सूचना
 नहीं  मिलिटरी  अभ्यास  के  यदि  कोई  क्षति  होती  है  तो  उसके  मूल्यांकन  और  देय  म्  आदजे
 का  फैसला  संबंधित  सेना  यूनिट  द्वारा  स्थानीय  रूप  से  किया  जाता

 और  क्षति  का  मूल्यांकन  प्रभावित  व्यक्ति  की  उपस्थिति  में  संयुक्त  रूप  से  किया  जाता
 है  ।  इसमें  स्थानीय  सिक्लि  अधिकारी  और  संबंधित  गांव  पंचायत  का  एक-एक  प्रतिनिधि  होता  है  ।
 क्षति  के  बारे  में  आपसी  सहमति  से  मूल्यांकन  के  आधार  स्थानीय  सिविल  अधिकारी  के  प्रतिनिधि
 की  उपस्थिति  में  प्रभावित  व्यक्ति  को  मुआवजा  दिया  जाता

 ]

 इटलो  और  जापान  को  ग्रेनाइट  का  निर्यात

 7879.  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इटली  और  जापान को  ग्रेनाइट  के  निर्यात  में  कमी  आई
 यदि  तो  इन  देशों  को  वर्ष  1980,  1982  और  1985  में  ग्रेनाइट  का  कितना-कितना

 निर्यात  किया  और

 रे  है
 निर्यात  घटने  के  क्या  कारण  हैं  और  ग्रेनाइट  का  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  कौन  से  कदम  उठाए

 जा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  1980  की
 अपेक्षा  1982  में  मामूली  गिरावट  को  भारत  से  इटली  तथा  जापान को  ग्रेनाइट  के  निर्यात  बढ़े
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 हैं  ।  1980,  1982  तथा  1985  में  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  रहे  हैं  :--

 :  मिलियन  अमरीकी

 देश  1980  1982  1985

 इटली  पु  8.14  6.34  14.60

 जापान  24.05  20.82  28.71

 ग्रेनाइट  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  क ेलिए  उठाए  जा  रहे  कदमों  में  शामिल  हैं  में
 सम्पर्क  संवर्धन  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  1987-88  में  इटली  में
 मारंबल  इन्टरनेशनल  शो  में  अस्तावित  भागे  दारी  तथा  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  देशों  में  ग्रेनाइट  के

 बेहतर  प्रवेश  के  लिए  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  आयोग  से  किया  गया  अनुरोध  ।

 मेवों  ओर  मसालों  का  आयात
 7880.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  वर्ष  किन-किन  और  कितने  मूल्य  के  सेवों  और  मसालों  का
 आयात  किया

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  विभिन्न  प्रकार  के  मेवे  आयात  करने  के  लिए  कितने  परमिट
 ओर  लाइसेंस  जारी  किए  गए  और  वे  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  के  मेवों  के  आयात  के

 लिए
 क्या  इनका  आयात  किसी  सरकारी  एजेंसी  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  अथवा  इसके  लिए

 कोई  अन्य  व्यवस्था  और

 इनके  आयात  पर  विदेशी  मुद्रा  के  व्यय  को  सीमित  करने  के  लिए  सरकार  का  कौन  से
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  एक  विवरण
 संलग्न  हू

 और  दालचीनी/तेजपात  का  एस०टी०सी०  के  जरिए  तथा
 मैक  का  नेफेड  के  जरिए  सरणीबद्ध  आयात  नीति  की  समीक्षा  एक  निरंतर  चलते  रहने
 वाली  प्रक्रिया  है तथा  जब  कभी  भी  उचित  स्थिति  होती  है  आवश्यक  सुधारात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 विवरण

 (i)  सुलतान  जैसे  सूखे  मेवों  तथा  अन्य  शुष्कित  पिस्ता
 अखरोट  और  मसालों  के  आयात के  ब्यौरे  निम्नोक्त  अनुसार  हैं  :--

 वर्षਂ  मूल्य  रु०  मूल्य  रु०
 .

 198 2-83  12.57
 ः

 27.82
 1983-84  22.11  41.09
 1984-85 5  20.73  ५.  29.91

 1985  के  बाद  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 39
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 (ii)  खजूरों और  काजू  गिरियों  को  छोड़कर  सूख्धे  मेवों  क ेआयात  के  लिए  जारी  किए  गए
 आयात  लाइसूँसों  की  संख्या  और  मूल्य  :--

 ह
 लाइसेंसों  की  संख्या  मूल्य  रु०

 1984.85:  6802  22.00
 1985-86:  5:86:  7872  15.11

 1986-87"
 7:

 8454  16.20"
 86

 लुग्दी की  सप्ताई  ने  होनें  के  कोरंण  रेमेन  फिलामेंट  निर्माताओं  को
 सिंलों  के  बन्द  होने  का  खतरों

 7881.  श्री  जो०  एस०

 शआं  एस०  एस०  गुरइडी  :

 शो  एच्र०  एन०  ननन््जे  गोड़ा  :

 क्या  बच्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  लुगदीं  की  सप्लाई  के  संकट  को  देंखंते  हुएं  रेमन  फिंलामेंट  के  कुछ  प्रमुख
 को  अपनी  मिलें  बन्द  होने  के  खतरे  का  सामना  करना  पड़  रहां

 यदि  तो  लुगदी  की  कमी  के  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालयਂ  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :  से  हालांकि  सरकार  को
 विस्कोस  फिलेमेंट  याने  के  उत्पादकों  द्वारा  रेयन  ग्रेड  वुड  पल््प  के  अधिक  उदार  आयांत  के  सम्बन्ध
 अभ्याधेदन  प्राप्त  परन्तु  उपलब्ध  आंकड़ों  से  पता  चलताः  है  कीःतुलना  F-1986
 और  1987  दो  में  वुड  पल्प  की  कुल  उपलब्धता  और  खपत  में  उल्लेखनीय  वृद्धि
 लायूਂ  नीति  के  अनुसार  घरेलू  वुडਂ  पल्प  को  समय-समय  पर  आयातों  से  पूरी  की
 जांती

 विदेक्षियों  का  निर्शारित  अवधिः  से  अधिक  समय  तक  ठहूंरनर

 7882.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  क्या  गृह  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  विदेशियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जो  अफ्ने  कीसा  शर्तों  की  सभाप्तिः  के  बाद
 भी  अपने  देश  को  वापस  नहीं  गए  हैं  ओर  वे  किन-किन  देशों  के  निवासी

 ऐसे  गैर  कामूनी  अप्र  वासियों  की  संख्या  कितनी  जिन्हें  गत  एक  वर्ष  के  दौरानਂ  कापस
 अपने  देश  भेजा  ओर

 प्रत्येकਂ  राज्य  में  ऐसे  शेष  विदेशियों  को  अपने  देश  वापस  न  भेजने
 कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 प्री०  :  से  जब  भी  कोई  विदेशी  वैध  वीखा  की  समाप्त  होने  के

 60.
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 बाद  अनधिकृत  रूप  से  भारत  में  रहता  हुआ  पाया  जाता  है  तो  सरकारों/संघ  शासित

 जिन्हें  इस  बारे  में  शक्तियां  प्रदत्त  की  गई  हैं  द्वारा  कानून  के  तहत  कार्यवाही  जाती  इस
 में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोई  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 पश्चिम  बंगाल  में  पर्यटक  स्थान

 7883.  डा०  फूल  रेणु  गुहा  :  क्या  परयंटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  पर्यटक  स्थानों  तथा  पर्यटक  बंगलों  का  विकास  करने  की  कोई
 योजना  -

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 वर्ष  1987-88  में  इस  योजना  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  करने  का  विचार

 और
 ॥

 क्या  राज्य  सरकार  को  कुछ  धनराशि  का  आबंटन  किया  जा  चुका  है  और  यदि  तो
 अब  तक  कितनी  धनराधि  आबंटित  की  गई  है  ?

 पयटन  मंत्रों  :  से  केन्द्रीय  पर्यटम  मंत्रालम  पयंटक-स्थलों  तथा

 पयंटक-गृहों  सहित  परियोजनाओं  के“लिए  निधियों  का  आबंटन  राज्यवार  नहीं  करता  बल्कि  स्कीमवार
 करता  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  आधार  पर  निधियों  उपलब्धता  तथा
 परस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निभंर  रहते  हुए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती

 राजघानो  में  अस्वाभाविक  मोँतें

 7884.  श्री  आर०  एस०  भोये  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजधानी  में  1-1-1987  से  30-3-1987  -
 की  के  दोरान  हुई  अस्वाभाषिक  मौतों

 की  संख्या  कितनी

 राजधानी  में  1986  के  दौरान  हुई  अस्वाभाविक  मौंतों  की  संख्या  कितनी
 और

 वर्ष  1986  में  हुई  अस्वाभाविक  माौंतों  के  औसत  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  के  दोरान
 अस्वाभाविक  मौँतों  की  संख्या  में  वृद्धि  होने  के कौन  से  कारण  हैं  ?

 कालिक  लोक  शिकायत तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  गह  संत्रालय  में  शश्य  मंत्री
 :  10511

 4446  ।

 1986  की  इसी  अवधि  जिसमें  1100  अस्वाभाविक  मौंतों  की  सूचना  दी  गई
 तुलना  पहली  से  31  1987  तक  की  अवधि  के  दौरान  कोई  वृद्धि  नहीं
 हुई  है  ।

 तमिलनाडु  में  पयंटन

 7885.  श्री  ए०  सो०  घणष्मुखस  :  क्या  पयंटन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  वर्ष  1987-88  के  दौरान  तमिलनाडु  में  पर्यटन  स्थलों  का
 विकास  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कट  और

 अधिक  विदेशी  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  का  ब्यौरा
 कया

 पयंटन  मंत्रो  मोहम्मद  :  और  हां  ।  केन्द्रीय  पयंटन  मंत्रालय  का
 1987-88  के  दौरान  राज्य  सरकार  द्वारा  भिजवाए  गए  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  तमिलनाड  को  वित्तीय

 व्यवहायंता  तथा  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  रहते  हुए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 परयंटन  मंत्रालय  स्वदेशी  तथा  विदेशी  दोनों  प्रकार  के  पर्यटकों  के  लिए  पर्यटन  आधार
 संरचना  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  निधियां  प्रदान  करता

 ऐसे  क्षेत्र  जिनमें  राष्ट्रीय  लक्ष्यों  को  ब्राप्ति  क ेलिए  भारतोय  विदेश  सेवा  के
 अधिकारियों  द्वारा  अधिक  सावधानी  बरतने  की  आवश्यकता

 7886.  श्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  कया  विदेशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  भारतीय  विदेशी  मिशनों  के  अधिकारियों  से  पत्र  द्वारा  उन  क्षेत्रों  का  जिक्र
 किया  गया  है  जिनमें  उन्हें  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  अधिक  सावधानी  और  सूझ-बूझ  का
 परिचय  देना  चाहिए

 यदि  तो  किन-किन  मुद्दों  पर  जोर  दिया  गया

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  आवधिक  आकलन  की  व्यवस्था  है  कि  इन  निदेशों
 का  पालन  हो  रहा  है  अथवा  नहीं  और  यदि  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  होते  हैं  तो  उनमें  समुचित
 संशोधन  किया  जाता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्ध  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  से  विदेशी  निदेश
 नीति  से  सम्बद्ध  सभी  महत्वपूर्ण  मसलों  के  सम्बन्ध  में  विदेश  स्थिति  भारतीय  मिशनों  के  साथ  बराबर
 सम्पर्क  रखता  मंत्रालय  मिशनों  को  नीति  सम्बन्धी  अद्यतन  निदेशों  से  अवगत  रखता  इन  निदेशों
 के  परिप्रेक्ष्य  में  उनके  कार्य-निष्पादन  का  मूल्यांकन  करता  है  और  जहां  कहीं  आवश्यक  हो  वहां  सुधार
 करने  के  लिए  आवश्यक  मार्ग  निदेश  जारी  करता

 ]

 टूरिस्ट  गाइडों  को  मान्यता

 7887.  श्री  संतोष  कुमार  सिह
 :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रीय  निदेशक  ने  विदेशी  पर्यटकों  और  सरकारी  अतिथियों  की  सहायता  और
 उनका  भागे  दर्शन  करने  के  लिए  नियुक्त  कुछ  टूरिस्ट  गाइडों  को  मान्यता  प्रदान  की
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 यदि  तो  क्या  भविष्य  उन्हें  नियमित  करने  और  उनके  हितों  आदि  की  रक्षा  करने
 के  लिए  कोई  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 *
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  उनके  कत्तंव्यों  के  बारे  में  और  इन  टूरिस्ट

 गाइडों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  कोई  निदेश/अनुदेश  जारी  किए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पयंटक  गाइडों  को
 प्रशिक्षित  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  स्कीम  के  पर्यटन  गाइडों  द्वारा  सफलतापूर्वक  अपना
 प्रशिक्षण  पुरा  कर  लेने  पर  उन्हें  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  कार्य  करने  के  लिए  लाइसेंस  दिए  जाते  हैं  ।  ये
 गाइड  स्वतन्त्र  रूप  से  काम  करते  हैं  और  सरकारी  अतिथियों  सहित  विदेशी  तथा  स्वदेशी  पर्यटकों  का
 मार्गदर्शन  करते

 गाइडों  के  प्रशिक्षण  आदि  से  सम्बन्धित  जिनमें  हाल  ही  में  संशोधन  किया
 गया  था  और  जिनमें  उनका  आचरण  तथा  काय  का  निष्पादन  शामिल  राज्य  सरकारों  को  भेजें  गए

 हैं  ।  गाइडों  की  फीस  की  दरों  में  वृद्धि  करके  उनके  हितों  की  रक्षा  की  गई  इसके  पर्यटन
 विभाग  के  कुछ  कार्यालय  गाइडों  के  रोस्टर  रजिस्टर  रखते  हैं  ताकि  सभी  को  गाइड  सम्बन्धी  कार्य
 करने  से  लिए  समान  अवसर  सुनिश्चित  किए  जा  सकें  ।

 ]

 सिले  सिलाए  कपड़ों  के  लिए  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता
 7888.  श्री  राघाकांत  डिगाल  :  क्या  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सभी  प्रकार  के  सिले  सिलाए  कपड़ों  के  लिए  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  नहीं  दी  जा

 रही

 यदि  तो  उसके  क्या-क्या  कारण  और

 नगद  प्रतिपूर्ति  सहायता  के  लिए  उपयुक्त  पाए  गए  सिले  सिलाए  कपड़ों  की  सूची
 क्या

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  कुछ  तेजी  से  बिकने  वाले  सूती
 परिधानों  जैसे  कि  जैकटों  के अलावा  जोकि  अत्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  बिना  किसी

 ऐसी  सहायता  के  प्रतिस्पर्ड़ा  कर  सकते  सभी  प्रकार  के  परिधानों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  दी
 जाती

 उत्तर  प्रदेश  में  हमीरपुर  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  शोरूस

 7889.  श्री  स्वामी  प्रसाद  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  देश  में  शोरूम  खोलने  के  मानदंड  क्या

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  7  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  में  कितने  शोरूम
 खोले

 क्या  सरकार  का  हमीरपुर  में  कोई  शोरूम  खोलने  का  विचार  और
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 यदि  तो  कब  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  किसी  भी  स्थान  पर  शोसूमों
 के  '  खोले  जाने  का  निर्णय  एन०  टी०  सी०  द्वारा  विस्तृत  सम्भाव्यता  के  बाद  लिया
 जाता

 एन०  टी०  सी०  द्वारा  दो  शोरूम  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  उत्तर
 प्रदेश  अलमोड़ा  और  पिथौरागढ़  जिलों  में  खोले

 -  क़्था  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  एन०  टी०सी०  के  विचाराधीन  है  ।

 सी०  डी०  ए०  इलाहाबाद  द्वारा  पेंशन  के  दावों  का  निधटान

 7890.  बो०  एछल०  शैलेश  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  रक्षा  लेखा  नियंत्रक  का
 इलाहाबाद  न  केवल  सेवारत  रक्षा  कर्मचारियों  के  पेंशन  के  दावों  को  बल्कि  उनकी  विधकाओं  क्ैंशन
 सम्बन्धी  दावों  की  जांचों  में  असाधारण  रूप  से  अधिक  समय  लगाता  इस  विलम्ब  के  परिणाभस्वरूप
 इन्हें  काफी  परेशानी  होती

 क्या  जीक्ति  तथा  मृत  कमंचारियों  के  लम्बित  पेंशन  सम्बन्धी  मामलों  पर  निगरानी
 रखने  तथा  निपटान-की  जांच  के  लिए  इस  कार्यालय  में  कोई  व्यवस्था  और

 तो  सरकार  का  उक्त  कार्यालय  में  पेंशन  भुग्तान  प्रणाली  को  सरल  और  कारगर
 बनाने  तथा  लम्बित  पड़े  पेंशन  सम्बन्धी  मामलों  को  निपटाने  और  विलम्ब  के  लिए  जिम्मेदारी  निर्क्षरित
 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंजी  अरुण  :
 सेवानिवृत्त  होने  बाले  रक्षा  कामिकों  और  सिविलियनों  के  पेंशन  संबंधी  दावे  रक्षा  लेखा

 इलाहाबाद  द्वारा  मंजूर  किए  जाते  इसमें  कोई  असाधारण  विलम्ब  नहीं  होता  बड़ी *  संख्या  में  प्राष्त  होने  वाले  संशोधन  संबंधी  निशक्तता:और  परिवार  बेंशन  दावों  के
 में  कर्मचारियों  द्वारा  सेवानिवृत्ति-अधिसूचनाओं  से  पम्बन्धित  कार्य  पहले  से  व्यस्त  रहने :  तथा  और  परिवार  पेंशन  दावों  में  कारंवाई  के  लिए  अपेक्षितयूर्ण  कागजात  न  मिलने  के  कारण

 कभी-कभी  विलम्ब  हो  जाता

 पेंशन  दावों  पर  समीक्षा  तथा  रक्षा  लेखा  और
 रक्षा  मंत्रालय  के  निरीक्षण  के  जरिए  पूरी  निगरानी  रखी  जाती

 सरकार  ने  पेंशन  भुगतान  प्रक्रिया  को  सरल  और  सुचारु  बनाने  के  लिए  पहले  से  ही  कई
 कदम  उठाए  जैसे-संयुक्त  वायुसेना  और  नौसेना  के  अफसरों  तथा  कािकों  की  पेंशन
 मंजूरी  तथा  अन्य  रेंकों  और  रक्षा  सिविलियनों  की  सेवा-जांच  से  संबंधित  कार्य  का  विकेन्द्रीकरण  तथा
 अफसर  रैंक  से  नीचे  के  काभिकों  की  पेंशन  मंजूरी  का  कम्प्यूट्रीकरण/रक्षा  सिविलियनों  और  कमीशन
 प्राप्त  अफसरों  की  पेंशन-मंजूरी  का  भी  कम्प्यूट्रीकरण  किय्य  ज॑  रहा  है।फरिहायं  विलम्ब  के  मामलों  में
 विलम्ब  होने  पर  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  जाती
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 निश्चित,उशर  -

 खनिज ओर धातु व्यापार निगम में भर्तो डा० वी बेंकटेश : क्या वाणिज्य स्रंत्री यह-बक्काने की पा करेंगे कि क्या खनिज और धातु व्यापार निगम में विभिन्न संवर्गों कामिकों की श्लीधी भर्ती में अनियप्लरितताहं बरती जाने के आरोप हैं । से 30 . तक और ग्रुपवार-सीध्ी भर्ती द्वारा कितने प्रद अरे रोजगार समाचार पत्रों में विज्ञापद्दों और-प्रबल्ध संस्थाओं के माध्यम से कीਂ गई प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से लोगों की के बारे में पिछला बकाया कितना है और उन्हें साथ-साथ न.भरे जाने के क्य्न क्छूरण हैं ? वाज़ि्य मंत्रालय में राज्य मंत्रो रंजन दास : जी नहीं से से तक सीक्ती भर्ती द्वारा भरे गए प्रबंधकीय संवर्ग के पदों रोजग़ार अखबारम्में प्र॒बन्त्न संस्थाओं तथा अन्य साधनों से लिए गए प्रवन्धकों की संवगंवार तथा समूह वार संख्या और प्रस्येक संबगं/समूह में अनु ० जा ०/अनु ० ज० के पिछले भरे ग्ले पद्मों का विवरण में दिप्ला गया है । पिछले भरे गए प्बों के साथसाथ न भरे जाने का कारण अ० जा०/अ०ज० जाति के क्पयुक्त अभ्या्रियों का उ्नलव्म त होना था । स्टाफ़ के संवर्ग के संबंध में जानकारी एकत्र की जा
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 a Saga EE  क_्कक्०नन्कल?ि?ोन  न  नन  8  नह  न —

 हु  -  साइकलीं  का  निर्यात
 ह  ः  5

 7892.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 “/  क्या  सरकार  नें  इंजोनियरी  क्षेत्र  में  विशिष्ट  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  की  नीति

 के  अनुसार  सॉईकलीं  और  साइंकलों  के  औद्योगिक  फोरजिंग  और  ढलाई  कार्य  के  निर्यात  को  बढ़ाने

 के  लिए  उपायों  की  एक  शंखला  की  घोषणा  की  और

 हां,त्तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हां
 ।.

 सरकार  ने  ईंजीनियरी  उत्पोदों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  तैयार  किए  गए  उपायों  के  एक
 पैकेज  की  घोषणा  की  अन्य  बातों  के  साथ-सांथ  इन  निर्णयों  में  शामिल  लाइसेंस  प्रक्रियाओं  की

 उदार  बड़े  सदनों  को  लघू  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  मदों  का  उत्पादन  करने  की  अनुमति  देना

 बशरतें  कि  उत्पादन  का  60  प्रतिशत  निर्यात  किया  जाए  तथा  एकक  पिछले  क्षेत्र  में  स्थित  हों

 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  कतिपय  घरेलू  कच्चे  माल  की  सप्लाई  आय्रतित-कच्चे  माल  तथा

 उपभोग्य  वस्तुओं  की  अधिक  आसानी से  पूंजीगत  उपस्कर  का  शुल्कों  की  कम

 दर  पर  लदान  पूर्व  और  पश्चात  ऋण  की  दरों  सें  थ्रर्ट  उद्योगों

 ऋण  इक्विंटी  निर्यातकों  कों  अभिज्ञात  निर्यात  संवर्धेन  क्रिग्रा-कलापों  के  लिए  अपनी  निवल

 विदेशी  मद्रा  आय  के  5-10  प्रतिशत  का  इस्तेमाल  करने  की  अनुमति  देना  आदि  ।  ये  निर्णय  साइकल

 और  साइकल  संघटकों  और  औद्योगिक  कास्टिग्स  तथा  फोजिग्स  पर  भी  लाग  होते  . _.... £

 इसके  अतिरिक्तः  इन  उद्योगों  के  लिए  विशिष्ट  निर्णय  लिए  गए  कास्टिग्स  और  फोणिग्स

 के  संबंध  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  निर्णयों  में  शामिल  कास्टिग्स  और  फोजिग्स  के  लिए

 सहायता  में  वृद्धि  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उद्योग  के  लिए
 मानदण्डों  में  संशोधन  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  प्रतिपूर्ति  योजन्म  के  अन्तर्गत  हैवी  मेल्टिग  स्क्रेप  सहित
 सभी  प्रकार  के  शासिल  करना  तथा  इस  क्षेत्र  नयी  क्षमताएं  स्थापित  करने  के  लिए  प्रयास

 साइकल  और  साइकल  संघटक  उद्योग  के  में  अन्य  बातों  के  साथ  लिए  गए  निर्णयों  में

 शामिल  हैं  प्रौद्योगिकी  के  आयात  संबंधी  निषेधक  सूची  में  साइकल  उद्योग  को  निकालना  अलग-अलग
 मामले  की  क्लीयरेंस  के  बिना  पिछले  वर्ष  के  निर्यातों  के  0:25  प्रातशत  मूल्य  के  निर्यात  नमूनों  की
 अनमति  देना  तथा  दोषपूर्ण  सप्लांइयों  को बदलना

 >>  जननी  रु

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  केन्द्रोय  रिजर्व  पुलिस  बल  सीमा  सुरक्षा  और
 बल  में  काम  करने  वाले  कर्ंचारियों  का  उनके  गृह  राज्यों  के  निकट  के

 स्थानों  में  स्थानान्तरण

 7893.  प्रोਂ  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  गृह  मंत्री  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  केन्द्रीय
 रिजवं  पुलिस  बल  और  सीमा  सुरक्षा  बल  में  कार्यरत  कमंचारियों  का  उनके  गृह  राज्यों  से  दूर  दराज
 के  स्थानों  में  स्थानान्तरण  के  बारे  में  18  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8033  के  उच्तेर  के

 म्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सुरक्षा  रिजर्व  पुलिस  और  सीमा  सुरक्षा  बल  में
 वेतन  प्राने  वाले  कर्मचारियों  से  उन्हें  उनके  मृह/पड़ौसी  राज्यों  में  नियुक्त  करने  के  बारें  ञं

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई-है
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 क्या  प्रत्येक  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  ऐसी  कोई  प्रेक्षोक्षा  सूची  तैयार  की  जाती  है  कि  आवेदकों

 की  रुचि  के  राज्यों  में  यूनिटों  में  कोई  रिक्तियां  हैं  या  नहीं  और

 यदि  तो  प्रत्येंक  राज्य  के  लिए  उपर्युक्त  अद्धे-सैंनिंक  बलों  में  से  क्रत्येक  के  लिए

 ब्रंतीक्षा  सूची  में  कितने  लोग  हैं  और  कम  वेतन  पानें  वाले  कर्मचारियों  को  वहां  स्थानान्तरित  करने हेतु
 कौन  सी  कायंवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  एक  विवरण  संलग्न

 (@)  तथा  जी  श्रीमान्  ।  लेकिन  प्रत्येक  उम्मीदवार  के  मूल  क्षेत्र/राज्य  में  उसके
 स्थानान्तरण  की  पात्रता  पर  युणावग्रुण  तथा  तैनाती  के  क्षेत्र  की  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  विचार
 किया  जाता  हैं  ।

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  हुए  आवेदनों  और  केन्द्रीय  भौद्योगिक  सुरक्षा  केन्द्रीय
 रिजर्व  पुलिस  बेल  और  सीमा  सुरक्षा  बल  में  किए  गए  स्थानान्तरंणों  का  विवेरण  ।
 वी

 संगठन  को  नाम  प्राप्त  हुए  आवेदनों  की  उन  कामिकों  की  सं०  जिनका  उनके  मूल
 ॥  संख्या  क्षेत्र/राज्य  में  स्थानान््तरण  किया  गया

 के०औ०्सु०ब०  2061  138

 कैं“रि०पु०बेल  2051  1781

 सी०्सु०्ब०  64  44

 भारतोय  यात्री  आवास  समिति  को  राज  सहायता

 7894.  बी०एल०  शैलेश  :  क्या  पंयंटन  मैंत्री  यह  बंतीने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  सांस्कृतिक  पर्यटन  वन्य  जीवन  अनुपूरक  आवास  तथा

 फ्येंटन  परिवहन  के  विकास  पर  किए  जाने  वाले  व्यय  की  राशि  की  पूर्ति  के  लिए  इस  वर्ष  के  बजट  में

 कोई  प्रावधान  किग्रा  गया

 (@)  यदि  तो  चुने  गए  स्थानों  का  ब्योरा  क्या

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  धामिक  और  तीर्थ  स्थलों  पर  कोई  सराय  आदि  के  निर्माण
 के  लिए  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  को  इस  वर्ष  कोई  राज  सहायता  दिए  जाने  का  विचार

 और

 यदि  तो  कितनी  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन-किन  स्थानों  चुना
 गया  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  हां  ।

 गढ़वाल  तैथा  कुमाऊं  क्षेत्र  मैं  सुविधाएँ  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  बोद्ध  सैक्टर  के  तीन
 हथानों  यथा  देवरिया  तथा  धागरा  घाट  पर  मार्गेस्थ  सुविधाएं  मुहैया  कराने  पर  विचार  किया
 जा  रहा  है  ।  दुधवा  और  धेनगढ़ी  में  वन-गृह  का  निर्मोणਂ  कैरनें  के  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा
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 रही  कुमाऊं  तथा  गढ़वाल  क्षेत्र  में  प्रयोग  होने  वाले  पैदल-भ्रमण  उपकरण  के  लिए  निधियों  की

 व्यवस्था  करने  सम्बन्धी  मामलों  पर  कारेंवाई  की  जा  रही

 इस  उद्देईंय  के  लिए  इससे  पूवं  रिलीज  की  गई  निधियों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार-से:डपयोग
 प्रमाणपत्र  प्राप्त  होने  पर  इलाहबाद  में  एक  यात्री  निवास  के  निर्माण  हेतु  तथा  बुध  और
 चिल्हा  के  वन्य-जीव  अभ्यारण्यों  में  परिवहन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  निधियों  अगली
 किस्त  रिलीज  की  जाएगी  ।

 हां  ।

 की  उपलब्धता  और  अन्य  आवश्यक  सुविधाओं  पर  निर्भर  रहते
 कम्पिल  और  नन्वमेहर  में  पहले  से चली  आ  रही  परियोजनाओं  के  लिए  तथा

 जोशीमठ  एवं  वाराणसी  में  नई  परियोजनाओं  के  लिए  इमदाद  दी

 शत्रु  सम्पत्ति  अभिरक्षण  को  सौंपी  गई  सम्पत्तियां

 7895.  डा०  बी०एल०  इलेश  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शैत्र  संम्पत्ति  अभिरक्षकों  को  जिन  सम्प॑त्तियो  को  प्रबन्ध  और  अभिरक्षण  के  लिए  सौंपा
 गया  वें  किंतेनों  हैं  और  उनका  अनुमानित  मूल्य  कितनों

 शत्रु  सम्पत्ति  अभिरक्षक  के  कार्यालय  के  विचाराधीन  ऐसे  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  द्ववों  की
 संख्या  और  अनुमानित  लागत  कितनी  है  जो  पाकिस्तान  और  बंगलादेश  में  अफ्गी  सम्पत्तियां  छोड़  आए

 और

 इन  दावों  के  निपटान  में  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना  है  ?

 धॉजिज्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  शत्रु  सम्पक्ति  अभिरक्षण
 को  सौंपी  गई  अचल  सम्पत्तियों  का  राज्यवार  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  अन्य  आस्तियों  जैसे  कि

 आदि  भी  जिनका  अंकित  मूल्य  लगभग  1756  लाख  रु०  शत्रु  सम्पत्ति  अभिरक्षक  के

 पास
 |

 तथा  53549  फाइल  किए  गए  मुआवजा  दावों  सम्बन्धी  मामलों  में  13800  मामले

 निपटान  में  लम्बित  इन  दावों  के  मूल्य  को  प्रोसेसिग  के  समय  पता  छेसी  उम्मीद  है-कि
 लम्बित  दावे  लगभग  3  साल  की  अवधि  में  निपटा  लिए

 विवरण

 झचल  सम्वत्तियों  के  राज्य-वार  ब्योरे

 कम  राज्य  का  नाम  सम्पत्तियों  लगभग  मूल्य
 की  संख्या

 Ee  2  7  हु  4
 2. Fay

 ऑन्श्र  प्रदेश  है  2.00

 2.  असम  4  40

 3.  अण्डमान
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 2  3  4

 4.  बिहार  5  5.00

 5.  दिल्ली  8  6:00

 6.  गुजरात  9  15.00

 7.  गोआ  5  1.00

 8.  कनाटिक  15  5.00

 9.  केरल  4  1.00

 10.  महाराष्ट्र  16  30.00

 11.  मध्य  प्रदेश  1.00

 12.  राजस्थान  7  -50

 13,  तमिलनाडु  6  8.00

 14.  उत्तर  प्रदेश  300  -  .  260.00
 15.  पश्चिम  बंगाल  294  .  230.00

 जोड़  682  565.00

 कम्प्यूटर  द्वारा  1981  को  जनगणना

 7896.  डा०  बी०  एल०  झलेश  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1981  की  जनगणना  के  आंकड़ों  के  कम्प्यूटरीकरण  जन  संख्या  आंकड़ों  का

 मूल्यांकन  उनका  कार्टोग्राफिक  विश्लेषण  और  चित्रण  करने  की  दिशा  में  अब  तक  कितनी  प्रगति
 हुई  .

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कायंक्रम  बनाया  गया  है  कि  आगामी  दसवर्षीय
 जनगणना  के  लिए  प्रारम्भिक  काय॑  शुरू  करने  से  पूर्व  यह  काय  पूरा  हो  और

 इस  प्रारम्भिक  काये  को  कब  से  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  है  और  दूसरे  दशक  की
 ज॑नगणना  कब  शुरू  की  जाएगी  ?  ह

 गृह  मंत्री  बूटा  :  और  मकान  व्यक्तिगत  प्ियों  का  5  प्रतिशत
 अग्रिम  सारणीकरण  एक  करोड़  अथवा  उससे  अधिक  जनसंख्या  वाले  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  व्यक्तिगत
 पर्चियों  का  20  प्रतिशत  क्षेत्रीय  सैम्पल  और  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में
 व्यक्तिगत  परचियों  का  शतप्रतिशत  सारणीकरण  और  प्राथमिक  जनगणनासार  तथा  ग्राम  निदेशिका  से
 सम्बन्धित  1981  की  जनगणना  आंकड़ों  का  कम्प्यूटरीकरण  पूरा  कर  लिए  गया  एक  करोड़  अथवा
 उससे  अधिक  जनसंख्या  वाले  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  व्यक्तिगत  पर्चियों  के  20  प्रतिशत  क्षेत्रीय  सैम्पल
 ओऔर  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  शतप्रतिशत  व्यक्तिगत  पतियों  से  अखिल
 भारतीय  सारणियां  बनाई  जा  रही  अ०जा०  तथा  अ०ज०जा०  की  शतप्रतिशत  व्यक्तिगत  पचियों
 को  प्रक्रियागत  किया  जा  रहा  है  ।  परिवार  अतसूचियों  पर  आधारित  सारणियों  का  राज्यों/संघ  शासित
 क्षेत्रों  क ेलिए  कम्प्यूटरीकरण  किया  जा  रहा  है  और  यह  भारत  के  सम्बन्ध  में  पूरा  होने  वाला
 व्यक्तिगत  पत्रियों  के  20  प्रतिशत  सैम्पल  के  सम्बन्ध  में  आकड़ोंਂ  की  प्रविष्टि  की  जा  रही
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 जहां  तक  जनगणना  आंकड़ों  के  मूल्यांकन  का  सम्बन्ध  1981  की  जनगणना  के  शीघ्र  बाद
 पद्य  गणना  की  जांच  की  गई  थी  और  इसकी  रिपोर्ट  की  जनगणना  1981,
 1982  पेपर  4,  पद्म  गणना  की  जांच  सम्बन्धी  रिपोर्टਂ  खण्ड  में  प्रकाशित  की  जा  चुकी  1981

 की  जनगणना  के  शीघ्र  बाद  एक  जनगणना  मूल्यांकन  अध्ययन  भी  किया  गया  था  इसकी  रिपोर्ट
 की  जनगणना  1981,  1983  का  जनगणना  मूल्यांकन

 खण्ड  में  प्रकाशित  की  जा  चुकी

 जिला  जनगणना  हस्त  पुस्तिका  शहरी  भूमि  उपयोग  मानचित्र  और  मानक  शहरी
 क्षेत्र  मानचित्र  से  सम्बन्धित  1981  की  जनगणना  का  कार्टोग्रप्षफिक  कार्य  पूरा  हो  गया  है  ।  राज्यों/संघ
 शांसित  क्षेत्रों  के  सेंबंध  में  जनंगणना  मानचित्रावलियों  से  संबंधित  कार्य  संबंधित  जनगणना  निदेशालयों  में
 उपलब्ध  जनगणना  ,  आंकड़ों  के  अनुसार  किया  जा  रहा  है  और  तदनुसार  जून  1987  से
 1988  तक  लक्षित  तारीख  निश्चित  की  गई  इसका  प्रबोधन  भी  किया  जा  रहां  है  ताकि  निश्चित

 किए  गए  लक्ष्यों  के  अनुसार  कार्य  पूरा  किया  जा  सकें  ।  का  क्षेत्रीय  विभाजन  एक  कार्टोग्राफिक
 विश्लेषणਂ  संबंधी  योजना  स्कीम  सारणियों  के  अनुसार  प्रगति  पर  1981  की  जनगणना  के  अधिकांश
 कार्य  के  अगली  जनगणना  के  प्रारम्भिक  कार्य  करने  तक  पूरा  होने  की  संभावता  है  ।

 अगली  दसवर्षीय  जनगणना  का  प्रारम्भिक  कार्य  इस  व  के  अन्त  में  अथवा  अगले
 वर्ष  के  प्रारम्भ  में  शुरू  होने  की  संभावना  है  और  अगली  दस  वर्षीय  जनगणना  1991  में  किए  जाने  की
 संभावना

 -  गणतंत्र  दिवस  परेड  पर  व्यय

 7897.  श्रो  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1987  के  गणतन्त्र  दिवस  परेड  के  आयोजन  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किए
 गए  व्यय  को  छोड़कर  कितना  व्यय  हुआ

 परेड  के  आयोजन  संबंधी  समिति  की  रचना  क्या  और

 क्या  गणतन््त्र  दिवस  परेड  को  विभिन्न  राज्यों  की  राजधानियों  में  बारी-बारी  से आयोजित

 करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 दिल्ली  में  गणतन्त्र  दिवस  परेड  से  संबंधित  प्रबन्ध  कई  एजेंसियों  द्वारा  किए  जाते  हैं  जैसे  केन्द्रीय  सरकार

 के  मंत्रालय/विभाग,  राज्य  सरकारें/संघ  शासित  क्षेत्र  के  स्थानीय  निकाय  तथा  अब

 तक  यह  पद्धति  रही  है  कि  विभिन्न  मदों  पर  होने  वाले  व्यय  संबंधित  एजेंसियां  ही  वहन  करती  हैं  ।

 विभिन्न  एजेंसियों  द्वारा  किए  गए  खर्च  को  परेड  से  संबंधित  किसी  एक  शी  के  अन्तगंत  एकत्रित  तथा

 प्रदर्शित  नहीं  किया  अतः  कुल  व्यय  कितना  हुआ  यह  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 परेड  के  लिए  आयोजन  समिति  के  रूप  में  कोई  समिति  नहीं  है  ।  परेड  के  आम  पैटने  का

 समन्वय  समिति  की  बैठक  में  अनुमोदन  किया  जाता  है  ।  इस  समिति  में  भारत  सरकार  के  विभिन्न

 मंत्रालयों/विभागों  के  प्रतिनिधि  होते  जबकि  परेड  के  सैनिक  भाग  को  तीनों  सेनाएं  आयोजित  करती

 लोक  नृत्यों  तथां  स्कूली  बच्चों  के  कार्य  का  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  समितियां

 गठित  की  जाती  .

 _  नहीं  ।
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 भारत  इलेक्ट्राशिक्स  लिमिटेड  द्वारा  चके  चालत  साधन
 का  विकास

 7898.  श्री  मुल्जापलली  रामचन्द्रन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  द्वारा  चक॑  चालन  साधन  के  लिए  तैयार

 किए  गए  डिजाइन  और  विकास  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  उक्त  चर्क  चालन  साधन  के  डिजाइन  निर्माण  में  कोई  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  किया
 गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  और

 उन  कम्पनियों निटों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  से
 उपक्रमों  के  मुख्य  खरीददार  हैं  ?

 रक्त  संत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  वो०  :
 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ने  निम्नलिखित  मार्गनि्दे शन  साधनों  का  डिजाइल

 बताया  तथा  विकास  किया  है  :--

 (0)  बी०  एच०  एफ०  ओम्नी  रेडियो  रेंज  इक्यूपमेंट

 (४)  दूरी  मापक  उपस्कर

 (iii)  100  वाट  एवं  400  वाट  एम०एफ०  के  रेडियो  बीकन  ।

 उपरोक्त  उपस्करों  के  डिजाइन  तथा  निर्माण  में  कोई  विदेशी  सहयोग  नहीं  लिया  गया  है  ।

 ऊपर  (i)  और  (ii)  में  बताए  गए  उपस्करों  की  प्रौद्योगिकी  को  मैसर्स  गुजरात  कम्युनीकेशन
 एण्ड  इलेक्ट्रानिक्स  को  हस्तांतरित  करने  के  लिए  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  ऊपर  (10)  में  बताए
 गए  उपस्कर  की  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  के  लिए  मँसस  मेरीना  एण्ड  कम्युनीकेशन  इलेक्ट्रानिक्स
 लिमिटेड  के  साथ  समझौते  के  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  ।  बी०ओ०आर  ०  ०एम०ई०  100  वाट  के
 उपस्करों  को  नागर  विमानन  विभाग  को  सप्लाई  किया  गया  है  ।  400  वाट  के  बीकन  भारतीय  वायुसेना
 को  सप्लाई  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सोमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  तस्करों  का  माल  पकड़ा  जाना

 7899.  श्रो  परसराम्  भारद्वाज  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  सीमा  सुरक्षा  द्वारा  तस्करी  का  माल  पकड़े  जाने  सम्बन्धी  वर्षवार  और  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  चिदम्बरस )  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 क्षेत्र  तस्करी  के  माल  के  ब्योरे  का  मल्य
 था  वर्ष

 1  2  हर निधन  ला  m5
 4

 जम्मू  और  कश्मीर  विविध  माल  े  64,65  2.50
 गोल्ड  रिग्स  (4)

 :
 950.00

 72



 4  1909  लिखित  उत्तर

 1

 2.  पंजाब

 3.  राजस्थान

 4.  गुजरात

 5.  असम/मेघालय
 नागाल॑ण्ड

 विविध  माल

 1986

 विविध  माल

 1984

 विविध  माल
 सोना  (500  तोला  231

 1985

 विविध  माल
 सोना  (32  कि०  100

 1986
 विविध  माल
 सोना  (84.164
 1984

 विविध  माल

 1985

 विविध  माल
 सोना  (25
 1986

 विविध  माल
 सोना  (45
 1984
 विविध  माल

 1985

 विविध  माल
 1986  .

 विविध  माल

 सोने  के  जेवरात

 (चूड़ियां/चेन/तथा  इयर

 1984

 विविध  माल

 2,110.00

 7,44,647.00

 4,31,83,733.50
 12,41,580.00

 2,58,24,6  28.47
 69,39,784.00

 5

 6,00,60.00  2.60
 6,00,60.00

 .1,04,60,525.60  2

 6,46,060.60

 3,500.00
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 *

 2  3

 1985

 विविध  माल  30,75,973.00

 1986

 विविध  माल  27,23,086.00

 1984

 6.  त्रिपुरा/मिजोरम  :-  विविध  माल  1,01,43,086.00

 1985"

 विविध  माल  1,45,15,187.95

 1986

 विविध  माल  1,57,56,291.89

 1984

 7.  पश्चिक  बंगालਂ  विविश्व  माल
 -  1,80,67,919.91

 सोना  (20  3,953.00

 1985

 विविध  माल  2,02,37,914.69
 सोना  (506  1,01,356.32
 1986

 विविध  माल  2,60,61,347.70
 सोना  (2  कि०  442  4,88,572.25

 अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  में  विमाम  कषेत्रोंका  विक्रास  किया  जाना

 7900.  भ्री  महेन्द्र  सह  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की'कृष  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस्लामाबाद  से  आ  रही  इन  खबरों  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान  में
 अमरीका  द्वारा  विकसित  किए  जा  रहे  अनेक  विमान  क्षेत्रों  के  चाल  हो  जाने  से  पाकिस्तानी  वायसेना
 की  प्रचाक्तनःशविज्ञीलताः  बहुत  अधिक  बढ़  जाएगी  और  इससे  आगामी  वर्षो  में  इसके  विस्तार  की गति
 और  तेज  हो

 क्या  पाकिस्तानी  वायूसेना  के  इस  प्रकार  के  विस्तार  से  हमारी  देश  की  सुरक्षा  के  लिए
 नया  खतस  पैद.हो  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  बें  मंत्रो  अरुण  :
 ने  बाकिस्छ्नी  प्रेस  में  उन  रिपोर्टों  को  देखा  है  जिनमें  कहा  गया  है  कि

 कई  हवाई  अड्डों  को  विकसित  कर  रहा  र
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 और  पाकिस्तान  से  किसी  हवाई  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए  उपायों  की  योजना

 बनाते  समय  इन  हवाई  अडडो  के  प्रस्तावित  विकास  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 उड़ीसा  में  रबड़  बागान  के  लिए  भूमि

 7901.  श्री  हरिहर  सोरन  ;

 श्री  जेना  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  रवड़  बागान  के  लिए  कितनी  भूमि  उपयुक्त  पाई  गई  और

 यह  कहां  स्थित  है  और  उन  क्षेत्रों  में  रबड़  बागान  के  संवर्धन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  उड़ीसा  में

 रबड़  वागान  के  लिए  गंजम  तथा  कोरापुट  जिलों  में
 व्यापक  क्षेत्र  अनुकूल  बताए  जाते  हैं  ।  रबड़  बोर्ड  नए  बागानों  के  लिए  उपदान  देने  सम्बन्धी  एक  योजना
 कार्यान्वित  करता  रहा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  रबड़  बोर्ड  अनुसंधान  केन्द्र  एकक  तथा  नर्सरियां  आदि
 खोलने  के  लिए  कदम  उठा  रहा  है  और  उसने  क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  की  योजना  के

 लिए  उड़ीसा  में  40  हैक्टेयर  भूमि  पहले  ही  प्राप्त  कर  ली

 परमाणु  युद्ध  को  रोकने  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  सम्मेलन

 7902.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परमाणु  युद्ध  को  रोकने  के  लिए  भारतीय  डाक््टरों  के  राष्ट्रीय  संघ  का  राष्ट्रीय
 सम्मेलन  अभी  हाल  ही  में  नई  दिल्ली  में  आयोजित  किया  गया  और

 यदि  तो  उक्त  सम्मेलन  में  क्या  विचार  व्यक्त  किए  गए  सिफारिशें  की
 गईं  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  सरकार  ने  इस  आशय  की  खबरें
 देखी

 इन  खबरों  के  अनुसार  सम्मेलन  में  दूसरी  बातों  के  अलावा  यह  फैसला  भी  किया  गया  कि
 प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  को  एक  अपील  पेश  की  जाए  जिसे  वे  मानवता  को  नाभिक्रीय  अस्थ्रों  से
 उत्पन्न  खतरे  से  बचाने  के  लिए  विश्व  नेताओं  को  भेजें  ।

 मरीना  कम्यूनिकेशन  इसेक्ट्रानिक्स  इण्डिया  विशाखापत्तनम  को
 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  द्वारा  ्रौद्योमिको  कः  हह्तांतरण

 7903.  डा०  बी०  बेंकटेश  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लि०  ने  मरीना  कम्यूनिकेशन  इलेक्ट्राभिक्स  इण्डिया
 दोहरे  बीकन  ट्रांसमीटरों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  हस्तांतरण  करने  लिए  किसी

 समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  ब
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 मंत्रालय  सें  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वोी०  :

 और  हां  ।  समझौता  ज्ञापन  में  मीडियम  फ्रीक्वंसी  के  रेडियो  बीकनों  के  निर्माण  के  लिए
 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  और  मरीना  कम्युनीकेशन  इलेक्ट्रानिक्स  इंडिया  विशाखापत्तनम
 के  बीच  लाइसेंस  समझोता  की  व्यवस्था  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  निर्माण  सम्बन्धी  जानकारी
 देने  वाले  दस्तावेज  सप्लाई  करेगा  और  मरीना  कम्युनीकेशन  इलेक्ट्रानिक्स  के  कार्भिकों  को  प्रशिक्षण
 भी  देगा  ।  समझौता  ज्ञापन  में  जानकारी  लाइसेंस  शुल्क  एवं  मरीना  कम्युनीकेशन  इलेक्ट्रानिक्स  द्वारा
 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  को  दी  जाने  वाली  रायल्टी  भी  निर्धारित  है  ।

 रेल  पटरियों  पर  माँतें

 7904.  श्री  सुभाष  यादव  :

 श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  :

 क्या  गुह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  रेल  पटरियों  पर  होने  वाली  मौंतों  को  रोकने  के  लिए  उनकी  चौकसी  करने

 हैतु  कदम  उठा  रही
 ः

 यदि  तो  तेत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  ती  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  दिल्ली  पुलिस  ने  दुषंटना  प्रवृत्त  क्षेत्र  में  रेल  की  पटरियों  के
 गश्त  गहन  कर  दी

 डोनियर  विमानों  का  बहुत  जल्दी  खराब  हो  जाना

 7905.  ओऔ  सेयद  शहाबुद्दोन  :  क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  में  तैयार  किए  गए  तथा  वायुदृत
 की  सप्लाई  किए  गए  डोनियर  विमानों  के  इंजन  में  प्रयोग  किए  जाने  पर  बहुत  जल्दी  खराब  हो
 गए

 यदि  तो  कया  इन  विमानों  का  निर्माण  कार्यक्रम  की  पुनरीक्षा  करने  का  कोई  निर्णय

 :  जिया  गया
 ः

 मूल  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  विमान  तैयार  किये  जाने

 क्या  इन  विमानों  के  इंजनों  का  निर्माण  विदेशों  में  किया  गया  और

 (४)  यदि  तो  क्या  इन  इंजनों  का  भारत  अथवा  विदेशों  में  डिजाइन  तैयार  कराने  का
 विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  विभाग  सें  राज्य  संत्री  शिवराज  वी०  :
 हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  ने  सूचित  किया  है  कि  अमरीका  के  मैसर्स  गेरेट  कारपोरेशन

 आयातित  किटों  से  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लि०  में  तैयार  किए  गए  दस  इंजनों  में  से  पांच  को  विभिन्न
 कारणों  से  मैसस  वायुदृत  द्वारा  असमय  हटा  दिया  गयः  इन  कारणों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 नहीं  ।

 प्रारम्भिक  परियोजना  रिपोर्ट  के  भारत  में  140  विमानों  का  निर्माण  तथा

 एसम्बल  किया  जाना

 गेरेट  टरबाइन  इंजन  अमरीका  में  गेरेट  टी०  पी०  ई०  331-5  इंजन
 का  निर्माण  किया  जाता  है  ।  वायुदृत  बेड़े  में  24  इंजनों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  जिनमें  से  14  इंजनों
 की  सीधे  मैससे  गेरेट  द्वारा  सप्लाई  की  गई  थी  और  मैसस  गेरेट  में  निभित  आयातित  किटों  से
 हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  में  10  इंजनों  को  एसम्बल  किया  गया  ।

 (=)  इन  इंजनों  का  भारत  अथवा  विदेशों  में  डिजाइन  तैयार  कराने  का  कोई
 नहीं  तथापि  इस  इंजन  के  निर्माता  मैसस  गेरेट  अमरीका  ने  कुछ  पु्जों  में  सुधार  का  काम  शुरू
 किया

 ह

 खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  एक  निर्यात-प्रघान
 उबेरक  संयंत्र  को  स्थापना

 7906.  श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्या  बाणिज्य  बंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  का  एक  निर्यात-प्रधान  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  करने
 का  विचार  और  ॥॒  .

 क्या  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  का  जैव-उवरकों  के  उत्पादन  के  जिसमें  देश
 पिछड़ा  हुआ  एकक  स्थापित  करने  का  भी  विचार  जिससे  कि  वह  अपने  निर्यात  में  वृद्धि  कर
 सकें  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  जी  नहीं  ।

 चावल  को  भूसो  के  आयात  के  कारण  पड़ने  वाला  प्रभाव

 7907.  डा०  पी०  वल्लल  पेरूसन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पड़ौसी  देशों  से  चावल  की  भूसी  का  आयात  करने  का  है  जिससे
 कि  चावल  की  भूसी  से  निकलने  वाले  तेल  के  निर्यात  को  जा  और

 यदि  तो  इसका  चावल  की  मिलों  तथा  चावल  की  भूसी  के  उत्पादन  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  ?
 ह

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इंडोनेशिया  में  वाम्बे  डाइंग  का  संयुक्त  उ्चम

 7908.  श्री  भट्टम  श्रीरामसूर्ति  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडोनेशिया  में  बाम्बे  डाइंग  का  संयुक्त  पी०  टी०  फाइवस्टार  बंद
 होने  की  स्थिति  में

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  ओवरसीज  बेंक  जिसने  इस  परियोजना  के  लिए  घन
 दिया  उद्यम  में  संघ  के  नेता  के  रूप  में  शामिल  किया  गया  और  ,
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 ॥  क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  कम्पनी  की  इंक्विंटी
 दारिता  के-समर्थन  के  कारण  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  धनराशि  डूब  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  पो०  शिव  :  से  जानकारी  एकत्र  जा  रंही है  तथा
 सकन  सभा  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ह

 -  दिल्ली  में  लापता:-व्वक्ति

 7910.  श्री  महेन्द्र  सिह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेडियो  और  टेलीविजन  पर  व्यक्तियों  के  लापता  होने  के
 वार  कितने  मांमलों  की  सूचना  प्रसारित  की  और

 उक्त  प्रसारण  के  संबंध  में  क्या  नियम  और  विनियमन  हैं  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  अपेक्षित  द्विए  हैं  :--

 वर्ष  आकाशवाणी  द्वारा  >
 शेंली  विजन  द्वारा

 अ्सारित  ,

 1984  रिकार्ड  नहीं  रखा  गया

 1985  1391  ३0७5५

 1986  1250  906
 1987  347  201

 (31-3-87

 ऐसे  प्रसारण  के  लिए  कोई  नियम  नहीं  लापता  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  के  लिए
 अपनाए  गए  साधनों  में  से  प्रसारण  एंक

 रक्षा  लेखा  विभाग  में  यात्रा  मेत्ते!दि निक  भत्ते  पर  व्यय

 7911.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रक्षा  लेखा  विभाग  में  यात्रा  भत्ते/दैनिक  भत्ते  पर  कितना.--व्यय

 किया  और

 इस  व्यय  को  कम  करने  के  लिए  यदि  कोई  कदम  उठाए  गए  तो  वे  क्या
 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  रमज््य  मंत्री  अरुण  :

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  रक्षा  लेखां  विभाग  ने  निम्नलिखित  व्यय  किया  :  --

 —  99.39  लाख  रुपए
 7985-86  न  110-70  लाख  रुपए

 1986-87  न  136.85  लाख  रुपए '
 87

 प्रशासनिक  ओवश्यकताओं  एवं  कर्मचारियों  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  1976  में
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 4  लिखित  उचरणः

 विधा  ने  अपनी  दो!स्टाक़  एसोसिशशनों  के  के  साथःपरामर्श  :  युक्तसंक्त  तथा

 वैज्ञानिक  स्थानांतरण  नीति  तैयार  की  है  और  इस  नीति  के  अनुसार  रक्षा  लेखा  नियन्त्रक
 न

 दक्षिणी  केत्र  से  वस्त्रों  के  निर्यात को  संभावभाएं

 श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्रषं  के  दौरान  दक्षिण  क्षेत्र  से  वस्त्रों  के  निर्यात  से  कुल  कितना  घन  प्राप्त

 हुआ  और

 क्या  सरकार  काविक्मर  दक्षिणी-क्षेत्र
 :  से  वस्क्रों  के  अत्यंक्षिक  संभावनाओं

 ध्यान  में  रखते  हुए  बंगलोर  में  एक  फैशव  डिजाइत्त  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 वस्त्र  मंत्रालय  फें  मंत्री  ०  कृष्ण  क्षेत्र-वार  निर्काल  आंकड़े  नहीं  रखे
 जाते

 नहीं  4  सरकार  ते  हाल  ही  में  नई  दिललीःमें  एक  राष्ट्रीय  फैशन  प्रौद्योगिकी

 संस्थान  स्थार्पित  किया  ५

 पयंडन  के  संबधन  के  लिए  विज्ञापन

 अरेशच्ोीए  एलर  क्या  पर्यडत  संच्े  महत्वक्तने  की-कृफा  करेंगे

 वर्ष  के  दौरान  पयंटन  विभाग  पर्यटटम  के  संवर्धंभ  के  लिए  कुल--किशती
 राशि  व्यय  की

 क्या  सरकार  का  विचार  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  परयंटन  के  संवधंन  कार्य  संबंधित
 राज्यों  को  सौंपने  का  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 पयेटल  मंत्री-(मुस्तो-मोहस्मक  के  विभाग  द्वारा
 भारत  तथा  विदेश  में  पयंटन  के  संवर्धन  के  लिए  विज्ञापन  पर  व्यय  की  गई  कुल  राशि  इस्च  अकार  है

 में  )

 (0)  भारत  में  204:43

 (४)  विदेशी  मार्किट  में-प्रिन्ट/इलैक्ट्रानिक  मीडिया
 व्यवसाय  संवध्ध नों  में  क्शापन  देवर  555.87

 :

 ।

 उठता  ।

 गलत  जानकारो  देने  के  आरोप  पर  विदेशी  को  वापस  मेजा  जाना

 बो  ०एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  ब्रताने  की  कृपा  करेंग्रे
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 कितने  विदेशी  आगंतुकों  को  गलत  जानकारी  देने  के  आरोप  पर  वापस  भेजा

 क्या  वरिष्ठ  आप्रवासन  अधिकारियों  को  ऐसा  कोई  स्वविवेकाधिकार  नहीं  है  कि  वे  ऐसे
 विदेशी  आगंतुकों  को  अनुमति  दे  जिनके  बारे  में  उनको  सन्तुष्टि  हो  जायें  कि  जानबूझकर  कुछ
 जानकारी  छुपाई  नहीं  गई  और

 ह

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  से  यह  पता  लगने  पर  कि  किसी  विदेशी  द्वारा  गलत  जानकारी

 दी  गई  है  तो  उसे  वीसा  नहीं  दिया  जाता  आप्रवासन  अधिकारी  किसी  विदेशी  को  वैध  वीसा
 और  यात्रा  दस्तावेजों  पर  ही  भारत  में  प्रवेश  की  अनुमति  देते  हैं  ।

 और  प्रोसेसिंग  मशीनरीਂ  को  आयात-शुल्क  से  छूट  देना

 7915.  श्री  बी०एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार
 का  रेशम  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  और  प्रोसेसिंगਂ  मशीनरी  को  आयात-शुल्क  से  छूट
 देने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  देश  में  रेशम  उत्पादन  में  सुधार  लाने  हेतु
 कुछ  खास  किस्मों  की  रेशम  रीलिंग  तथा  प्रोसेसिंग  मशीनरी  के  शुल्क  मुक्त  आयात  के  लिए  प्राप्त

 सुझावों  पर  सरकार  द्वारा  ध्यान  दिया  गया  है  ।

 गेर-सरकारो  क्षेत्र  को  होटलों  के  निर्माण  के  लिए  सहायता
 7916.  श्री  के०  कुन्जम्ब  :

 श्री  बी  ०एस०  विजयराघवन  :

 क्या  पर्यटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  पर्यटक  स्थलों  पर  होटलों  के  निर्माण  हेतु  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  सहायता  देने
 की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  अब  तक  कितने  लोगों  को  सहायता  दी  गई  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  और  देश  भर  में  पर्यटक  स्थानों  पर  होटलों
 का  निर्माण  करने  हेतु  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  करने  के  सरकार  ने  होटल  उद्योग  को
 अनेक  प्रोत्साहन/रियायतें  दी  हैं  ।  इनमें  शामिल  हैं  परियोजनाओं  तथा  मौजूदा  होटलों  के
 विस्तार  दोनों  ही  मामलों  में  एम०आरण०्टी०पी०  एक्ट  से  नए  होटलों  को  आयकर  से
 उच्चतर  मूल्यहास  विनिदिष्ट  पिछड़े  क्षेत्रों  में नए  होटलों  का  निर्माण  करने  के  लिए  केन्द्रीय

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  दिए  गए  होटल  ऋणों  पर  ब्याज
 विदेशों  में  विज्ञापन/प्रचार,  संवधनात्मक  वाहनों  वर्ष  में  सहित  उपकरणों  को
 आयात  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  प्रोत्साहन  होटलों  द्वारा  वास्तविक  प्रयोग  के लिए  आयात
 की  जाने  वाली  अनेक  मदों  पर  रियायती  सीमा

 टेलीफ़ोन/टेलेक्स  कनैक्शंस  का  प्राथमिकता  सेः
 आदि  ।  उसके  केरल  सरकार  सहित  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  होटलों/प्यंटन  को  एक
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 उद्योग  का  दर्जा  भी  किया  है  जिससे  होटल  उन  रियाग्रतों/प्रवेत्साहनों  के  हकदार.हो  गए  हैं  जो
 सम्बन्धित  राज्यों  में  अन्य  उद्योगों  को  उपलब्ध

 ये  प्रोत्साहन  पर्यटन  विभाग  द्वारा  अनुमोदित  सभी  होटल  परियोजनाओं  को  उपलब्ध  हैं  ।

 जहां  तक  कऋक्रण  सम्बन्धी  सहायता  का  सम्बन्ध  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  केरल  में  होटल
 परियोजना  के  लिए  ऋण  की  मंजूरी  हेतु  कोई  आवेदन  नहीं  मिला  है  ।

 हाथ  के  ओजारों  के  निर्यात  में  तेजी

 7917.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :

 श्री  एच  ०एन०  नन््जे  गौडा  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  क्या  हाथ  ओजार  उद्योग  के  पास  निर्यात  के  लिए  भारी  संख्या  में
 ऋयादेश  पड़े  जैसा  कि  2  1987  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  हाथ  औजार  उद्योग  को  आवश्यक  सहायता  देने  के  लिए  कौन

 से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वश्णिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  हां  ।  इंजीनियरी  निर्यात्त
 संवर्धन  परिषद  ने  सूचित  किया  है  कि  हस्त  औजार  उद्योग  द्वारा  निर्यात  आदेशों  की  बुकिभ  स्थिति
 में  सुधार  हुआ  है  ।

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सरकार  द्वारा  विचार  किए  गए  महत्वपूर्ण  समर्थन  उपायों  में
 शामिल  अन्तर्शाष्ट्रीय  कीमतों  पर  अलॉय  इस्पात  की  व्यवस्था  जहां  औचित्य  हो  वहां  वित्तीय

 प्रदान  पावर  विपणन  तथा  माल  गोदाम  आदि  में  सहायता  देना  ।

 विदेशियों  को  राजनंतिक  शरण  देने  के  सबंध  में  अमरीकी  सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्णय

 7918.  प्रो०  राभकृष्ण  मोरे  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अवैध  विदेशियों  को  राजनैत्तिक  शरण  देने  के  मानदण्डों  में  ढील  देने
 सम्बन्धी  अमरीकी  सर्वोच्च  न्यायालय  के  हाल  के  निर्णय  की  जानकारी

 यदि  तो  कुछ  भारतीयों  द्वारा  अमरीका  में  जाकर  बसने  वाले  व्यक्तियों  को  इस
 निर्णय  के  अनुसरण  में  उपलब्ध  छूट  का  लाभ  उठाने  के  संभावित  प्रयासों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या

 समस्याएं  उत्पन्न  होने  की  संभावना  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 मंत्री  नारायण  दत्त  :  हां  ।

 और  सरकार  को  ऐसा  नहीं  लगता  कि  अमरीका  में  भारतीयों  के  के

 स्तर  में  कोई  महत्वपूर्ण  परिवर्तत  होगा  |  सरकार  यह  मानती  है  कि  विदेशों  के  आप्रवासन  के  सम्बन्ध
 में  अपने  नियम  बनाना  हर  देश  का  अपना  संप्रभुतात्मक  अधिकार  है  ।

 आयुष  कारखानों  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कसंत्ारियों  को  छंटनी/स्थानांतरण

 7919.  श्रो  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 .«  कया  मितव्यता  बरतने  के  उपाय  के  तौर  पर  जनरल  स्टोस  निरीक्षणालयों  और

 कुछ  आयुध  कारखानों  में  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारियों  की  भारी  पैमाने  पर  छंटनी  और

 करते  पर
 विचार

 किया  जा  रहा

 ».  यदि  तो  इस  उषाय  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कौन-सा  फार्मूला
 अपनाया

 क्या  मितव्ययता  बरतने  सम्बन्धी  इस-उपाय  को  लागू  करते  समय  यूनिट  की  वित्तीय
 अथंक्षमता  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  जाता  और

 आयुध  कारखानों  और  जनरल  स्टोसं  निरीक्षणालयों  के  जिन  कमंचारियों  के

 छंटनी  किए  जाने  की  संभावना  उनकी  संख्या  कितनी  है  और  ये  कमंचारी  किस-किस
 श्रेणी  के  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  बी०  :

 से  सरकार  के  निर्देशों  के अनुसार  मितव्ययता  बरतने  के  लिए  सामान्य  भंण्डारण  निरीक्षणालय

 सहित  निरीक्षण  महानिदेशालय  आवश्यकता  के  आधार  पर  का्िकों  की  पुनरीक्षा  की  गई  थी  ।
 इस  बारे  में  कोई  प्रतिशत  या  सूत्र  निर्धारित  नहीं  किया  गया  इस  पुनरीक्षा  के  परिणामस्वरूप
 1107  पद  छालतू  पाए  गए  जिनमें  सामान्य  भण्डारण  निरीक्षणालय  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  256  पद
 थे  परन्तु  इन  फालतू  पदों  को खतम  करने  के  लिए  कोई  छंटनी  करने  पर  विचार  नहीं  किया  गया
 अतिरिक्त  पदों  पदधारियों  को  अभी  स्टेशन  में  उपलब्ध  रिक्तियों  में  जहां  तक  सम्भव  हो
 खपाने  के  बाद  सामान्य  भण्डारण  निरीक्षणालय  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  केवल  42  कमंचारियों  को  अन्य
 स्टेशनों  को  स्थानान्तरित  किया  गया  ।

 2:  चूंकि  फालतू  पदों  का  पता  लगाने  के  लिए  स्थापनाओं  के  कार्यभार  को  ध्यान  में  रखा  गया
 था  इसलिए  इन  पदों  को  छोड़ने  पर  स्थापनाओं  की  कार्यक्षमता  और  वित्तीय  प्रभाव  नहीं
 पड़ेगा  ।

 3.  शहां  तक  आयुध  निर्माणियों  का  सम्बन्ध  किसी  भी  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारी  की  छंटनी
 नहीं  की  गई  है  ।  आयुध  निर्माणियों  में  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारियों  का  स्थानांतरण  एक
 फैक्टरी  से  दूसरी  फैक्टरी  में  नहीं  किया  कुछ  अपवाद  हो  सकते  हैं  जब  कार्यभार  में  परिक्तंन  या

 कुशलता  की  आवश्यकता  के  लिए  दोबारा  तैनाती  आवश्यक  हो  जाती  है  ।

 आयुष  कपड़ा  कारखाना  द्वारा  उत्पादित  मर्दे

 7920.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  आयुध  कपड़ा  कारखानों  द्वारा
 कितनी  मदों  का  उत्पादन  किया  गया  और  अब  उनके  द्वारा  कितनी  मदों  का  उत्पादन  किया  जा

 बहा  -

 क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  मदों  का  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  में  उत्पादन  कराया:जा
 रहा  और  '

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  उन्हें  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  सौंपने  के  क्या
 कारण  हैं  ?  हु

 5
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 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वोी०
 वर्ष  1983-84,  3-84,  1984-85  और  अब  (1986-87)  में  आयुध  कपड़ा  कारखानों  द्वारा  उत्पादित

 म॒दों  की  संख्या  और  उंत्पादन  का  मूल्य  इस  प्रकार

 वर्ष  उत्पादित  मदों  उत्पादन  का
 की  संख्या  .  मूल्य

 1983-84 4  1126  115.34  करोड़  रुपए
 1984-85 5  1093  112.60  करोड़  रुपए
 1986-87  951  175.18  करोड़  रुपए

 '

 ओर  वे  मर्दे  जिनका  आयुध  कपड़ा  कारखानों  में  उत्पादन  नहीं  किया  जाएगा  और
 वे  मर्दे  जिनका  उत्पादन  आयुध  कपड़ा  कारखाना  तथा  सिविल  ट्रेड  में  भी  जिस  तारीख  से  किया  जाएगा
 वह  संलग्न  विवरण  के  रूप  में  उनके  सामने  दिया  गया  है  ।  आयुध  कपड़ा  कारखानों  में  अपर्याप्त

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  आधार  भूत  साधनों  के  सर्वोत्तम  उफ्णोेग  की  वांछनीयता  और  निम्न  प्रौद्योगिकी

 ओर/या  कम  मूल्य  के  मदों  से  उत्पादन  स्थानान्तरित  करने  के  कारण  यह  कारंवाई  करनी
 पड़ी  है  ।

 विवरण

 वे  म्दें  जिनका  उनके  सामने  बताई  गई  तारीख  आयुध  कपड़ा  कारखानों-में  उत्पादन

 नहीं  किया  जाएगा  ।  “

 ऋ्रम  संख्या  मद  -

 1.  मच्छरदानो  1-4-89  -  Og

 2.  शार्ट  मेन  ड्रील  खाकी  -.  1-4-88  2.  ..

 3.  टेन्ट  स्टोर  फ्लाई  आउटर  :  .  ...

 4.  टेन्ट  स्टोर  फेलाई  इनर

 5.  टेन्ट  डेजर्ट  फ्लाई  आउटर  रा  1-10-89

 6.  टेन्ट:डेजर्ट  फ्लाई  इंनर
 “  -

 ठेन्ट  20  कि०्ग्रां०  फ्लाई  आउटर  .

 8.  टेन्ट  20  कि०ग्रा०  फ्लाई  इनर  ४

 :.  9.  केप्स  :
 -'  »  ...

 कोर  पारका  आउटर  सैल  1-4-90४  ५57

 कोर पांरका इनर सल 8 कवर डब्ल्यू०पी० के०एन०्डी० : केप्स एफं०एस० डिंसरप्टिव “ * 7 जे
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 1  2...  3

 14.  ट्राउजर  बीं०डी०  सर्ज  1-4-89

 15.  .  ड्रावर  काटन  1-4-8 9
 16.  स्टोव  हींटिंगं  कोल  बनिग  1-4-87

 17.  स्टोर  टेन््टे!हीटिग  केरोसीन  रूम  हीट॑ਂ  1-4-8  8

 18. :  :  बदियों के  बेज  (20.  1-4-88

 19.  टाइलन  आन  डुँ  सिस  (51  1-4-88 8
 20.  फ्लेग्स  (45  1-4-88

 21.  होटिंग  स्टीव  के  लिए  पुर्जे  (14  1-4-88

 जे  मर्दे  जिनका  सांसने  बत्ताईःगई  तारीख  से  :
 आमृध  कारकों  और  सिलिलेप्ट्रेडी

 मेड  उत्पादनਂ  किया  जाएगा  ।
 न  >>.  त+तम_+3त_त_न_न_तन १>ना+-..-..त>.__०..-ल€0ह0€नबलतलनलतलतलन३ील३€तलील€ी8ी३वुलबलु३ी३ल्लॉलन०लबलबतलह पशिविशिनशिशिय  नि  रे
 क्रम  संख्या  मद  तारीख

 1.  जैकेट  कम्बार  डिसरप्टिव  '  1-4-87  7

 2.  ट्राउजर  कम्बार  डिसरप्टिव  1-4-87
 3.  बैग  किंटे'यूनीवेसल  ओढजीं०  1-48  7

 4.  ऐंक्रिल्टि  बी०डी०  वब  1-4-87
 5.  बैरट  कनीटिड

 6.  कोट  कल्बार  डिसरप्टिन

 7.  वेस्ट  काटैन  ओ०जी०  7

 8.  सर्ट  अंचोल्ा

 9.  बूट  डी०एम०एस ०
 .  मैट्रेसः  केपीक

 दालों  मोर  तिलहन  का  आयात

 श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की-कृप-करेंगे
 दालों  और  तिलहन  का  कितनी  माक्ता  में  जाबात  किवाप्जा  रहा-है  तथा  उनमें

 से  प्रत्येक  मद  के  लिए  कितना  मूल्य  दिया

 क्या  यह  सच  है  कि  इनका  इतनी  अधिक  मात्रा  में  आयात  कारण  इनमें  से-बुछ  बाद्याननों
 का  मूल्य  किसानों  के  लिए  अलाभकारी  हो  गया  और

 क्या-सरकार  का  इन  वस्तुओं  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विच्र-है  ?

 वाजिश्य  संजालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रिय  रंजन-चास  :  1986-87  दौरान
 खाद्यान्नों  आदि)तथा  खाद्य  तिलहनों  का  कोई  भी  आयात  नहीं-किया  है  ।  दालों  के  आयात

 34
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 ओ०जी०एल०  के  अन्तर्मत  1984-85  के  आग्रातों  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं
 नेफेड  में  संविदाओं  के  पंजीकरण  द्वारा  आयातों  की  सावधानीपूज़क़  मोनीटर्रिग  -

 की
 1986  के  दौरान  पंजीकृत  संविदाएं  642,940  मे०  टन  की  थी  जिनका  मूल्य

 236.48  करोड़  रुपए  या  ।

 तथा  सरकार  मांग  और  घरेलूं  तथा  हन्तर्राष्ट्रीयं  कीमतों  की  ध्यान  में
 रखेंते  हुए  नीति  की  बराबर  समीक्षाਂ  कर  रही  है  तथा  जब  कभीਂ  आऑक्श्थक है  सुधाशंत्मक  उपाय  कर

 रही

 रेशम-उत्पादन  के  संबंध  में  भारत-सोर्वियत संघ
 7922.  श्रों  नरंसिह  सुयंेधज्ञी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बंताने'की  कृपा  करेंगे  किਂ  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  क्ृषि  मंत्रालय  और  सोवियत  संघ  को  राज्य  कृषि-औद्योगिक
 समिति  के  बीच  दीर्घावधि  सहयोग  कायक्रम  के  संबंध  हाल  -  ही-में  हुए  भारत  सोचिंयंत  संध  समझौते

 रेशम  उत्पादन  भी  शामिलਂ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रोलय  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी  हां  ।

 इस  करार  में  विकासशील  गहन  प्रौद्योगिकियों  में  संयुक्त  सहयोग  तथा  रेशम  उत्पादन  के
 निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  विशेषज्ञों/प्रशिक्षणाथियों/प्रजनन  सामग्री/जानकारी  का  आदान-अंदान  करने  की
 व्यवस्था  है  :---

 1.  बोम्बिक्स  नसल/संकर  नस्ल  का  चयन  तथा  परीक्षण  और  प्रजनन  में  उसका  प्रयोग  ।

 .  2.  शहतूती  संकरण  तथा  बोम्बिक्स  के  लिए  बीज  आधार  का  चयन  तथा-परीक्षण  ।

 3.  रेशम  कीट  अंडा  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  ।

 4.  रेशम  धागाकरण  प्रौद्योगिकी  ।  सन

 दिल्लो  पुलिस  में  अंग्रेजो  ओर  हिन्दी  के  आशुलिपिकों  के
 वेतनमानों  में  असमानता

 7923.  श्री  नरासह  सूर्यबंशी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  पुलिस  की  सेवाओं  में  अंग्रेजी  और  हिन्दी  के  आशुलिपिकों  के-वेतनमानों
 और  पदोन्नतियों  में  अन्तर  है  जबकि  उनकी  परीक्षा  का  स्तर  और  उनके  कार्य  आदि
 समान

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कौन  से  कदम  उठाए  हैं  या  उठाने
 का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  दिल्ली  पुलिस  में  हिन्दी  आशुलिपिक  का  कोई  पद  नहीं

 तथापि;-उपः  निरीक्षक के  स्तर  1425-600  रु०  के'संशोधिक्त-पूंव॑  वेतनमान  हिन्दीः  शार्ट  हैण्ड
 रिपोर्टर  के  4  पद  तथा  सहायक  उप-निरीक्षक  स्तर  के  330-560.:₹०-  सं  शोधमन्पूर्व  वेसनमान में
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 6  पद  अंग्रेजी  आशुलिपिकों  स ेउनका  अलग  संवर्ग  हें  ।  उनके  लिए  निर्धारित  अहँताएं  तथा  सौंपी  गई

 इयूटियां  भी  एक  जैसी  नहीं  है  ।

 बोद्ध  सकिट  मार्ग  में  को  शासिल  न  करना

 7924.  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बतावे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  को  जो  भारत  का  एक  महत्वपूर्ण  बोद्ध  केन्द्र  देश  के  बौद्ध  सकिट  मार्ग
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  उक्त  सकिट  मार्ग  में  सांची  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  विशेष  प्रयास  किए  जा  रहे
 ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  से  नहीं  ।  केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  ने
 बोद्ध  परिपथ  में  आने  वाले  स्थानों  का  अभिनिधरिण  करने  और  एक  कार्य  योजना  बनाने  के  लिए
 एक  कृतिक  बल  की  नियुक्त  की  थी  ।  प्रारम्भ  इस  कृतिक  बल  ने  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  स्थिर
 निम्नलिखित  केन्द्रों  का  अभिनिर्धारण  किया  है  :--

 बिहार  :

 1.  बोधगया

 2.  राजगीर
 3.  नालन्दा

 4.  वैशाली
 5.  पाटलीपूत्र
 उत्तर  प्रदेश  :

 1.  कुशीनगर
 2.  सारनाथ

 3.  श्रावस्ती

 4.  कपिलवस्सु
 5.  संक्रासिया  :

 6.  कोसम्बी

 पर्यटन  के  विकास  के  लिए  वित्तोय  आबंटन
 7925.  श्रीं  टौ०  बश्शीर  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केरल  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  कितना  वित्तीय
 आबंटन  किया  और

 अब  तक  किए  गए  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के
 दौरान  किन  कार्यों  को  करने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  और  केन्द्रीय  मंत्रालय  निधियों  का  आबंटन
 राज्यवार  नहीं  करता  बल्कि  स्कीमवार  करता  है  ।  सातवीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  दौरान  स्वीकृत
 स्कीमों  तथा  1987-88  के  दौरान  विचाराधीन  नए  श्रस्तावों  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :---

 रुपयों

 ऋण०्सं०  स्कीम  का  नाम  स्वीकृत  राशि  रिलीज  की  गई  राशि

 1.  अलेप्पी  में  आवास  सहित  मार्ग स्थ  10.28  प्र  9.00

 सुख-सुविधाएं
 2.  कोट्टारक््कारा  में  आवास  सहित  10.28  9.00

 मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं
 3.  कन्नानौर  में  आवास  सहित  मार्गस्थ  10.28  9.00

 सुख-सुविधाएं
 4.  पालघाट  में  आवास  सहित  मार्गस्थ  10.28  4.00

 सुख-सुविधाएं
 5.  वाईनाद  में  आवास  सहित  मार्गस्थ  10.28  4.00

 सुख-सुविधाएं
 6.  कुमारकम  तथा  50.78  25.00

 थेक्कड़ी  के  लिए  नौकाओं  की  व्यवस्था
 7.  कोवलम  में  जलक़ीड़ाएं  17.31  15.00

 8.  मेले  और  त्यौहार  2.56  2.56

 9.  पैदल  भ्रमण  उपकरण  की  व्यवस्था  3.24  2.92

 10.  क्विलोन  में  यात्री  निबासः  35.35  8.00

 11.  कप्पड़  में  समुद्र-तट  विहार-स्थल  का  46.43  8.00:
 विकास

 12.  विवेन्द्रम  में  यात्री  निवास  26.43  8.00

 13.  परम्बीकुलम  में  वन-गृह  12.42  ॥  6.00

 नए  प्रस्ताव

 रुपयों

 कऋण्सं०  स्कीम  का  नाम  अनुमानित  लागत

 1  2  3

 1.  मालमपुझा  में  जल  खेल  7.10

 2.  नय्यर  वन्य  जीव  अभयारण्य  में  वनगृह  17.19

 3.  परम्बीकलम  वन्य  जीव  अभ्यारण्य  के  लिए  मिनी  बसें  (2)  12.86
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 1  2  3

 4.  मोगेस्थ  सुख-सुविधाएं  _
 5.  यात्री  निवास  105.00

 6 .  लण्जेरी  ऋजर्स  180.00
 4.  समुद्र-तट  विहार-स्थल  75.00
 8.  तैरता  जलक्रीड़ाएं  और  नौकायन  44,00
 9.  दंस्य  जीव  अभ्यारण्य  के  लिए  मिनी  बसें  6.00

 10.  स्मारकों  की  प्रकाश-पुंज  व्यवस्था  15.90

 भारतीय  राज्यक्षे  त्र  पर  दावा  करने  के  लिए  और
 सीन  के  प्रतिनिधियों को  बंठक

 7926.  श्री  बो०  तुलसीराम  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)/क्या/सरकार  को  इस  कात्त  की  जानकारी  है+कि  पकिरुतानःजणौर  चीन-के-साथ  लमने  वाली
 सीमा  पर  भारतीय  राज्यक्षेत्र  पर  अपना-अपना  दावा  करने  के  लिए  हाल  में  काकिस्ताक और  चीन  के
 प्रतिनिधियों  की  बैठक  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसी  स्थिति  का  सामना  करने  और  अपनी  सीमा  की  रक्षा  करने  क ेलिए  सरकार  क्या
 कदम  उठा  रही  है  ?

 विदेश  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  कराकोरम  राजमार्ग  पर  खुंजेराब  दरें
 को  तीसरे  देशों के  राष्ट्रिकों  के  लिए खोलने  के  सम्बन्ध  में  परिवहन  और
 आवास  सम्बन्धी  अबन्धों  से  संबद्ध  प्रस्तावों  की  समीक्षा  करने  -  के  लिए  इस  महीने  के  श्रू  में  चीन  और
 पाकिस्तान  के  कलिनिधिमण्डलों  की  इस्लामाबाद  में  बैठक  हुई  थी  ।

 इन  कारंवाइयों  के  राजतीनिक  और  सासालजिक  निहिता्थों  के  प्रति  कजग  और
 भारत  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे

 ह

 रक्षा-बल्तें  को  घटिया  राशन  की  सण्लई

 7927.  श्री  बी०  सुलसीराम  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  बलों  विशेष  रूप  से-क्लीमा  ओर-कृतिम  क्षेत्रों  सप्लाई  किया  गया  राशन
 घटिया  किस्म  का  ओर  पुराना

 यदि  तो  इसके  क्या-कारल

 अग्रिम  क्षेत्रों  मे ंथलसेना  के  जवानों  के  स्वास्थ्य  पर  इस  घटिया  किस्म  के  राशन  का  कहां
 तक  बुरा  प्रभाव  पड़ा  और

 (ty  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  थी  और  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम
 निकले  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा
 विकास  चिभाग

 में  राज्य  मंत्रो  अरुण
 और  नहीं  ।  बी  '
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 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 फोर्ट  चेराई  और  एर्नाकुलम  में  पर्यटन  का  विकास
 7928.  प्रो०  के०  वो०  थामस  :  कया  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  एनकुलम  जिले  के  फोर्ट  कोचीन  और  चेराई  में  पर्यंटल  का  विकास
 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  .  को  कोचीन  में  पर्यटन  के
 विकास  के  लिए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  :--

 (1)  यात्री  निवास  ।

 (2)  लग्जरी

 इन  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  और  निधियों  की  उपलब्धता  तथा  परस्पर
 प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाएगी  ।

 हिन्दुस्तान  डायमंड  कम्पनी  लिसिटेड  के  विदेशी  निदेशक

 7929.  डा०  डी०  एन०  रेड्डो  :

 श्री  बज  मोहन  महंतो  :

 श्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  डायमंड  कम्पनी  लिमिटेड  में  इसके  प्रारम्भ  से  कितने  विदेशी  निदेशक

 क्या  हिन्दुस्तान  डायमंड  कम्पनी  लिमिटेड  में  विदेशी  निदेशक  दक्षिण  अफ्रीकी  केन्द्रीय  बिक्री
 संगठन  अथवा  इससे  सम्बद्ध  कम्पनियों  के  निदेशक  या  कार्यकारी  अधिकारी  और

 क्या  दक्षिण  अफ्रीकी  केन्द्रीय  बिक्री  संगठन  या  इससे  सम्बद्ध  कम्पनियों  के  निदेशक  अथवा
 कार्यकारी  अधिकारी  हिन्दुस्तान  डायमण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  की  बैठकों  में  भाग  ले  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  हिन्दुस्तान  डायमंड  कम्पनी
 लि०  की  स्थापना  से  अब  तक  के  इसके  विदेशी  निदेशकों  के  नाम  निम्नोक्त  अनुसार  हैं  :-...

 से  तक

 1.  श्री  ई०  जी०  जे०  दवे  30-6-1979  9-4-1981
 2.  श्री  टी०  डब्ल्यू०  एच०  केपन  25-7-1979-  3-11-1980
 3.  श्री  डी०  डी०  आर०  एफ०  फिन  3-9-1980  कार्य  कर  रहे  हैं
 4.  श्री  एम०  ए०  ग्रांथम  9-4-19  81  17-9-19 81
 5.  श्री  आई०  जी०  डब्ल्यू०  व्हाईट  23-6-19 83  कार्य  कर  रहे  हैं

 और  एच०  डी०  सी०  एल०  बोर्ड  के  विदेशी  निदेशक  श्री  डी०  आर०  एफ०  फिन
 ओर  श्री  आई०  जी०  डब्ल्यू०  व्हाईट  में  से  कोई  भी  केन्द्रीय  बिक्री  संगठन  या  उससे  संबद्ध  संगठनों  के
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 निदेशक  या  कार्यकारी  नहीं  बताए  जाते  हैं  ।  वे  बेंक  आफ  बोरमूडा  के  प्रतिनिधियों  कें  बतौर  जो  कि

 इस  कम्पनी  के  विदेशी  शेयरघारी  एच०  डी०  सी०  एल०  के  कोड  की  बैठकों  में  उपस्थित
 डोले  हैं  1
 जा

 पम्ंटक  बालार  खोलने  का  प्रस्ताव

 7930.  श्रोमती  डी०  के०  भंडारो  :  क्या  पयटन  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  देश  में  प्यंटक  बाजार  खोलने  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन-किन  स्थानों  को
 सयन  किया  गया  है  तथा  स्थानों  के  चयन  के  लिए  क्या  मानदंड  निर्धारित  किए  गए  और

 पर्यटन  उद्योग  को  इससे  किस  सीमा  तक  लाभ  होगा  ?

 पर्यटन  मंत्रों  मोहम्मद  :  और  हां  ।  तथापि  पर्यटन  उद्योग  के
 अंलंग  घटकों  से  परामर्श  करते  हुए  इस  प्रस्ताव  के  व्यौरे  अभी  त॑यार  किए  जाते

 एक  प्रमुख  पर्यंटल  घटना  बनने  के  यह  बाजार  भारत  को  सभी  ऋतुओं  और  पयंटन
 के  अलग-अलग  घटकों  के  लिए  एंक  गंतव्य  के  रूप  में  प्रस्तुत  करेगा  ।  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  का

 संवर्धन  करने  में  आने  वाली  अड़चनों  तथा  कमियों  का  पता  लगाने  में  पयेटन  मंत्रालय  की  मदद  करेगा
 और  भारतीय  पयंटन  उद्योग  पर  दिए  जा  रहे  नए  बल  तथा  दिशा  को  अस्तुत  करने  में  भी  मदद

 करेगा  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पयंटन

 7931.  श्रीमती  डी०  के०  भंडारी  :  क्या  पयंटन  मंत्री  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  में  पर्यटन  के  बारें  में
 27  1987  अताराफकिल  सं०  4561  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  की  कृपा

 करेंगे

 पूर्वोत्तिर  राज्यों  में  उन  योजनाओं  और,उन  स्थानों  काਂ  व्यौरा  क्या  है  जहां  ऋलू  वर्ष  के

 दोछन  त्तया  सीतयीं  पंचकर्षोय  योजना  की  शेष  अदधि  के  दौरान  बन्य  जीवन
 अभ्यारण्यों  के  भीतर  जल  क्रीड़ाओं  ज॑सी  मूलभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई

 ..  सातकीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  दौरान  सिक्किम  में  शुरू  की  गई  प्रत्येक
 योजना  सम्बन्ध  में  प्रगति  हुई  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  के  लिए  राज्य  सरकार से  प्राप्त  योजनाओं  के  लिए
 कितनी  धनराशि  नियत  की  है  ?

 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  केन्द्रीय  पयंटन  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  द्वारा
 भिजवाए  गए  प्रस्तावों  में  आधार  पर  राज्य  को  वित्तीय  सहायता  देता  है  |  वतंमान  वर्ष  के  दौरान  निधियां
 रिलीज  करने  के  लिए  अब  तक  कोई  प्रस्ताव  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  सातंवीं  पंचवर्षीय  योजना
 की  शेष  अवधि  के  दौरान  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  स्कीमों  के  आधार  स्कीम  के  गुंणवत्ता  निधियों  की
 उपलब्धता  ओर  ,  परस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निभेर  रहते  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 -

 Ge)
 खातों  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  दो  यो ंके  दौरान  सिक्तिकनत मेंਂ  प्ररास्भ की  गईं  प्रत्येक



 _4  लिखित  झुल*र

 स्कीम  की  प्रगति  निम्नलिखित  है  :--  |

 -  +  रुपयों
 _

 स्कीम  का  नस  स्वीकृत  राशि  रिलीज  की  गई  राशि

 1.  ट्रेंकिंग  हट्स  5.86  14,00
 2.  ट्रेकिंग  उपकरण  3.8  3.49.

 3.  रंग्रपो  में  माग्रंस्थ  सुख-सुविधाएं  38.96  -  10:00

 हालांकि  ट्रेकिग  हट्स  और  ट्रेकिग  उपकरण  की  स्कीमें  वर्तमान  वर्ष  में  फूरी-हो  जाने  की
 संभावना  तथापि  रंगपो  मार्ग  स्थ  सुख-सुव्रिधाओं  की  स्कीम  सातवीं  पंचवर्षीय  ग्रोजना  अन्त  तक

 पूरी  हो  जाते  की  आशा  है  ।

 केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  निधियों  का  आबंटन  राज्यवार  नहीं  कर्ता  कल्कि  स्कीमवार
 करता

 तस्बाक्  निर्यात  में  गिरायट

 7932.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्पादकों  के  पास  तम्बाकू  के  भारी  स्टाक  जमा  हो  गए  और  उन्हें  अपने  उत्पादों
 को  बेचने  में  कठिनाइयां  हो  रही

 क़्या  तम्बाकू  उत्प्रादकों  के  एक  प्रतिनिधिमण्डल  ने  उत्तसे  इस  सम्बन्ध  में-भेंट  क्री

 ओर

 यदि  तो  वर्ष  1987-88  के  दौरान  तम्बाकू  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिएअयाउक्ट्डाव
 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंजन  दक्ष  :  प्रिछले-बर्ष  की  तुलना  में

 इस  वर्ष  क्रांक्ष  प्रदेश  में  नीज्यसी  मंचों  पर  तम्बाकू  की  अप्लेक्षकुत  कम  खरीदारियां  हुई  ।

 हां  ।

 तम्बाकू  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  वाणिज्य  संत्रालअ  ताक  त़म्बाक्तू  ब्लेड  विश्नरलिक्ष
 उपायरक्रए  हैं  :--

 (1)  सोवियत  संघ  से  अधिक  मात्रा  में  तम्बाकू  की  खरीद  करने  का  अनुरोध  फिल्ला

 गया  है

 (2)  बल्गारियाई  एकाधिकार  से  भी  अधिक  मात्रा  में  तम्बाक  की  खरीद  करने  का

 अनुरोध  किया  गया  है  ।

 (3)  चैकोस्लोवाकियाई  तथा  चोनी  प्रतिनिधिमष्डलों  के  जिन्होंने  हाल  में  भारत
 का  दौरा  किया  विचार-विमर्श  किया  गया  उनसे  अप्रनी  खरीदारियां  बढ़ाने  का

 अनुरोध  किया  गया  है  ।

 (4)  तम्बाकू  बोर्ड  ने  मिस्र  तथा  अल्जीरिस़ा  में  कम्बाक्कू  के  लिए  सम्भाव्य  ब्राज़्ारों  का  पता
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 लगाया  इन  देशों  को  शीघ्र  ही  प्रतिनिधिमण्डल  भेजे  जाने  वाले  हैं  ।  तम्बाकू  बोर्ड
 भारतीय  तम्बाक्  के  लिए  फ्रांस  तथा  स्वीडन  में  भी  नए  बाजारों  का  पता

 लगाएगा  ।

 (5)  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  ने  नीलामी  मंचों  पर  तम्बाकू  की  वाणिज्यिक  खरीद
 आरम्भ  कर  दी  है  ।

 (6)  तम्बाकू  बोर्ड  ने  न्यूनतम  समर्थन  कीमतों  पर  तम्बाकू  की  खरीद  के  लिए  ऐसे  मंचों
 में  प्रवेश  किया  जहां  बोली  लगाने  वाले  नहीं  होते  ।

 (7)  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  तम्बाकू  की  खरीद

 बढ़ाने  तथा  उपजकर्ताओं  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  अभिकरणों  को  हिदायत

 (8)  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  किसानों  को
 आसान  शर्तों  पर  कोयला  तथा  उवंरकों  जैसे  अन्त्निविष्ट  साधन  प्रदान  करने  पर  भी
 विचार

 (9)  तम्बाकू  बोर्ड  ने  तथा  के  मूल  ग्रेडों  के  अतिरिक्त  अन्य  ग्रेडों  के  लिए
 न्यूनतम  समथेन  कीमतों  के  कीमत  अंतर  को  पुनः  निर्धारित  किया

 (10)  सिगरेट  विनिर्माताओं  से  तम्बाकू  की  अपनी  खरीदारियों  में  सक्रियता  लाने  का

 अनुरोध  किया  गया  है  ।
 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  सारुति  उद्योग  को  आपसो  सहमित  ज्ञापन

 7933.  श्री  यशवन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :
 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  मारुति  कार  के  निर्यात  के  लिए  संभावित  क्षेत्रों  का  चयन

 करने  व  पता  लगाने  के  लिए  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  से  किसी  आपसी  सहमति  के  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर
 किए  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?
 :  श्राणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 समझौता  ज्ञापन  में  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  अभिज्ञात  थ्रस्ट  बाजारों  को  मारुति
 जीपों  तथा  अतिरिक्त  पुजों  के  निर्यात  किए  जाने  की  व्यवस्था  यह  ज्ञापन  दो  वर्षों  की अवधि

 के  लिए  वैध  हैं  परन्तु  परस्पर  सहमति  से  इसकी  अवधि  बढ़ाई  जा  सकती

 यूगोस्लाविया  को  जीपों  तथा  जमंन  लोकतंत्रीय  गणराज्य  को  कारों  के  निर्यात  के  लिए  पूछ-ताछें
 मिली

 श्लोलंका  को  जातीय  समस्या

 7935.  डा०  वी०  बंक्टेश  :

 शो  वो०  शोभनाद्रीव्वर  राव  :

 प्रो०  पी०  जे०  क्ुरियन  :

 डा०  कृपासिधु  भोई
 शी०  पी०  कुलनदईबेलू

 क्या  विदेश  संज्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि
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 श्रीलंका  में  जातीय  समस्या  के  बारे  में  इस  समय  बातचीत  में  कितनी  प्रगति  हुई
 ओर  म्

 सरकार ने  श्रीलंका  में  सामान्य  स्थिति  की  संभावनाओं  और  भारत  में  तमिल  शरणार्थियों
 के  अपने  देश  को  वापस  लौटने  के  लिए  उस  देश  में  अब  स्थितियों  का  पता  लगाने  के  बारे  में  क्या

 अनुमान  लगाया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  सरकार  यह  पता  लगाने  के  लिए
 दोनों  पक्षों  से  सम्पके  बनाए  हुए  है  कि  क्या  राजनीतिक  समाधान  के  लिए  बातचीत  फिर  से  शुरू  करने  के

 लिए  परिस्थितियां  तैयार  की  जा  सकती  हैं  ।  ;

 हालांकि  तमिलनाडु  से  कुछ  शरणार्थी  श्रीलंका  वापस  चले  गए  फिर  भी  अधिकतर
 शरणाथियों  को  यह  भरोसा  नहीं  है  कि  श्रीलंका  में  ऐसी  परिस्थितियां  नहीं  है  कि  वे  अपने  घर  लौटकर

 वहां  सुरक्षित  रह  शरणाथियों  की  अपने  घरों  को  सुरक्षित  वापसी  तभी  संभव  हो  पाएगी  जब

 कोई  राजनीतिक  समाधान  निकल  आए  और  हिसा  समाप्त  हो  जाए  ।
 :

 बस्त्रों  के  सम्बन्ध  में  स्वीडन  के  साथ  समझोता

 7936.  डा०  बो०  वेंकटेश  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  स्वीडन  ने  1987  में  वस्त्र  सम्बन्धी  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 स्वीडन  के  साथ  :
 करार  के  ब्यौरे  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 (6)  यह  करार  1987  से  (31  1991  तक  की  पांच  वर्ष  की  अवधि

 के  लिए  वैध  है  तथा  इसमें  एक  और  वर्ष  तक  बढ़ाये  जाने  की  व्यवस्था  है  बशर्ते  कि  दोनों

 पक्षों  की सहमति  हो  ।

 (7)  पहले  वाले  करार  की  अवधि  को  1  जनवरी  से  30  1987  तक  बढ़ाया

 इस  अवधि  के  सम्बन्धित  श्रेणियों  में  स्वीडन  को  भारत  के  निर्यात  पहले  वाले

 करार  में  की  गई  व्यवस्था  के  स्तरों  के  18/12  तक  स्वीडन  द्वारा  स्वीकार  की  गई  मात्राएं

 नए  करार  की  भाग

 (iii)  इस  करार  में  प्रगामी  पैटर्न  पर  उत्पादन  कवरेज  में  कटोती
 करने

 की  व्यवस्था  जबकि
 -

 पहले  वाले  करार  में  प्रतिबन्ध  अध्यधीन  10  उत्पाद  समूह  1990  तक

 केवल  6  समह  प्रतिबन्ध  के  अध्यधीन  करार  की  अवधि  के  दौरान  जिन  उत्पादों  पर
 प्रतिबंध  को क्रबद्ध  रूप  से  समाप्त  किया  गया  है  वे  हैं  :  टेबल  परदे/चादरें/
 फर्निशिंग  तथा  समूहਂ  अंतर्गत  वगीकृत  बहुप्रयोज्ञनीय

 (0४)  मरेਂ  प्रतिबंध  से  मुक्त  जबकि  पहली  बार  हथकरघा  तैयार  उत्पादों
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 को  मात्रा  की  दृष्टि  से  प्रतिबंधों  से  मुक्त  रखः  गया  हथकरघा  परिधानों  के

 लिए  तदनुरूप  मिल-निर्भित  परिधान  श्रेणियों  के  कोटों  के  अलावा  अतिरिक्त  कोटे  प्रदान  किए

 गए  हैं  ।

 (५)  बेहतर  लोचशीलताएं  प्रदान  की  यई  हैं  तथा  बढ़ते  हुए  आधार  पर  बढ़ी  हुई  वृद्धि  दरें  भी  प्रदान
 की  गई  समूह  6  तथा  8,  9  और  10  में  1.5%,  तक  विशेष  वृद्धियों  क्री

 मंजूरी-दी  गई  है  ।

 (iv)  इस  करार  में  ऐतिहासिक  प्रवेश  की  सुरक्षा  क ेसाथ-साथ  अतिरिक्त  व्यापार  उपायों  के  मामले
 में  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  रक्षा  उपबंध  शामिल  किए  गए

 :  विदेशी  अभिदाय  अधिनियम  के  प्रभावों  क्रिपान्चयन
 के  लिए  सेल  को  स्थापमा

 7937.  प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गृह  मंत्रालय  ने  विदेशी  अभिदाय  अधिन्निग्यम  के  प्रभावी  क्रियान्वयन  पर
 निगरानी  रखने  और  धामिक  और  अन्य  धर्मार्थ  संस्थानों/संगठनों/
 संस्थाओं  आदि  द्वारा  विदेशों  से  प्राप्त  धनराशि  के  आंकड़े  तैयार  करने  के  लिए  कोई  सैल  स्थापित
 किग्रा  है

 यदि  तो  यह  सैल  किस  तारीख  को  स्थापित  किया  गया

 क्या  इस  बात  की  जांच  की  गई  है  कि  प्राप्त  धनराशि  को  निदिष्ट  प्रयोजनों  के  लिए  ही
 व्यय  किया  गया  और

 जांच  के  परिणाम  क्या  हैं  और  इन  पर  क्या  अग्रेतर  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालम में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्रीमान्  ।

 सहायक  कर्मचारियों  सहित  सहायक  निदेशकों  के  छः  पदों  की  स्वीकृति  दी  गई  थी
 जिन्होंने  1984  से  शुरू  विभिन्न  तारीखों  को  अपने  पदों  का  कार्यभार  सम्भाला  .।

 तथा  विभिन्न  संस्थाओं  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचनाओं/लेखा  परीक्षित  लेखों  की
 चयन  के  आधार  पर  जांच  की  जाती  है  ।

 पहने

 1985  तथा  1986  के  दौरात्न  कुछ  संस्थाओं  को  कोई  विदेशी  अभिदान  स्वीकार  करनमे  से
 ले  पूर्व  अनुमत्ति  प्राप्त  करती  आवश्यक  थी  तथा  कुछ  अन्य  संस्थाओं  को  कोई  भी  विदेशी  अभिदान

 कतई  स्वीकार  करने  से  रोका  गया  इसके  तीन  संस्थाओं  के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  व्यरो
 के  पास  शिकायतें  दर्ज  कराई  गई  ।

 उपकरणों  के  आयात  की  शातें
 7938.  करी  शान्ति  घारीघ्राल  :  क्या  बर्सणज़्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  अनेक  औद्योगिक  यूनिटों  को  उपकरणों  के  आर्डर  स्वदेशी  निर्माताओं  को
 देने  क ेबजाय  उपकरणों  के  आयात  करने  की  अनमति  दी  है

 (@)  यदि  तो  क्या  संरकार  ने  किसी  उपकरण  के  आयात  करने  की  अनुमति  देने  से  पूर्व  उस
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 उपकरण  के  आयात  की  उपयोगिता  निर्धारित  करने  सम्बंस्धी  गहन  अध्ययन  करने  के  उच्च
 शक्ति  प्राप्त  समिति  गठित  की  ॒

 यदि  तो  कितने  मामलों  में  समिंत्ति  ने  ऐसे  उपकरेंणो ंके  ऑयःत  करश्ने  की  अनुमति
 भहीं  दी  और  इसके  क्जाय  देश  में  निर्मित  उपकरंणों  को  खरीदने  की  सिफारिश  की

 क्या  सरकार  का  इन  मामलों  पर  पुनविचार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रिय॑  रंजन  दास  :  आग्रात॑  की  आवश्यकता

 को  प्रमाणित  करने  तथा  घरेलू  क्लीयरेंस  देने  के  बाद  आयात-निर्यात  नीत्ति  तथा  प्रैर्कियों  सम्बन्धी

 हस्तपुस्तिका  में  निदिष्ट  अनुसार  उपयुक्त  समित्ति  द्वारा  पूंजीगत  माल  के  आयात  की  अनुमति  दी
 जाती

 पूंजीगत  माल  के  आयात्त  सम्बन्धी  प्रक्रियाओं  की  समीक्षा  करने  के  ज्िए  उद्योग
 मंत्रालय  ने  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  गठित  की  है  ।  समिति  की  रिपोर्ट  की
 प्रतीक्षा  है  ।

 से  समिति  किसी  विशेष  मामले  पर  विचार  नहीं  कर  रही  फ्रश्न

 नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  जनता  कपड़े  को  भांग

 7939.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  ब्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  जनता  कपड़े  की  कुल  मांग  कितनी  है  और  इसः  राज्य  को  वर्ष  1985
 और  1986  में  कितने  मीटर  जनता  कपड़ा  आबंटित  किया  और

 इस  राज्य  के  लिए  जनता  कपड़े  के  कोटे  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?  ह

 वरत्न  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  (5)  उत्तर  प्रदेश  सहित  विभिन्न  राज्यों
 को  जनता  कपड़े  आबंटन  समस्त  देश  के  लिए  निश्चित  जनता  कपड़े  के  लिए  कुल  लक्ष्य  पर
 आधारित  न  कि  मांग  के  आधार  पर  ।  1985-86  तथा  1986-87  7  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  हेतु  जनता
 कपड़े  का  उत्पादन  लक्ष्य  क्रशः  420  तथा  500  मिलियन  वर्ग  मीटर  के  कुल  लक्ष्य  में  से  100  तथा
 120  मिलियन  वर्ग  मीटर  था  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  लिए  जनता  कपड़ा  कोटा  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  यह  राज्य

 पहले  ही  राज्य  के  अन्दर  उपभोग  हेतु  अपनी  हकदारी  से  अधिक  जनता  कपड़ा  पहले  से  तैकार-कर
 रहा  है  ।

 है

 भारत  इलेक्ट्रातिक्स:लिपिटेड  के  उत्तर  में  कोठद्वार  सें-स्थित-यूनिट  को  प्रगति

 7940.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  इलेक्ट्रानिक्श  लिमिटेड  के  कोटद्वार  यूनिट  का  निर्माण  कार्य
 निर्धारित  कार्यक्रम  से  बहुत  पीछे  औ
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 यदि  तो  इस  यूनिट  का  निर्माण  कार्य  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  सें  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बोी०  :

 जी  नहीं  ।  कोदद्वार  में  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  यूमिट  का  निर्माण  काये

 कार्यक्रमानुसार  चल  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रानोखेत  छातबनो  क्षेत्र  का  असेनिक  जनता  के  लिए  पानो  उपलब्ध  कराना

 7941.  श्री  हरीत  रावत  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  रानीखेत  छावनी  क्षेत्र  की

 असैनिक  जनता  को  ग्रीष्मकाल  में  उनकी  आवश्यकता  से  कम  पानी  मिलता  और

 यदि  तो  असैनिक  जनता  की  अधिक  मात्रा  में  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कौन  से
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 हां  ।  ह
 रानीखेत  छावनी  की  सिविलियन  जनता  के  लिए  280  लाख  गैलन  प्रतिदिन

 समेत  9.86  लाख  गैलन  प्रतिदिन  की  जरूरत  के  मुकाबले  उपलब्ध  जल
 की  मात्रा  करीब  3.56  लाख  गैलन  प्रतिदिन  यह  जल  सेना  इंजीनियरी  सेवा  तथा  छावनी  बोर्ड
 दोनों  ही  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  ।

 ह

 उत्तर  प्रदेश  जल  निगम  को  11.2  लाख  रुपए  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  है  ताकि  नए  पम्प
 लगाकर  मौजूदा  जल  ख्रोतों  में  वृद्धि  की  जा  इसके  उत्तर  प्रदेश  जल  सेना
 इंजीनियरी  सेवा  तथा  छावनी  बोर्ड  के  लिए  जल  आपूर्ति  में  वृद्धि  के  वास्ते  निम्नलिखित  निर्माण  कार्य
 कर  रहा  है  :--

 (i)  21.01  लाख  रु०  की  पर  रानीखेत-ताड़ीखेत  जल  आपूर्ति  योजना  के  खातों  में

 वृद्धि  करना  ।

 (7)  77.37  लाख  रु०  की  लागत  पर  रानीखेंट-ताड़ीखेत  जल  आपूर्ति  योजना  के  लिए
 अतिरिक्त  पम्पिग  और  सम्बद्ध  कार्य  ।  जल  आपूर्ति  में  वृद्धि  करने  के  उपयुक्त
 उपायों  से  जल  आपूर्ति  का  वतंमान  स्तर  3.56  लाख  गैलन  प्रतिदिन  से  बढ़कर
 5.96  लाख  गैलन  प्रतिदिन  हो  जाएगा  ।

 नए  जल  ख्ोतों  का  पता  लगाने  के  लिए  आगे  और  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  जल  आपूर्ति
 में  वृद्धि  लाई  जा  सके  ।

 ह

 ]

 महाराष्ट्र  में  निर्यातोन्सुख  प्लास्टिक  यूनिट
 7942.  श्रो  प्रताप  राव  बो०  भोंसले  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1987  को  महाराष्ट्र  में  निर्यात  करने  वाली  प्लास्टिक  यूनिटों  की  जिले-वार
 संख्या  क्या  हि

 श्काय
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 वर्ष  1983  से  1986  के  दौरान  महाराष्ट्र  की  इन  यूनिटों  द्वारा  वर्षवार  कितना  निर्यात
 किया

 '  $

 क्या  सरकार  ने  इन  यूनिटों  को  अपना  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  प्रोत्साहन  दिए

 क्या  सरकार  का  भविष्य  में  महाराष्ट्र  की  प्लास्टिक  यूनिटों  को  अन्य  प्रोत्साहन  देने  का

 यह  विचार

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  न

 वाणिज्य  मेंत्रे|लंथ  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  जिलावार  या
 राज्यवार  निर्यात  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 तथा  निर्धात  प्रोत्साहन  जैसे  कि  शुल्क  आयात  प्रतिपूर्ति  तथा  नंकद  मुआवजा
 सहायता  प्लास्टिक  उद्योग  को  उपलब्ध  हैं  तथा  उसमें  इस  बात  का  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  है  कि  एकक
 किस  स्थान  पर  स्थित  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं

 हिन्दुस्तान  डायमंड  कम्पनी  की  बेंक  आफ  बेरसुडा  के  साथ  भागीदारी

 7943.  श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बैंक  आफ  बेरमुडा  जिसके  साथ  हिन्दुस्तान  डायभंड  कम्पनी  लिमिटेड  में  भारत
 सरकार  भागीदार  के  पास  कोई  हीरों  के  व्यापार  अथवा  इस  व्यापार  से  सम्बन्धित  कोई
 अचुभव

 क्या  इस  तरह  की  भागीदारी  सरकार  की  नीति  के  अनुरूप  और

 बैंक  आफ  बेरमुडा  को  लाभांश  निदेशकों  की  फीस  आदि  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  कितनी
 विदेशी  मुद्रा  का  भुगतांन  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  देश  में  प्रोसेसिंग
 तथा  पुनर्निर्यात  के  लिए  अपरिष्कृत  हीरीं  की

 उपलब्धता  में  सुधार  लाने  में  सहायता  पहुंचाने  के  उद्देश्य
 से  सरकार  ने  बैंक  आफ  बेरमुडा  को  हिन्दुस्तान  डायमंड  कम्पनी  में  इक्विटी  हिस्सेदारी  में  भाग  लेने  के
 लिए  अनुमति  दे  दी  बैंक  आफ  बेरंमुडा  ने

 कम्पनी  को  नियमित  रूप  से  अपरिष्कृत  हीरों  की
 खरीद  में  सहायता  की  पेशकश  की  बैंक  अपरिष्कृत  हीरों  के  मूल्य  निर्धारण  तथा  उनके  चयन  में
 कम्पनी  के  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  भी  सहमत  हो  गया  है  ।

 हिन्दुस्तान  डायमंड  कम्पनी  लि०  के  आरम्भ  होने  से  अब  तक  बैंक  आफ  बेरमडा  को
 भुगतान  किया  गया  लाभांश  निम्नोकत  प्रकार  है  :--

 े

 ल्ॉ््््जचिड:डकहक ः»ःख८६८६(ँपसः  सर  लक  लक  की  न  तल  2...  eee
 वर्ष  विदेशी  मुद्रा  में  प्रेषित  निवंल  लाभांश

 नलम+ओनजिकर
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 1  2

 1980-81  94,500.00

 1981-82  94,500.00
 198  2-83  1,18,125.00

 1983-84  1,57,500.00
 1984-85  5  1,57,500.00
 1985-86  5-86  78,750.00

 7,48,125.00

 निदेशकों  की  फीस  आदि  के  रूप  में  बैंक  आफ  बेरमुडा  को  विदेशी  मुद्रा  का  कोई  भुगतान  नहीं
 किया  गया  ।

 विदेशी  पयंटकों  द्वारा  आदिवासी  महिलाओं  के  फोटो  लिया  जाना

 7944.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विदेशी  जो  उड़ीसा  में  आदिगसी
 क्षेत्रों  का  दौरा  करते  अधेनग्न  आदिवासी  महिलाओं  के  फोटो  ले  लेते  हैं  और  उन्हें  विदेशी
 पत्रों  और  पत्रिकाओं  में  प्रकाशित  करते

 क्या  इसे  रोकने  के  लिए  कोई  पाबन्दी  लगाने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  पर्यटन  मंत्रालय  को  ऐसे  किसी  विदेशी  पर्यटक  की
 जानकारी  नहीं  है  जिसने  उड़ीसा  में  अधं॑नग्न  आदिवासी  महिलाओं  के  फोटो  लिए  हों  और  उन्हें  विदेशी
 प्रिट  मिडिया  में  प्रकाशित  कराया  हो  ।

 और  चूंकि  उड़ीसा  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  एक  प्रतिबंधित  क्षेत्र  नहीं  इसलिए
 इस  मंत्रालय  के  लिए  विदेशी  पयंटकों  द्वारा  स्थानीय  लोगों  के  फोटों  लेने  पर  पाबंदी  लगाना
 सम्भव  नहीं  पर्यटन  मंत्रालय  की  आतिथ्य  स्कीम  के  अन्तगंत  आमंत्रित  अतिथियों  के  साथ

 हमेशा  एक  सम्पर्क  अधिकारी  जाता  है  ताकि  वह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  ऐसे  आपत्तिजनक
 किस्म  के  फोटो  न  लिए  जाएं  जिनसे  देश  की  छवि  को  क्षति  पहुंचे  और  विदेशों  में  विपरीत
 प्रचार  हो  ।

 भूतपूर्व  संनिकों  के  लिए  स्व:रोजगार  योजना

 7945.  ओ  पो०एस०  सईद  :
 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :

 क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुनर्वास  महानिदेशालय  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  क ेलिए  एक  स्व-रोजगार  योजना  की
 घोषणा  की  ९

 98



 4  1909  लिखित  उत्तेरे

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  योजना  के  अन्तर्गत  किन-किन  श्रेणियों  के
 भूतपूर्व  सैनिक  लाभान्वित  और

 उक्त  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  धनराशि  जुटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 सुझाव  टिया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  मंत्री  अरुण  :

 हां  ।

 और  1-4-1987  की  शुरू  की  गई  सेमफेक्स  योजना  सैनिकों  के  लिए
 स्व:रोजगार)  के  अन्तर्गत  भूतपूर्व  सेता  के  निशक्त  कामिकों  और  दिवंगत  भूतपूर्व  सैनिकों  की
 पत्नियों  को  स्व:रोजग्रार  प्राप्त  करने  में  सहायता  दी  जाएगी  और  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  ।  इस
 योजना  के  सेवानिवृत्त  होने  वाले  ऐसे  सेना  कारमिकों  को  भी  स्वरोजगार  का  प्रशिक्षण  दिया

 जाएगा  जो  इसके  लिए  इच्छुक

 पुनर्वास  महानिदेशालय  ने  आई०  डी०  बी०  आई०  के  सहायोग  से  भूतपूर्व  सैनिकों  के

 लिए  स्व:रोजगार  की  यह  योजना  संयुक्त  रूप  से  तैयार  की  सेमफैक्स  सैनिकों  के

 लिए  स्वः:रोजगार)  की  निम्नलिखित  विशेषताएं  हैं  :--

 प्रशिक्षण  परामर्श  परियोजना  रिपोर्ट  लेखन  से  एक  पूर्ण  रूपरेखा  तैयार

 प्रुनर्वास  मेहानिदेशलय  आई०डी०बी०आई०  में  केन्द्रीय  कल्याण  निधि  से  एक  करोड़
 रुपया  वाधिक  निवेश  करेगा  तथा  भूतपूर्व  दिवंगत  भूतपूर्व  सैनिकों  की  पत्नियों
 और  निशंक्त  कारमिकों  के  स्वरोजगार  के  लिए  रियायती  शर्तों  पर  ऋण  पूंजी  के  लिए
 आवतंन  निधि  का  सृजन  करेगा  ।  आई०डी०बी०आई०  भी  उतनी  ही  राशि  अंशदान
 के  रूप  में  देगा  ।  ऋण  प्जी  के  रूप  में  अधिकतम  1.80,000  रुपए  तक  उदार  शर्तों
 पर  बगैर  किसी  प्रतिभूति  अथवा  समर्थक  ऋणाधार  के  उपलब्ध  कराई

 सामान्य  आई०  बी०आई०  योजना  के  अन्तगंत  प्रोत्साहक  के  परियोजना  लागत  के
 न््यनतम  अंशदान  12.5  प्रतिशत  से  22.5  प्रतिशत  के  मुकाबले  प्रोत्साहन  का  अंशदान
 केवल  10  प्रतिशत

 केन्द्र  और  राज्य  की  सहायता  को  परियोजना  लागत  वित्तीय  साधन  के  रूप  में  हिसाब
 में  नहीं  लिया  जाएगा  ।  ऐसी  सहायता  तथा  अन्य  उपलब्ध  रियायतों  को  कार्यकारी

 पूंजी  के  लिए  भृतपूर्व  सैनिक  उद्यमियों  द्वारा  के  रूप  में  रख  लिया

 आ०डी  ०बी  ०आई०  मियादी  ऋण  की  दोबारा  व्यवस्था  करेगी  और

 जिला  सैनिक  बोडं  में  पंजीकृत  आवेदकों  की  आरम्भिक  जांच  के  बाद  जिला  सैनिक
 बोर्ड  स्तर  की  एक  समिति  तथा  अध्यक्ष  के  रूप  में  राज्ण  वित्त  निगम  की  एक  समिति
 जिसमें  राज्य  सैनिक  प्रबंध  राज्य  तकनीकी  परामर्शदाता  संगठन
 तथा  संबंधित  लीड  बैंक  का  प्रतिनिधि  सदस्य  के  रूप  में  उचित  रोजगार  की

 मंजूरी  क ेलिए  आवेदन  पत्रों  की  जांच  तकनीकी  परामशंदाता  संगठन
 परियोजनाओं  का  पता  लगाने  तथा  चुने  गए  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  उद्यम  विकास
 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शुरू  करने  में  सहायता  करेगा  ।
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 सेमफंक्स  सेनिकों  लिए  स्व:रोजगार)  के  अन्य  महत्वपूर्ण
 पान्न  परियोजनाएं

 1.  के०वी०आई०सी०  के  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  वाले  कृषि  आधारित

 परिवहन  और  अन्य  पात्र  उद्योगों  समेत  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आने
 नई  औद्योगिक  परियोजनाएं  जो  आई०डी  ०बी  ०आई०  के  लिए  पुनवित्त  योजना  के  अन्तगंत

 सहायता  ले  सकते  इस  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  किए  जाएंगे  ।

 2.  इस  परियोजना  की  लागत  12  लाख  रुपए  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 3.  50,000  रुपए  तक  का  आई०डी०बी०आई०  के  मौजूदा  ऋण  के
 अन्तगेंत  दिया  100  प्रतिशत  राशि  राज्य:वित्त.  निग्रम्न/बैंक  द्वारा.दी,जाएग़ी
 ओर  आई०डी  ०बी  ०» आई ०  उसे  वापस  क्रिसी  के  अंशदान
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  अधिसूचित  पिछड़े  क्षेत्र  में  स्थित  होने  पर
 प्रतिवर्ष  रियायती  व्याज  मिलेगा  और  अन्य  क्षेत्रों  में  स्थित  होने  पर  12  प्रतिशत  प्रतिवर्ष
 रियाती  व्याज  मिलेगा  ।

 विधियों  के  स्लोत

 4.  परियोजज्ञा  की  लागत  ऋण  योजना  |  से  में  प्लांट-तथातमशीनरी
 की  अन्य  निश्चित  परिसंपत्तियां  तथा  कार्य  पूंजी  के  लिए  अतिरिक्त  लागत  शामिल

 है  तथा  प्रोत्साहन  के  परियायती  शर्षों  पर  ऋण  पूंजी  और  मियाद्वी,ऋण  का
 प्रबंध  किया  जाता  इस  योजना के  अन्तर्गत  प्रोत्साहच-का  परियोजना  की  लागत
 क्य  .10  प्रतिशत  रियायतती  शर्तों  पर  ऋण  पूंजी  15  प्रतिशत  होगी  और  मियादी
 ऋण  75  प्रतिशत  सेमफैक्स  योजना  सैनिकों  के  लिए  के  अन्तगंत
 परियोजना  की  स्वीकृत  12  लाख  रुपए  है  ।  उद्यहरण  के  रूप  में  यदि
 परियोजना  की  लागत  1  रुपए  है  तो:इसक़रे  हिस्से  होंगे  :---

 प्रोत्साहन  का  अंशदान  10,000  रुपए
 परियोजना  की  लागत  का  10%  )

 रियायती  शर्तों  पर  ऋण  पूंजी  15,000
 परियोजना  की  लागत  के  10%,  महानिदेशक

 तथा  आईण्डी०्बी०आई ०
 प्रत्येक्त  द्वारा  7500

 मियादी  ऋण  75,000
 परियोजना  की  लागत  का  75%  )

 1,00,000  रुपए

 ब्याज
 5.  रियायती  झतों पर  ऋण  पूंजी  :

 वाषिक  सेका  अभार  के  रूप  में  ।  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  का  ब्याज  देय  होगा  ।
 रियायती  शर्तों  पर  ऋण  पूंजी  अवप्रि के  दोखज-दरे  की  समीक्षत.की  जा  सकेगी  ।  यदि
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 वित्तीय  स्थिति  और  यूनिट  का  लाभ  अनुमति  दे  तो  ब्याज  ऊंची  दर  पर  लिया  जाएगा  लेकिन

 यह  ऋण  की  सांमान्य  शर्तों  से अधिक  नहीं  होगा  ।

 सियादी  ऋण  :

 मिथादी  ऋण  9  लाख  रुपए  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  यदि  यह  अधिसुत्तित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  है  तो
 इस  पर  रियायत्ती  ब्याज  की  दर  प्रतिवर्ष  12.5  प्रतिशत  होगी  और  यदि  अन्य  क्षेत्रों  में  है  तो
 ब्यज़  की  दर  13.5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  होमी  ।  वाहन  लेने  के लिए  ऋणों  के  मामले  में  12.5
 प्रतिशत  प्रतिबर्ष  की  सम्रान  दर  पर  व्याज़  लिया  जाएगा  ।

 हि

 पुनभुंगतान  अवधि  :

 6.  रियायती  शर्तों  पर  ऋण  पूंजी  सहायता  का  पुनर्भुेगतान  10  वर्ष  तक  की  अवधि  से

 जाएगा.जिसमें  5  वर्ष  का  आरम्भिक  काल  शामिज्ञ  मिग्रादी  ऋण  का

 पुनर्भुगतान  10  वर्ष  तक  किया  जाएगा  जिसमें  |  से  2  वर्ष  की  सामान्य  शामिल

 एरिवहन  ऋण का  पुनर्भुग्रवान  5  वर्षो  में  किया

 प्रतिभृति  :

 7.  सेमफ़रैक्स  सैनिकों  के लिए  स्व:रोजग्ार)  योजना  के  अन्तर्गत  रियाक््ती  शर्तों  पर
 ऋण  पूंजी  सहायता  प्रतिभूति  रहित  होगी  और  ऋणदाता  को  लिए  कोई  प्रतिभूति

 ऋण  आधार  देने  की  जरूरत  नहीं  मियादी  ऋण  के  लिए  जहां
 आवश्यक  हो  परियोजनाओं  की  परिसम्पत्ति  के  सिय्राय  कोई  समर्थक  ऋण  आधार  देने  की
 जरूरत  नहीं  होगी  ।

 सहायता  देने  को  प्रक्रिया  :

 8.  राज्य  वित्त  निगम  अथवा  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  जो  उंनसे  राज्य  वित्त  नियमेरं
 का  कार्य  कराता  है  राज्य  और  क्षेत्र  में  मंजूरी  संवितलरण  और  रियायती

 पर  ऋण  पूंजी  तथा  परियोजना  के  लिए  सामान्य  मियादी  ऋण  की  वसूली  के  लिए  आई०

 डी०बी०आई०  के  एजेंट  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।  परियोजना  की  व्यवहायंता  का  मूल्यांकन
 करने  के  बाद  ऋण  मंजूर  किया  जाएगा  ।

 प्रशिक्षण  :

 9.  (i)  जिन  भूतपूर्व  सैनिकों/दिवंगत्व  भूतपूर्व  सैनिकों  की  पत्नियों  और  निशक्त  कामिकों  की

 परियोजनाएं  मंजूर  कर  ली  जाएंगी  उन्हें  आई०डी०बी०आई०  सम्बन्धित  तकनीकी

 पराम्श्रदाता  संगठन  अथवा  आई०डी०बी०आई०  द्वारा  अनमोदित  किसी  एजेंसी  के

 माध्यम  से  चलाए  जा  रहे  उद्यमी  कार्यक्रम  में  . अपने-अपने  राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्र  के  राज्य  पुनर्वास  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  भाग  लेवा  होम  ।

 (1)  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  से  अनुरोध  किया  गया  है  क्षि  प्रशिक्षण-लेने  वालों  के  लिए

 उपयुक्त  आवास  का  अलग  से  प्रबंध  कर  दिया  प्रशिक्षण  के  लिए  गए
 उम्मीदवारों  पर  होने  वाला  प्रशासनिक  व्यय  तथा  प्रशिक्षण  की  अवधि  के  दौरान

 वृत्तिका  का  भुगतान  जहां  लागू  राज्य  सैनिक  बोर्डों  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ।

 (8);  महानिदेशालग्न  ने  अपनी  एक  स्व:रोजगार  को  प्रोत्साहन  देने
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 के  लिए  अलग  से  रख  दिया  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को सलाह  दी  गई  है  कि  वे
 स्व:रोजगार  सहायता  के  लिए  अपनी  कल्याण  निधियों  में  अपनी  आय  का  कुछ  हिस्सा
 इसी  प्रकार  से

 (iv)  कागजात/सामग्री  की  लागत  जिसमें  यदि  कोई  भी  झमिल

 आई०डी  ०बी०आई०  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ।  तकनीकी  परामशंदाता

 लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान/अन्य  एजेंसी  द्वारा  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार
 परामशंदाता  सेवाएं  आदि  पर  हुआ  खर्च  आई०डी०बी०आई०  द्वारा  वहन  किया  जाएगा
 बशरतें  यह  खर्च  प्रति  व्यक्ति  2500  रुपए  से  अधिक  न  हो  ।

 पाठ्यक्रम  :

 10.  प्राठ्यक्रम  की  अवधि  का  निर्णय  तकनीकी  परामशंदाता  संगठन  द्वारा  किया
 जाएगा  ।

 स्थायो  व्यापार  मेला  केन्द्रों  को  स्थापना
 7946.  श्री  पो०एस०  सईद  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  भारत  में  स्थायी  व्यापार  मेला  केन्द्र  स्थापित  करने  की  योजना

 यदि  तो  स्थानों  के  नाम  सहित  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  दिल्ली  के  अतिरिक्त  अन्य  केन्द्रों  में  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  आयोजित  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  कुछ  राज्यों  जैसे
 पश्चिम  उत्तर  जम्मू  और  कश्मीर  आदि  ने
 अपनी  राजघानियों  में  प्रदर्शनी  काम्प्लैक्स  स्थापित  करने  में  रुचि  दिखाई  है  ।  भारतीय  व्यापार  मेला
 प्राधिकरण  इन  राज्यों  से  संपक  बनाए  हुए  है  ।

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  अन्य  स्थानों  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  क ेआयोजन
 की  सम्भावनाओं  पर  विचार  कर  रहा  है  जो  कि  विभिन्न  अवस्थापनात्मक  सुविधाओं  की  उपलब्धता  पर
 निर्भर  है  ।  इस  दिशा  में  एक  कदम  के  बतौर  इसने  1986  और  1987  के  दोरान  मद्रास  में  भारत
 अन्तर्राष्ट्रीय  चमड़ा  मेला  आयोजित  किया  है  ।

 गर-परम्परागत  देशों  को  निर्यात

 7947.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  में  गेर-परम्परागत  देशों  को  निर्यात  में  वृद्धि  के लिए  क्या  प्रयास  किए

 उनके  क्या  परिणाम

 क्या  विश्व  व्यापार  में  भारत  का  हिस्सा  घट  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 (=)  विश्व  व्यापार  में  भारत  का  हिस्सा  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दारू  और  हमारे  निर्यात
 बाजारों  का  विस्तार  करने  तथा  विविधीकरण  करने  के  लिए  हाल  में  अनेक  कदम  उठाए  गए  हैं  उनमें
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 शामिल  अनेक  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  विशिष्ट  भारतीय  प्रदर्शनी  का  आयोजन  तथा  सामान्य
 और  वस्तु-विशेष  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  में  क्रेता-विक्रेता  बैठकों  करा  आयोजन  आदि  ।  उपलब्ध
 आंकड़ों  के  अनुसार  1986-87  के  दौरान  भारत  के  समूचे  निर्यात  10075.45  करोड़
 रु०  के  स्तर  के  हुए  जो  कि  पिछले  वर्ष  की  इसो  अवधि  के  8609.34  करोड़  रु०  के  स्तर  कीतुलना  .
 में  17.0%  की  वृद्धि  दशति  हैं  ।

 और  (७)  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  विश्व  निर्यातों  में  भारत  का  अंशदान  जो  कि
 1986  में  0.41  प्रतिशत  1986  में  बढ़कर  0.44  प्रतिशत  हो  गया  ।

 सरकार  ने  हमारे  निर्यातों  में  वृद्धि  करने  तथा  विश्व-निर्यातों  में  भारत  का  अंशदान  बढ़ाने  के  लिए  अनेक
 उपाय  किए  इन  उपायों  का  उद्देश्य  निर्यातों  क ेलिए  अधिक  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  में
 समकालीन  तथा  कीमतों  में  प्रतियोगी  वस्तुओं  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देना  तथा  निर्यातों  को  लाभप्रद
 बनाना

 पेन-एस  एयरलाइन्स  के  विमान  के  अपहरणकर्ताओं  पर  मुकदमा  चलाना

 7948.  श्री  भट्टम  श्रौराम  मूर्ति  :  क्या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्तानी  अधिकारी  पैन-एम
 लाइन्स  के  विमान  के  संदिग्ध  अपहरणकर्ताओं  पर  मुकदमा  चलाए  जाने  की  तिथि  निर्धारित  कर  रहे

 क्या  भारत  सरकार  ने  विमान  अपहरणकर्ताओं  की  राष्ट्रीयता  आदि  के  संबंध  में  जो
 जानकारी  मांगी  वह  पाकिस्तानी  अधिकारियों  द्वारा  भेज  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्री  नारायण  दत्त  :  सरकार  ने  इस  आशय  की  खबरें  पाकिस्तान  की
 प्रेस  में  देखी  हैं  ।

 इस  मामले  में  सरकार  ने  जो  जांच  रिपोर्ट  पाकिस्तान  से  मांगी  वह  अभी  उसे  देनी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 |

 सांचो  में  भू-दृश्य  और  मनोरंजन  उच्चान  को  योजना

 7949.  श्री  दिलीप  लिह  भूरिया  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  सांची  में  भू-दृश्य  एवं  मनोरंजन  उद्यान  की
 15.75  लाख  रुपए  की  लागत  की  एक  योजना  भेजी

 यदि  तो  इस  योजना  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 यह  योजना  कब  तक  स्वीकृत  की  जाएगी  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  हां  ।

 और  स्कीम  को  अनुमोदन  प्रदान  नहीं  किया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सहकारी  सृत  मिल

 7950.  श्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार
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 सातंवीं  पंचक्षीय  थीजना  अवधि  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  मे एक  सहकारी  सूत  मिल  की  स्थापना  करने  के

 पर  विचार  कर  रही  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  सहकारी  कताई

 मिले  स्थापित  करने  के  लिए  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरंकार  के  विचाराधीन  नहीं

 [  अनुवाद  ]
 आयात-निर्यात  योजनाओं  को  सुदृढ़  बनाना

 79.  1.  डा०  गोरी'झंकर  २/जहंस  :  वया  बाण्पिय  मंत्री  यह  बताने  की  हूंपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  आयात्त-नि्याति  की  प्रभावी  बनाने  के  लिए  हाल  ही  में  कोई  यीजमाभों  की
 चीष॑णा  की

 यदि  तो  घोषित  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 घोषित  योजनाओं  से  देश  की  आय  में  कितनी  वृद्धि  होगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  शुल्क  छूट  योजना
 तथा  आायांत-निर्यात  पास  बुक  योजना  जो  कि  निर्यात  संवर्धन  योजनाएं  कुछ  प्रावधानों  में

 सांवंजनिक  सूचना  सं०  156/85-88  दिनांक  19-2-1987  तथा  165/85-88  दिनांक
 27-3-1987  के  अनुसार  हाल  में  संशोधन  गया  जिसकी  प्रतियां  संसदीय  पुस्तकालय  में
 उपलब्ध  योजनाओं  के  संचालन  तथा  उनकी  कायंक्षेत्रों  दोनों  में  परिवत्तंत  किए  गए  इन
 वरतंनों  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन  इतनी  जल्दी  नहीं  किया  जा

 आपात  को  उदार  घनाना

 7952.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आधात  फो  उदार  बनाने  की  योजम्ताਂ  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  सरकारी  एजेन्सी  के  माध्यम  से  किए  जाने  वाले  किन  वस्तुओं  के  आयात  में
 कमी  किए  जाने  का  विचार  है  और  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  के  निर्यात
 सम्बन्धी  समझौते  पर  उसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वाशिक्य  संत्तालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  आयात  नीति
 की  समीक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  जब  कभी  आवश्यक  होता  है  तब  सभी  संगत  बातों  पर  विचार

 के  बाद  आवश्यक  सुधारात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 अषण्डमान  में  होटलों  को  स्थापंना

 1953.  श्री  नित्यानन्द  सिश्र  :  क्या  पर्यटन  मंश्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सिंगापुर  के  भारतीयों  से  अण्डमान  में  होटल  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गेया  है  ?
 ा

 पंयेंटनਂ  मंत्री  भोहस्मंद  नहीं  ।

 104



 4  1909  लिखित  उत्तर

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारतोय  शिष्टमंडल  द्वारा  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  देशों  का  दोरा

 7954.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  शिष्टमं डल  ने  विज्ञान  और  डाटा  बेसਂ  आदि
 क्षेत्रों  मे ंआधुनिक  तकनीक  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  सहयोग  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से यूरोपीय  आथिक

 समुदाय  के  देशों  का  दोरा  किया

 यदि  तो  भारत  सरकार  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  से  भारतीय  उद्योगों  में  प्रासंगिक

 यूरोपियन  डाटा  बेस  को  प्राप्त  करने  में  कहां  तक  सफल  हुई  और

 सरकार  औद्योगिक  तकनीक  के  आधार  पर  स्वयं  अपना  डाटा  बेस  स्थापित  करने  के  लिए
 कौन  से  कदम  उठा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  1987  में  एक
 भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  भारत-यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  संयुक्त  आयोग  ,  के  चौथे  अधिवेशन  .  के
 सम्बन्ध  में  ब्रसेल््स  का  दौरा  जबकि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विज्ञान  तथा
 इस्पात  तथा  यूरोपीय  डाटा  बैंक  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  श्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  यूरोपीय  आथिक
 समुदाय  की  सहायता  की  मांग  की  गई  थी  ।

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  सैद्धान्तिक  रूप  में  यूरोप  में  विभिन्न  डाटा  बैंकों  तक  पहुंच  के
 लिए  सम्भव  प्रबन्धकों  के  बारे  में  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  राजी  हो  गया  है  ।

 भारत  में  औद्योगिक  श्रौद्योगिकी  डाटा  बैंक  स्थापित  करने  के  सरकार  के  इरादे  की  सूचना
 सहायता  के  लिए  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  को  दे  दी  गई  यूरोपीय  आधथिक  समुदाय  ने  भारत  को
 अपना  डाटा  बैक  स्थापित  करने  में  सहायता  देने  में  रुचि  दिखाई  है  ।

 काजू
 7955.  श्री  के०  मोहनदास  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अफ्री की  तथा  अन्य  देशों  से  कच्चे  रूप  में  कितना  काजू  »गयात  किया  जाता

 क्या  सरकार  का  काजू  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  ह ैऔर  वर्ष  1987-88  में  प्रयोजन  के  लिए  कुल
 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  जा  रही  है  ?

 वाजिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  अनेक  देशों  से  भारत  में
 संसाधित  किये  जाने  के  लिए  कच्चे  काजू  आयात  किया  जा  रहे  पिछले  कुछ  वर्षों  के लिए  आयातित
 मात्राएं  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 वर्ष  मात्राएं  टनों

 1983-84  4  ्ा  27,915

 1984-85  5  गा  33,158
 1985-86  ता  23,310

 Lc  ७७७७७७७७०७७७७७७४७७७४७७७७७४७३७७७७७७७७७७४०»७७७०७७७७७०७७७,
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 तथा  कच्चे  काजू  का  स्वदेशी  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  काजू  के  विकास  के  लिए  एक  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  कार्यान्वित  की  जा

 रही  1987-88  के  लिए  प्रस्तावित  कार्यक्रमों  .
 मे ंआथिक  सहायता  प्राप्त  विस्तार  कार्यक्रम

 प्रदर्शन-प्लाटोਂ  रूप  रेखा  पौध  संरक्षण  उपाय  करना  इत्यादि  शामिल  1987-88  के
 दौरान  इन  कार्यक्रमों  क ेलिए  परिव्यय  150  लाख  रु०  जिसमें  राज्य  सरकारों  का  हिस्सा  भी  शामिल

 इसके  बाद  किसान  काजू  की  खेती  के  लिए  बैंकों  स ेऋण  का  लाभ  भी  उठाते  हैं  ।

 केरल  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  जनराशि  का|उपमोस  करमा  -.

 7956.  अओेःपुल्कपाप्रहली  मह  बताने-की  करेंगे

 केरल  में  पर्यटन  के  विकास  केਂ  लिए  1986-87  के  दौरान  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  दी
 लाख  रुपए  के  उपग्रोग  से  सम्बन्धित  व्यौरा  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  पयंटन  के  विकास  के  लिए  राज्यों  को  हर  वर्ष  आबंटित  धनराशि  के

 उफ्योत्  परः  किस  तरह  निगरानी  रखती  है  और  अथबा  उस  पर-नियन्त्रण  रखती

 में  प ंठन  के  विकास  लिए  वर्ष  1987-88  में  कुलਂ  कित्तमीः  धनराशि  नियतਂ  की

 गई

 केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  के  लिए  इस  वर्ष  कोई  विशिष्ट  परियोजना  आरम्भ  करने  के

 सम्बन्ध  में  सुझाव  दिए  और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्ब्रन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  सोहम्मदਂ  -:  1986-87  पर्यदत्नਂ  मंत्रालय
 ने  केवल  में  निम्नलिखिल्न  स्कीमों  के  लिए  181.44  की  राशि  स्वीकृत
 की  है  :--

 1.  कोवलम  में  जल  क्रीड़ाएं  ।

 2.  भ्रमण  उपकरणेरं  की  व्यवस्था  ।

 3.  क्विलोन  में  यात्री

 4.  कप्पड़  में  समुद्र  तट  विहार.स्थल  ।

 5.  त्रिवेन्द्रम  में  यांत्री  निवास  ।

 6.  परम्बिकुंलम  में  वन-गृह  ।

 केल्द्री  यपसंटन-सं राज्यों  को  श्र्ंटल के  संत्र्धन-के  लिए  अकंटिक्त'#नश्चिकरें  के  उपयोग
 की  :नियरानी-/या  पमंत्रेक्षण  ।

 केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  निधियों  का  आबंटन  राज्य-वार  नहीं  करता  बल्कि  स्कीम-वार
 करता

 |

 पर्यंटन  मंत्रालय  सज्यों  को  बिशिव्ट  परियोजनाओं  हेतु  सुझम्वः  नहीं  राज्य
 सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्ताकों  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठत  ब् धप
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 भारतोय  इंजोनियरी  सामान  के  निर्यात  पर  ज्ास्तिक  शुल्क
 7957.  क्सबराजेइबरो  :  क्या  बाशणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कफ  करेंगे-कि  :

 क्या  सरकार  ने  यह  सुंमिश्चित  करने  के  लिए  योजना  बनाई  है  कि  भारतीय  इंजीनियरी
 सामान  के  निर्यात  पर  विदेशों  में  शास्तिक  शुल्क  न

 क्या  यह  योजना  अमरीकी  प्राधिकारियों  द्वारा  हाल  ही  में  भारतीय  निर्यात  पर  प्रतिकारी

 शुल्क'लगाने  की  के  जवाब  में  लागू  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  से  निर्यात
 तथा  संवर्धन  के  लिए  योजना  तैयार  करने  में  सरकार  हमारे  द्वारा  स्वीकृत  रूप  में  अन्तर्राष्ट्रीय  भानदंडों
 तथा  नियमों  को  ध्यान  में  रखती  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा'सके  कि  आयातक  देशों  की

 सरकारों  द्वास  हमारे  निर्यातों  पर  पाटनसेधी  तथा  प्रतिकारी  शुल्क  लगाने  के  अक्सर  कम  से  कम

 सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  यह  एक  सामान्यःमींतिं  है  सथा  भारतीय  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 द्वारा  लगाए  गए  किसी  प्रतिकारी  शुल्क  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 जापान  में  जिम्य  सछलो  बाजार  भारत  के  हाथ  से  निकलना

 बसबराजेदबरी  :

 ०  मुरड्डो  :

 कया-क्शिज्म  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे-कि  :

 क्या  श्रिम्प  मछली  का  निर्यात  करने  वाले  अन्य  देशों  के  साथ  तीव्र  अंतिस्पर्डा  के  कारण
 जापान  में  मछली  का  बाजार  तेजी  से  भारत  के  हाथ  से'निकलता  जा  रहा

 '

 यंदि  हां,'तो  क्या  जापान  भारत  से  निर्यात  की  जाने  वाली  लगभग  72  प्रतिशत  श्रिम्प
 मछली  खरीदता  और

 यदि  तो  जापान  के  इस  बाजार  के  भारत  के  हाथ  से  निकल  जाने  के  मुख्य  कारण
 कौन  से  हैं  और  जापान  में  भारतीय  मछली  की  मांग  बढ़ाने  हेतु  कौन  से  प्रयास  किए  ज  रहे  हैं

 :

 आजिज्य  संकालव  में  राज्य  मंत्री  फ्रिय  रंजत  कस  :  से  अपनी  बढ़ती  हुई
 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  जापान  के  श्रिम्ष  के  आयात  में  वृद्धि  हुई  है  ।  स्थिर  श्रिग्प  उत्पादन  के  कारण

 भारत  अपने  अंज  को  बनाए  रखने  में  असफल  रहा  जापान  द्वारा  कुल  आयात  भारत  से  भायात

 तक  उनका  गीचे  दिए  गए  हैं  :--

 वर्ष  जापानी  भारत  से  भारत  का

 आयात  आयात  अंश
 टन  टन

 1983  148628
 "36912

 24.84%
 1984  169080  38498  22-77%
 1985  182912  46235  9.181%
 1986  212805  36727  7.26%
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 इस  अवधि  के  दौरान  कुछ  श्रिम्प  निर्यातक  देश  जैसे  ताइवान  अपने  सफलतापूर्वक  श्रिम्प  पालन

 कार्यक्रमों  क ेकारण  जापान  को  अपनी  सप्लाइयों  में  वृद्धि  कर  सके  तथा  जापान  में  श्रिम्पों  की  बढ़
 हुई  मांग  को  पूरा  कर  जावान  भारत  श्रिम्पों  के  लिए  प्रमुख  बाजार  बना  रहा  जिसका  $

 मूल्य  की  दृष्टि  से  भारत  के  श्रिम्प  निर्यात  का लगभग  74.6%  बंठता  है  ।

 जापान  में  बाजार  प्राप्त  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  प्रयासों  में  शामिल  हैं--कल्चर्ड  श्रिम्पों  के
 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  श्रिम्प  पालन  का  श्रिम्प  अंडज  उत्पत्ति  शालाएं  स्थापित
 टोकियों  में  एम्पीडा  के  व्यापार  संवर्धन  कार्यालय  के  माध्यम  से  संवर्धनात्मक  जापान  में  प्रमुख
 फूड  फेयर  में  एम्पीडा  द्वारा  नियमित  भागीदारी  तथा  भारत  में  जापानी  खरीदारों  को  और  सीफूड
 प्रतिनिधिमंडल  आमंत्रित  करना  ।

 :

 भारत  और  सोवियत  संघ  के  बोच  व्यापार  अन्तर
 7959.  श्रीमती  बसवराजेदवरी  :  वया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  ऊंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  सोवियत  संघ  ने  बढ़ते  हेतु  व्यापार  अन्तर  को  समाप्त  करने  के  लिए  तुरूतं
 कोई  उपाय  करने  का  निर्णय  लिया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 भारत  और  सोवियत  संघ  के  बीच  व्यापार  में  बढ़ते  हुए  अन्तर  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  भारत-सोवियत
 व्यापार  जिसमें  समय-समय  पर  उतार-चढ़ाव  आता  अब  कुछ,समय  से  मुख्यतः  कच्चे  तेल  तथा
 तेल  उत्पादों  की  कीमतों  में  गिरावट  होने  की  वजह  से  सोवियत  संघ  के  पक्ष  में  रुपया  स्रोतों  क ेकम  सृजन
 के  कारण  से  भारत  के  पक्ष  में  रहा  दोनों  देश  व्यापार  को  स्थिरता  प्रदान  करने  तथा  व्यापार  की
 मात्रा  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  व्यापार  ढांचे  में  विविधता  होने  के लिए  कदस  उठा  रहे  भारत  में
 आयात  के  लिए  1987  हेतु  भारत-सोवियत  व्यापार  योजना  में  कोकिंग  अपघर्षक

 सोडा  एवसीलीन  चिरा  हुआ  लकड़ी
 की  रद्दी  कच्ची  खालें  आदि  जैसी  नई  म्दें  शामिल  की  गई  हैं  ।  वर्तमान  मदों  के  सम्बन्ध
 में  भारत  में  आयातों  के  सम्बन्ध  में  कच्चा  अखबारी  संश्लिस्ट

 रोल्ड  इस्पात  उत्पादों  आदि  जैसी  मदों  में  भी  वृद्धियां  की  गई  परम्परागत
 व्यापार  आदान-प्रदान  के  सहयोग  के  अन्य  तरीकों  जैसे  कि  उत्पादन  सहयोग  संयुक्त
 भारतीय  फर्मो  द्वारा  सोवियत  संघ  में  परियोजनाओं  की  स्थापना  आदि  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।
 व्यापार  मेलों/सामान्यी कृत  क्रेता-विक्रेता  बैठकों  में  वाणिज्यिक  तथा  व्यापारिक
 शिष्ट  मंडलों  के  आदान-प्रदान  तथा  भारतीय  व  सोवियत  व्यापारिक  तथा  औद्योगिक  उद्यमों  और
 निर्यात  एसोसियेशनों  के  बीच  सम्बन्धों  को  बढ़ाने  के  लिए  संस्थागत  प्रबंधों  को  भी  प्रोत्साहित  किया  जा

 चाय  उद्योग  के  निर्यात  सम्बन्धी  प्रस्ताव
 7960.  श्रोमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाय  उद्योग  ने  1986  में  सरकार  को  चाय  निर्यात  की  दीर्घावधिक  नीति  के
 लिए  एक  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  चाय  उद्योग  द्वारा  कौन-कौन  सी  सिफारिशें  की  गई  और  उनमें  से  कितनी

 सिफारिशें  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  चुकी  हैं  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  चाय  के  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिए  समय-समय  पर  विभिन्न  चाय  व्यापारी  एसोसिएशनों  के  अभ्शावेदन/सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ।
 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  विगत  हाल  में  चाय  व्यापार  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  में  शामिल  हैं  चाय  के
 निर्यातों  को  नियंत्रित  करने  वाली  दीर्घावधि  योजना  के  लिए  क्वालिटी  चाय  के  अधिक
 उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  की  निर्यातकों  को  बेहतर-ऋण  पैकेजिंग  उपस्करों  पर
 आयात  शुल्क  की  रियायती  विदेशों  में  संवर्धनात्मक  कार्यकलापों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  आय  का
 उपयोग  करने  की  पैकेजिंग  फैक्टरियों  के  लिए  उदार  शर्तों  पर  निधियां  प्रदान
 चाय  बैगों  की  परिभाषा  में  परिवर्तन  ताकि  चाय  के  30  ग्राम  तक  के  बैग  शामिल  किए  जा

 1  किग्रा०  तथा  2।  किग्रा०  के  बीच  पैक  की  गई  चाय  के  निर्यातों  पर  छूट  क्वालिटी
 चाय  के  अधिक  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कई  विकासात्मक  योजनाएं  चल  रही  हैं  जिनमें
 आवश्यकता  के  अनुसार  समय-समय  पर  संशोधन  किए  जाते  चाय  बोर्ड  ने  चाय  पैकेजिंग  मशीनरी
 की  खरीद  के  लिए  ब्याज  मुक्त  ऋण  योजना  शुरू  की  20  किग्रा०  वजन  तक  की  पैकेट  चाय  के
 निर्यातों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  पहले  ही  छूट  है  ।  20  ग्राम  से  अधिक  वजन  वाले  चाय  बैगों  के  निर्यात
 पर  कोई  रोक  नहीं  है  तथा  इसलिए  चाय  बैगों  की  परिभाषा  में  कोई  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  इसके  विगत  हाल  में  चाय  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में
 शामिल  मूल्य-बधित  चाय  पर  उच्च  नकद  मुआवजा  सहायता  बल्क  चाय  के  निर्यात  पर  उत्पादन
 शुल्क  में  50  पैसे  प्रति  किलोग्राम  की  पैकेट  चाय  के  निर्यातों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  पूरी  चाय
 बैगों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  चाय  बैगों  के  विनिर्माण  में  प्रयोग  किए  गए  फिल्टर  पेपर  पर  सीमा  शुल्क
 की  आदि  ।

 लाद्याननों  का  निर्यात

 7961.  श्री  अमर  सिंह  राठवा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  7  के  दौरान  किन  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  किया  गया  और  उनका  मूल्य
 कितना

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  परिसंघ  ने  सरकार  से  यह
 अनुरोध  किया  था  कि  वह  खाद्यान्नों  और  अन्य  कृषि  उत्पादों  को  म,सम  के  प्रभाव  से  सुरक्षित  रख  कर
 निर्यात  में  वद्धि  करने  के  लिए  निर्यातकर्ताओं  को  बड़े  पैमाने  पर  भूमि  आवंटित  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 घाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  1986-87  के  दौरान
 निर्यात  किए  गए  प्रमुख  कृषि  उत्पाद  थे  :  गेहूं  तथा  बासमती  चावल  सहित

 काजू  एच०पी०एस०  संसाधित  खाद्य  मांस  तथा  मांस  उत्पाद
 और  ताजे  फल  एवं  सब्जियां  ।  अनन्तिम  अनुमानों  के  1986  से  1987  अवधि
 के  जिनके  लिए  अनुमान  उपलब्ध  हैं  निर्यात  लगभग  1500  करोड़  रु०  के

 हां  ।

 राज्यों  के  भूमि  अधिकतम  सीमा  कानूनों  में  नियतिकों  के  लिए  भूमि  के  विस्तृत  क्षेत्रों  के
 आबंटन  के  लिए  कोई  विश्लेष  प्रबन्ध  नहीं  किए  गए  भूमि  का  आबंटन  भूमिहीनों  तथा  समाज  के
 कमजोर  वर्गों  को  प्राथमिकता  देने  की  सरकार  की  समग्र  नीति  के  अन्तगंत  किया  जाता  है  ।
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 :  केन्द्रीय  बलों  के  को-बुभरीक्षा

 7962.  श्री  महेन्द्र  सिह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  केन्द्रीय  पुलिस  बलों  के  संग्रठन  और  ढांचे  को  कारगर  और  युक्क्तिसंगत  बनाने
 के  उद्देश्य  से उनके  कार्येचालन  की  पुनरीक्षा  की  गई  और

 यदि  तो  क्या  पुनरीक्षा  कार्य  पूरा  हो  गया  है  और  इस  पुनरीक्षा  के  क्या  -  फरिणाम
 निकले  हैं  ?

 ,  लोक  किकायत  ओर  संत्रालय  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 :  जी  श्रीमान्  ।

 समीक्षा  पूरी  हो मई  है  और  समीक्षा  के  दौरान  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  कारंवाई
 प्रारम्भ  की  जा  चुक्री

 ]

 उसर  प्रदेश  में  रेशम  कोट  पालत  के  विकास  को  योजना

 7963.  श्री  भवन  पराण्डे  :  क्या  वस्श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  रेशम  कीट  पाज्ञन
 उत्तर  प्रदेश  के  अधिकारियों  के  साथ  1986  में  कोई  बैठक  हुई

 यदि  तो  इस  बैठक  में  उत्तर  प्रदेश  में  रेशम  कीट  पालन  के  विकास  के  लिए  कुछ
 योजनाएं  तैयार  की  गई

 यदि  तो  उन  योजनाओं  का  व्यौरा  क्या  है  और  उनमें  से  कितनी  योजनाएं  अब  तक
 कार्यान्वित  की  गई  और  कितनी  योजनाएं  अभी  तक  क्रियान्वित  की  जानी  और

 शेष  योजनाओं  के  कार्यान्वित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  उप  संत्रो  एस०  कृष्ण  :  से  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  शहतूती
 रेशम  उत्पादन  उद्योग  के  विकास  की  नीति  पर  विचार  करने  के  लिए  |  2-9-86  को  एक  बैठक  बलाई  ।
 इस  बैठक  में  अन्य  लोगों  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  बैठक
 में  हुए  विचार-विमर्श

 के  आवार  पर  बोई  द्वारा  निम्नलिखित  निर्णय  लिए  गए  हैं/कार्यवाही
 की  गयी  है  ॥

 (7)  म्जरा  देहरादून  स्थित  अनुधध्यान  उप  केन्द्र  का  दर्जा  बढ़ाकर  क्षेत्रीय  रेशम  उद्येग
 अनुसंधान  केन्द्र  गया  इसके  अलावा  बहराइच  में  अनुसंधान  विस्तार  केन्द्र

 ,  की  स्थश्वापना  भी  की  यी  है  ।

 (४)  किसानों  के  साभने  रेशम  उत्पादन  के  आथिक  पहलू  प्रदर्शित  करने  तथा  रेशम
 उत्पादन  आरम्भ  करने  के  लिए  उन्हें  प्रोत्साहित  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश
 के  चार  जिलों  अर्थात्  हरदोई  तथा  उन्नाव  में  15  प्रगतिशील
 फार्मो  को  कवर  करते  हुए  15  अदर्शन  शहतूत  फार्मो  को  करने  के  लिए
 कार्य  वाही  आरम्भ  कर  दी

 (ii)  केल्द्रीय  रेशम'/चोर्ड  सेलिंग
 के  लिए  देहरादून  में  एक  प्रशिक्षण  सह-प्रदर्शन  केन्द्र
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 खोलने का  भ्रस्ताव  है  ।  इस  केन्द्र  को  प्रारम्भ  करने  के  लिए  किराए  केਂ  आधार  पर  एक
 भवन  निश्चित  किया  गया  है  ।

 है
 (४)  बोर्ड  ने  5  वर्षों  की  अवधि  में  317.54  लाखः  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर

 उत्तर  प्रदेश  के  हरदोई  जिले  में  कार्यान्वयन  रेशम  उत्पादन  परियोजना  तैयार
 की  है  ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 :

 त्रिमिडड़  और  टोकागों के  कीच  संयुक्तਂ  आर्थिक  आयोग
 7964.  श्रीमती  माधुरी  सिंह  :  क्या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिनिडाड  और  टोवागो  के  बीच  आपसी  सम्बन्धों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए
 एक  संयुक्त  आथिक  आग्रोग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सस्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :

 भारत  सरकार  और  त्रिनिडाड  और  टोबागो  की  सरकार  में  सिद्धांत  रूप  में  इस  बात  पर

 सहमति  हुई  है  कि  वैज्ञानिक  तया  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  एक  संयुक्त  आयोग
 स्थापित  किया  जाए  ताकि  इन  क्षेत्रों  में  द्विपक्षीय  सहयोग  की  समीक्षा  करने  और  उसका  विस्तार  करने
 के  लिए  एक  संस्थागत  ढांचे  की  व्ववस्था  की  जा  सके  ।

 वस्जों  के  निर्यात  के  सम्क्न्त् सें  कनाडा  के  साथ  हिपक्षीय  समझौता  '

 7966.  श्री  जी०एस०  बसक्रालू  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कया  कनाडा  के  साथ  क्त्रीं  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  पांच  वर्ष  (1987-91)  त्तक  के  लिए
 कोई  नया  द्विपक्षीय  समझौता  किया  गया  े

 तो  समझोक्तों  का  छ्यौरा  क्या  और

 इससे  वस्त्रों  के  नियर्मत  में  किस  सीमा  तक  सहायता  मिलेगी  और  इस  समझौते  के  कब  तक
 कार्यान्विंत  किये  जाने  की  सम्भावना

 वस्थ  मंजालम  में  उप  मंजी  कृष्ण  :  हां  ।

 नए  करार के  नीचे  गए  अनुसार  हैं  :--

 (i)  यह  करार  1987  से  1991  तक  की  चांक्त  क्य  की  अवधिः  लिए  है  ।

 (ii)  विशिष्ट  प्रतिबंधों  के  अन्तगंत  केवल  चार  उत्पाद  हैं  अर्थत्  टेलर्ड  कालडं
 जैकेट  तथा  वसंटेड  फंबरिक्स/ब्लाउज  तथा  ड्रंसिग  एक  ग्रुप  सीमा  में  दो
 उत्पाद  अर्थात्  टैीरी  टाक्ल  ओर  वकः  गल्ब-पर  से  नए  करार  में  प्रतिबंध  दिया
 गया  है  ।

 (iii)  1987  के  लिए  परिधानों  के  सम्बन्ध  में  आधारस्तर  वृद्धि  लगभग  10%

 (0४)  सभी  श्रेणियों  क ेलिए  15%  तक  कुल  लोचशीलताएं  प्रद्मनन  की  गई
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 (५)  विशिष्ट  प्रतिबंध  के  अन्तगंत  सभी  उत्पादों  के  लिए  वृद्धि  दरें  6%  प्रति  वर्ष  होंगी  तथा
 बसेटेंट  फैबरिक  के  लिए  4.5%  प्रति  वर्ष  होंगी  ।

 टेल्ड  काल  शर्टों  को  छोड़कर  सभी  श्रेणियों  के  हथकरघा  परिधान  प्रतिबंध  से  मुक्त
 टेलडं  कालर्ड  शर्टों  के  लिए  कोटा  स्तर  को  4.02  लाख  अदद  से  बढ़ाकर

 16  लाख  अदद  कर  दिया  गया  है  ।

 (५)  यह  प्रावधान  शामिल  किया  गया  है  कि  कनाडा  सरकार  करार  अन्तर्गंत  हमारे  प्रवेश
 पर  प्रतिबंध  लगाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  एक  तरफा  व्यापार  उपाय  नहीं  करेंगी  ।

 (viii)  इस  करार  में  3  व्यस्क  परिधानों  के  बदले  में  5  बच्चों  के  परिधानों  के  अनुपात  में
 व्यस्कों  के  परिधानों  को  बच्चे  के  परिधानों  में  बदलने  की  व्यवस्था  है  ।

 3:77
 (४)  मर्देਂ  तथा  अन्य  हथकरघा  उत्पाद  छूट  स्थिति  का  लाभ  उठाते  रहेंगे  ।

 इस  करार  में  1986  अर्थात्  पहले  वाले  करार  के  पिछले  वर्ष  में  प्रचलित
 प्रतिबंध  स्तरों  की  तुलना  में  1987  में  बाजार  प्रवेश  में  15  प्रतिशत  की  वृद्धि  की
 व्यवस्था  है  ।  ु

 चकमा  शरणार्थियों  के  बारे  में  बंगलादेश  के  साथ  बातचोत

 7968.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :

 श्री  एच०बी०  पाटिल  :

 क्या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  में  शिविरों  में  रह  रहे  चकमा  शरणाथियों  की  समस्याओं  को  हल  करने  के
 लिए  हाल ही  में  बंगलादेश  के  साथ  सरकारी  स्तर  पर  बातचीत  हुई

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  बातचीत  के  कब  तक  होने  की  सम्भावना  है  ?

 विदेश्ञ  मंत्री  नारायण  दत्त  :  ओर  इसे  वक्त  त्रिपुरा  में  मौजूद  चकः
 शरणाथ्ियों  की  बंगलादेश  में  अपने  घरों  को  वापसी  के  सवाल  पर  हाल  ही  में  कई  अवसरों  पर  बंगलादे
 की  सरकार  से  चर्चा  की  गई  बंगलादेश  से  यह  कहा  गया  है  कि  वह  चिटगांव  पवंतीय  क्षेत्रों  में  ऐसी
 परिस्थितियां  बनाए  कि  जिससे  इन  शरणार्थियों  को  अपने  घर  खुद-ब-खुद  लौटने  में  सुविधा  हो  ।
 दुर्भाग्य  से अभी  तक  शरणार्थियों  ने  यह  कहकर  बंगलादेश  वापस  जाने  से  इन्कार  कर  दिया  है  कि
 इन्हें  इस  बात  का  भरोसा  नहीं  है  कि  वे  अपने  घर  को  लौट  कर  सुरक्षित  रह

 इस  भहीने  के  अन्त  में  विदेश  सचिव  की  बंगलादेश  की  यात्रा  के  समय  जिन  मुद्दों  पर
 बातचीत  की  जाएगी  उनमें  से  यह  भी  एक  हो  सकता

 अंगोला  के  राष्ट्रपति  को  यात्रा

 7969.  श्री  सुभाष  यादव  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंगोला  के  राष्ट्रपति  ने  1987  के  प्रथम  सप्ताह  के  दौरान  भारत  का  दौरा
 क्या

 यदि  तो  उनके  साथ  किस  प्रकार  की  बातचीत
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 क्या  कोई  समझोता  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  |

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  हां  ।

 अंगोला  के  राष्ट्रपति  और  उनके  प्रतिनिधिमण्डल  के  साथ  जो  बैठकें  हुईं  उनमें  विविध
 द्विपक्षीय  प्रश्नों  पर  व्यापक  चर्चा  हुई  और  इससे  दोनों  देशों  क ेबीच  राजनैतिक  सदभाव  और  आर्थिक
 एवं  वाणिज्यिक  पझम्बन्धों  को  मजबूत  करने  का  आधार  तंयार  हुआ  ।  दोनों  पक्षों  ने  सामान्य
 रूप  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  और  विशेष  रूप  से  दक्षिण  अफ्रीका  से  संबद्ध  मसलों  पर  वित्नारों  का
 आदान-प्रदान  भी  किया  ।

 और  नहीं  ।  लेकिन  इस  यात्रा  के  दोरान  दो  प्रोतोकोलों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए
 जो  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  अंगोला  लोक  गणराज्य  में  भारतीय  कामिकों  की  प्रतिनियुक्ति  से  सम्बद्ध  प्रोतोकोल  ।

 (2)  भारत  गणराज्य  की  सरकार  और  अंगोला  लोक  गणराज्य  की  सरकार  के  बीच  आर्थिक
 तकनीकी  एवं  सांस्कृतिक  सहयोग  सम्बन्धी  करार  के  सम्बन्ध  में  संचार  के  क्षेत्र

 में  एक  अतिरिक्त  प्रोतोकोल  ।

 नियंत्रित  मूल्य  के  कपड़े  का  उत्पादन

 7970.  श्री  राम  भगत  पासघान  :  कया  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  नियंत्रित  मूल्य  के  कपड़े  का  कुल  वार्षिक  उत्पादन  कितना  और

 विभिन  क्षेत्रों  में  नियंत्रित  मूल्य  के  कपड़े  का  उत्पादन  करने  वाले  यूनिटों  की  संख्या
 कितनी  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  संत्री  एसਂ  कृष्ण  :  1986-87  के  दौरान  देश  में

 कन्द्रोल  के  कपड़े  का  कुल  उत्पादन  152.00  मिलियन  वर्ग  मीटर  सूती  कपड़े  का  तथा  37.00  मिलियन
 मीटर  पालिएस्टर  काटन  व्लैंडिड  शटिंग  का  हुआ  था  ।

 इस  समय  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  59  मिलों  द्वारा  कन््ट्रोल  के  कपड़े  का  उत्पादन  किया
 जा  रहा

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रधान  कार्यालय  का  विस्तार

 7971.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  नई  दिल्ली  स्थित  श्रधान  कार्यालय  में  कितने  कमंचारी  कार्य  कर

 रहे

 उन  पर  प्रतिमाह  कितनी  धनराशि  व्यय  की  जाती

 क्या  सरकार  इस  कार्यालय  के  विस्तार  करने  से  संबंधित  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रही  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 *  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  इस  समय  बोड  स्तर  की
 नियुक्तियों  को  छोड़कर  325  कमंचारी  एन०टी०सी०  के  मुख्यालय  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।
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 इन  कर्मचारियों  पर  होने  वाला  कुज  मासिक  व्यय  लगभग  9.58  लाख
 रु०

 नहीं  ।

 प्रश्व  ही  नहीं  उठता  ।

 केख्तीय  टसर  अनुसंघान  रांचो  के  कार्यकलस्प  -

 7972.  श्र  शाम  भकज्ष  यासकान  :  क्या  वस्ज  मंत्री  बह  कताने  वी“कृषा  करेंज्े

 केन्द्रीय  रेंशम”बोर्ड  में  कर्मचारियों  की  संख्या  क््याਂ

 पूरे  भारत  में  कितने  केन्द्र/कार्यालय  खोले  गए

 क्या  केन्द्रीय  टसर  रांची  ने  बिहार  में  आदिवासी  वन  क्षेत्रों  भें  अपने
 कार्यकलापों  का  विस्तार  करने  की  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  आदिवासी  लोगों/रेशम  कपड़ा  बुनकरों  के  उत्थान  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  दी  जा  रही

 सुर्विधाओं  का  ब्योरा  कया  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  उप  मंत्रों  एस०  कृष्ण  :  3047  (31-3-87  का
 ।

 2001

 से  (४)  रांची  स्थित  केन्द्रीय  टसर  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  संस्थान  एण्ड
 देश  में  टसर  उद्योष  के  विकास  के  लिए  आर०  एण्ड  डी०  सहायता  प्रदाव  करता  बिहार

 में  टसर  उद्योग  के  विस्तार  तथा  विकास  के  लिए  राज्य  में  निम्नलिखित  एकक  स्थापित  किछु-मछ

 हैं  :--

 (1)  -4  मूल  बीज  गुणम  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र
 जो

 कि  मूल  बीज  का  उत्पादन

 हैं  तथा  टसर  कीटपालकों  के  लाभ  के  लिए  प्रशिक्षण  देते  हैं  ।

 (2)  आक्विासी  टसर  कीटपालकों  को  टसर  रेशम  कीट  पालने  की  उन्नत  तकनीकों  के  प्रदर्शन
 के  लिए  हथगामड़िया  में  1  विस्तार  केन्द्र  ।

 (3)  टसर  उद्योग की  क्षेक्रीय  समरुम्राओं  को  देखने  के  लिए  सेंधाल  परगना  जिले  में  ।  अनुसंधान
 उप-स्टेशन  ।

 (4)  कीटपालकों  से  उनको  उचित  आशिक  प्रतिफल  सुनिश्चित  करने  के  लिए  टसर
 कोयों  की  खरीद  के  लिए  छेबासा  स्थित  1  कच्चा  माल  बैंक  तथा  भागलपुर  स्थित एक
 डिपो  ।

 1987-88  से  दौरान  बिहार  सहित  देश  में  इसकी  गतिविधियों  को  मजबूत  बनाने  तथा
 उनंका  विस्तार  करने  के  लिए  सी०्टी  ०आर०  एण्ड  टी०आई०  रांची  के  लिए  अधिक  वित्तीय  आबंटन
 निर्घारित  किया  गया  है  ।

 (=)  केन्द्रीय  सरकार  हथकरघा  बुनकरों  सहित  हथकरघा  बुनकरों  के  उत्थान  के  लिए
 कई  योजनाएं  कार्यौन्वित  कर  रही  इन  योजनाओं  से  महत्वपूर्ण  जिम्हें  राज्य
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 सरकारों  से  बराबर  सहायता  से  कार्यान्वत  किया  जाता  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 (1)  प्राथमिक  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियों  को  शेयर  पूंजी

 (2)  एपेक्स  बुनकर  सहकारी  समितियों  और  राज्य  हथकरधा  विकास  नियमों  को  उनसे
 क्यिणन  कार्यों  के  लिए  शेयर  पूंजी

 (3)  प्राथमिक  बुनकर  सहकारी  समितियों  को  प्रबन्धकीय

 (4)  करघों  के  आधुनिकीकरण  और  अधिक  उत्पादक  करधे  लगाने  के  लिए

 (5)  करक्-पूर्व  और  करघा-पश्चात  प्रोसेसिंग  सुविधाओं  की  स्क्षापना  के  लिए

 (6)  हथकरघधा  बुनकर  सहकारी  कताई  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास
 नियम  की  मार्फत  राज्य  सरकारों  को  सहायता

 7)  जयता  कपड़ा  योजना

 (8)  हथकरधा  कपड़े  के  जमा  स्टाकों  के  निपटान  तथा  मांग  के  सृजन  के  लिएਂ  विशेष ez;
 और

 (9)  हथकरघा  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाने  तथा  हथकरा  क्षेत्र  में  हुए  प्रोद्यों|  गिकीय  सुधारों
 से  लोगों  को  अवगत  कराने  के  लिए  देश  के  विभिन्न  भागों  में  हथकरघधा  प्रदर्शनियों  का
 आयोजन  ।

 रेशम  के  निर्यात  का  लक्ष्य  |

 7973.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नर्रासहराज  वाडियर  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1986-87  के  दौरान  रेशम  के  निर्यात  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया

 उपर्युक्त  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  रेशम  का  कितना  निर्यात  होने  का  अनुमान  और
 _

 वर्ष  1987-88  के  लिए  रेशम  के  निर्यात  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  उप  मंत्रो  एस०  कृष्ण  180  करोड़  रु०  ।

 (a)  190  करोड़  रु०  ।

 190  करोड़  रु०  ।

 देक्ल  टूर-आपरेट  रें  मौर  होटल  सालिकों  को  प्रोत्साहन  देना

 97  4.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  पयटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  में  परयंटन  के  क्षेत्र  में  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  बई

 मान्यताश्राप्त  ट्रेवल  एजेंटों  और  ट्र-आपरेटरों  तथा  होटल  बाईलिकों  ने  अपनी
 बिक्री  बढ़ाने  और  विपणन  प्रयासों  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  है

 क्या  पर्यटन  क्षेत्र  से  सम्बद्ध  व्यक्तियों
 के

 लिए  कोई  प्रोत्साहन  जैसा  कि
 1986-87  के  आर्थिक  सर्वेक्षण  में  सिफारिश  की  गई  की  व्यवस्था  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ?

 135



 लिखित  उत्तरें  24  1987

 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  वर्ष  1986-87  के  दौरान  पर्यटन  से  अनन्तिम  रूप
 से  1780  करोड़  रु०  विदेशी  मुद्रा  आय  होने  का  अनुमान  है  ।

 1986-87  के  दौरान  सरकार  ने  विदेशों  में  संवर्धन  और  विपणन  पर  लगभग
 8.1  करोड़  रुपए  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  खच  1986-87  के  दोरान  प्रोत्साहन  कोटा  में  से

 होटलों  और  यात्रा  अभिकर्ताओं/यात्रा  प्रचालकों  को  बिक्री  संवर्धन  तथा  विपणन  संबंधी  प्रयासों  के  लिए
 2.1  करोड़  रुपए  और  3.6  करोड़  रुपए  विदेशी  मुद्रा  रूप  में  रिलीज  करने  की  सिफारिश

 की

 और  देश  में  पयंटन  आधार-संरचना  का  सुधार  करने  के  लिए  होटल  उद्योग  को  जो

 प्रोत्साहन  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  उनमें  शामिल  हैं--नई  परियोजनाओं  और  मौजूदा  होटलों  के  विस्तार
 के  मामले  में  एम०आर०टी०पी०  एक्ट  से  नए  होटलों  को  से  उच्चतर  मूल्यह्वास

 विनिदिष्ट  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नए  होटलों  का  निर्माण  करने  के  लिए  भारतीय  औद्योगिक
 वित्त  निगम  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  पर  व्याज  विदेशों  में  विज्ञापन/प्रचार  और  संव्धेनात्मक
 यात्राओं  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  प्रोत्साहन  होटलो  द्वारा  वास्तविक  प्रयोग  के  लिए  आयात  की
 गई  अनेक  मदों  पर  रियायती  आदि  ।

 फलों  और  सब्जियों  का  निर्यात

 7975.  श्री  कमल  चोधरी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनसामान्य  की  आवश्यकता  की  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  निर्णय  करते  समय  किन-किन  तथ्यों
 को  ध्यान  में  रखा  जाता

 क्या  यह  सच  है  कि  फलों  और  सब्जियों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  जिससे  इनकी  कीमतों
 में  वृद्धि  हो  रही

 क्या  सरकार  ने  हमारे  बाजार  मूल्यों  तथा  निर्यात  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखते  निर्यात
 सूची  में  संशोधन  करने  के  लिए  कभी  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  कब  और  इससे  क्या  निष्कर्ष  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  ऐसा  कोई  अध्ययन  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  और  जन  साधारण
 द्वारा  इस्तेमाल  की  जाने  वाली  ताजा  फल  और  सब्जियों  जैसी  ऋृषि  मदों  के  निर्यात  की  अनुमति
 केवल  निर्यातयोग्य  वेशी  वस्तुओं  की  उपलब्धता  का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  दी  जाती  ताजा  फलों
 और  सब्जियों  के  भारत  के  निर्यात  घरेलू  उत्पादन  के  एक  प्रतिशत  से  भी  कम  हैं  और  इसीलिए  ये  घरेलू
 कीमतों  को  प्रभावित  नहीं  करते  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ताजा  फलों  और  सब्जियों  के  सीमित  निर्यात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  इस  श्रमथ  निर्यात
 सूची  में  संशोधन  करने  के  लिए  ऐसा  कोई  अध्ययन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  उपलब्धता
 और  कीमतों  के  संबंध  में  घरेलू  बाजार  में  किसी  प्रकार,का  परिवतंन  करने  के  लिए  निर्यात  नीति  में
 समय-समय  पर  संशोधन  किया  जाता  है  ।  |
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 ह  लिखित  उ्तरें  :

 मिलों  ओर  विद्युत  करघा  उद्योग  के  हितों  को  रक्षा  करने  क ेलिए  कदम

 7976.  श्री  कमल  चौघरी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मिलों  और  विद्युत  उद्योग  में  साड़ियों  तथा  कमीजों  के

 कपड़े.सहित  कतिपय  किस्मों  के  कपड़े  के  उत्पादन  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  है  और  उसका  उत्पादन
 हथकरघा  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  कर  दिया

 क्या  इस  समय  हथकरघा  क्षेत्र  में  इन  कपड़ों  का  मुश्किल  से  एक  तिहाई  मात्रा  में  उत्पादन
 किया  जाता

 यदि  तो  मिलों  और  विद्युत  करघा  उद्योग  के  हितों  की  रक्षा  तथा  साथ  ही  हथकरघा
 वस्त्रों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के लिए  जिसके  लिए  इस  समय  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार  और

 हथकरघा  उद्योग  विस्तार  कर  अच्छी  किस्म  के  कपड़ों  का  उत्पादन  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  रेशम  तथा  ऊन  उद्भव  की

 बाइस  मदों  को  पूरी  तरह  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  आरक्षित  कर  दिया  गया  है  इनमें  विशेष
 विनिदिष्टयों  के  साथ  साड़ियों  तथा  कमीज  के  की  कतिपय  किसमें  शामिल  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हथकरघा  उद्योग  के  आधुनीकरण  की  एक  योजना  1980-81  से  कार्यान्वित  की  जा  रही
 यह  योजना  क्वालिटी  तथा  साथ  ही  साथ  हथकरघा  क्षेत्र  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  बनाई

 गई  है  ।  इसके  डिजाइन  विकास  आदि  की  तकनीकों  में  सुधार  लाने  की

 दृष्टि  से  बुनकर  सेवा  केन्द्रों  तथा  भारतीय  हथकरघा  प्रौद्योगिकी  संस्थान  में  नियमित  रूप  से  अनुसंघान
 किया  जा  रहा  है  ।

 चाय  निर्यात  में  कभी

 7977.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1986  के  दौरान  चाय  का  निर्यात  निर्धारित  लक्ष्यों  से  बहुत  कम  हुआ
 यदि  तो  इसके  कौन  से  कारण  पु

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चाय  की  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किए  जाने  का

 अनुमान  और

 निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  यद्यपि  1986  के  लिए  कोई
 विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  फिर  भी  1985  की  तुलना  में  निर्यातों  में  गिरावट
 आयी  है  ।

 प्रतिकूल  मौसम  परिस्थतियों  की  वजह  से  उत्पादन  में  तथा  निर्यात  योग्य  वेशी  माल  में
 कमी  आयी  है  ।
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  निर्यात  के  लिए  लक्ष्य  लगभग  280  एम०  किग्रा०
 रखा  गया  है  ।

 हाल  ही  में  चाय  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  शामिल  हैं  :  मूल्य
 वधित  चायों  पर  उच्च  नगद  मुआवजा  बल््क  चाय  के  निर्यात  पर  50  पैसा  प्रति  किलोग्राम
 उत्पाद  शुल्क  की  पैकेट  चाय  निर्यात  पर  उत्पाद  शुल्क  की  पूरी  चाय  की  थैलियों  पर  उत्पाद

 शुल्क  की  चाय  की  थैलियों  आदि  को  बनाने  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  फिल्टर  कागज  पर  सीमा  शुल्क
 से  छूट  ।

 दिल्ली  में  पर्यटक

 7978.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  में  कुछ  पर्यटक  लॉज  बनाने  का  विचार

 ;  यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  अवधि  में  दिल्ली/नई  दिल्ली  में  विभिन्न  स्थानों
 पर  कितने  पर्यटक  लॉज  बनाए  गए  हैं  अथवा  बनाने  का  विचार  और

 (1)  ब्यौरा  क्या  है  ?  ---  >>

 संत्रो  मोहष्मद  :  हां
 7  7  ८  7४  प८

 दिल्ली  पर्यटन  विकास  निगम  की  दिल्ली/नई  दिल्ली  में  11  अलग-अलग  स्थानों  थरे
 रियायती  दरों  पर  भूमि  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  रहते  ।]  पर्यटक  गृह/मित्तव्य्री  श्रेणी  के  होटल
 बनाने  की  योजनाएं  हैं  ।

 ४  (1)  ब्विगभ  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रबेटक  गृहों/मितव्ययी  श्रेणी  के  होटलों  का
 करने  के  लिए  निम्नलिखित  स्थान  अभिनिर्धारित  किए  हैं  :--

 :1.  गोतिया  खान  ।  न

 2.  आसफ  अंलों  रोड  ।

 3.  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  के  पास  ।

 4.  निजामुद्दीन  रेलवे  स्टेशन  के  पास  ।

 5.  धौला  कुआं  के  गोल-चक्कर  के  पास  ।

 -  आई०  एस०  ची०  टी०  के

 प्रगति  मैदान  के  पास  ।

 8.  राजा  गार्डन  में  नजफगगढ़  रोड  और  रिंग  रोड  के  चौराहे  पर  शिवाजी  प्लेस  के
 पास  ।

 हु

 n
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 9.  रिंग  रोड  पर  आश्रम  के

 10.  अरविंदो  मार्ग  पर  कुतब  भिनार  के  ।

 11.  रामक्ृष्ण  पुरम  में  भीकाजी  कामा  मार्केट  के  पास  ।
 '
 तिहाड़  जेल  दिल्लो  में  नशीलो  दवाइयों  के  सेवन  छुड़ाने  के लिए  क्लिनिक

 7979.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अलो  खां  :  क्या  गृह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 _4  ।  909.  विश्किताउसर

 तिहाड़  दिल्ली  में  कितले  कैदी  नश्नीजी  स्वाओं  के  आक्की

 नशीली  दवाइयों  के  आदी  कैदियों  के  लिए  तिहाड़  जेल  में  हर  महीने  लगभ्नण  कितनी
 मात्रा  में  नशीली  दवाइयां  चोरी-छिपे  पहुंचाई  जाती

 क्या  सरकार  का  विचार  तिहाड़  जेल  में  तशीली  दवाइयों  के  सेवन  को  छूड़ाने  के  लिश  एक
 श्लिक्िक  खोलने  का  विजत्ञार  और

 तिहाड़  जेल  में  नशीली  दवाइयों  के  सेवन  को  छुड़ाने  के  लिए  क्लीनिक  कब  तक  खोले
 की  संभावना  है  और  उस  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  की  जाएगी  ?.

 ह
 गृह  संज्रालय  में  राज्य  मंत्रों  चिन्तामणि  :  नशीली  दवाइयों  के  आदी  कंदियों

 की  संख्या  निर्धारित  करना  कठिन  है  ।  इस  समय  तिहाड़  जेल  में  500  से  अधिक  कंदी  हैं  जिन्हें  स्वापक
 औषध  ननोत्तेजक  पदार्थ  अधिनियम  के  अधीन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  रखा  गया  है  और  उनमें  से

 कई  नशीली  दवाइयों  के  आदी  हैं  ।  ह
 कड़ी  सुरक्षा  जांच  के  लिए  जे  ल  प्रशासन  द्वारा  कंदियों  और  साक्षास्कार  वालों  की

 गहन  व्यक्तिगत  तलाशी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तिहा ड  जेछ  मेंਂ  चोरी  लाई  जाःरही  ककशिशी  शकाइयों
 की-सात्राਂ  में  कहे  आयी  है  यद्यपि  बड़ी  संख्या  में  मुलाकाशों  और  कंदियों  की  न्याग्रात्रयों  में  ले  जाने  के
 कारक  चंदेरी  छिपे  कुछ  मात्रा  अभी  भी  ले  जाई  जा  सकती  है  ।

 और  लिहाड़  जेल  में  नशीली  दवाइयों  के  सेवन  को  छुड़ाने  के  लिए  क्लिक्कि  खोलने
 की  योजना  आर+म्भिक  अवस्था  में  होने  वाले  व्यय  की  धनराशि  अथवा  क्लिनिक  के  खोले
 जाने  की  सही  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 दिल्लो  पुलिस  द्वारा  विशेष  पुल्सि  अधिकारियों  को  नियुक्ति
 7980.  श्री  स्वामी  प्रसाद  सिह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  पुलिस  ने  हाल  में  विशेष  पुलिस  अधिकारियों  की  नियुक्ति  की

 इन  नियुक्तियों  के  लिए  व्यक्तियों  के  नामों  के  चयन  को  क्या  प्रक्रिया  और
 वर्ष  1984  से  31  1987  तक  वर्ष  वार  कितने  व्यक्तियों  को  विशेष  पुलिस

 अधिकारी  के  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  जी  श्रीमान्  ।

 प्रतिष्ठित  नागरिकों  को  जिनकी  आयु  18  वर्ष  से  कम  न  दिल्ली  पुलिस  अधिनियम
 के  अधीन  विशेष  पुलिस  अधिकारियों  के  रूप  में  उनके  पड़ौस  में  नियुक्त  किया  जाता  है  ।

 अपेक्षित  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 वर्ष  नियुक्त  किए  गए  विशेष  पुलिस
 अधिकारियों  की  संख्या

 श्न्य
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 क्ज्ियणि-क-कज  नी ली  नजनत्त्त्त्ततहझभमभूेत+नननननत++

 विभिन्न  राज्यों  से  निर्यात  को  जाने  बालों  वस्तुएं

 7981.  श्री  स्वासो  प्रसाद  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  से  निर्यात  किए  जाने
 लिए  कतिपग्र  वस्तुओं  का  चयन  किया  गया

 यदि  तो  वर्ष  1986-87  के  दौरान  निर्यात  की  गई  इन  वस्तुओं  के  नामों  का  राज्यवार
 ब्यौरा  क्या

 ह

 वर्ष  1987-88  8  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  से  निर्यात  किए  जाने  के  लिए  चुनी  गई  अन्य

 वस्तुएं  क्या

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  कौ  कौन-कोन  सी  नकदी  फलों  को  निर्यात  के  लिए

 चुना  गया  है  और  इनमें  से  प्रत्येक  फसल  किन-किन  स्थानों  पर  होती  भौर

 सरकार  का  वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  से  इन  मदों  के
 निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  निर्यात  के  लिए  मर्दों
 की  कोई  चयन  सूची  राज्यवार  अभिज्ञात  नहीं  की  गई  है  सरकार  ने  विदेशी  बाजारों  में  विशेष
 थ्रस्ट  बनाने  के  लिए  अन्य  क्षेत्रों  से  निर्यात  बढ़ाने  की  महत्ता  को  कम  किए  बिना  14  विस्तृत  क्षेत्रों  को
 अभिन्नात  किया  है  ।  मोटे  तौर  पर  इसका  उद्देश्य  ऐसे  क्षेत्रों  और  उद्योमों  जिनमें  हमारे
 निर्यात  की  अच्छी  संभाव्यता  अभिज्ञात  करना  तथा  इनके  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  निर्यात  बढ़ाने  के

 लिए  सहायक  नीति  ढांचा  प्रदान  करना  रहा  विशेष  थ्रस्ट  प्रयास  के  लिए  निम्नलिखित  चौदह  क्षेत्रों
 को  अभिज्ञात  किया  गया  है  :--

 .  विशैषतया  पैकेज  किए  गए  तथा  मूल्य  व्धित  रूप

 .  अनाज  विशेषतया  गेहूं  के  रूप

 है

 th ४

 .  संसाधित  खाद्य  पदार्थ  जिनमें  शामिल  फल  तथा  मांस  ओर  मांस  के  उत्पाद  तथा
 ताजा  फल  और

 समुद्री  उत्पाद  विशेषतया  मूल्य  वधित  रूप

 लौह

 चमड़ा  और  चमड़े  के  उत्पाद  विशेषतया  चमड़े  के  उत्पादों  पर  बल

 ~

 मे

 .  हस्तशिल्प  की  वस्तुएं  तथा

 8.  पूंजी  माल  और  उपभोक्ता  टिकाऊ

 9.  इलेक्ट्रॉनिक  माल  और  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  ;

 10.  मूल
 11.  थान  तथा  मेड

 12.  सिले  सिलाए  परिधान  ;

 13.  ऊनी  फैब्रिक्स  और  तथा
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 14,  परियोजनाएं  तथा  सेवाएं  ।

 हयकरघों  के  आधुनिकोकरण  के  लिए  आवंटित  धनराशि

 7982.  श्री  खेयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  वस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 आधुनिकीकरण  वर्ष  में  हथकरघों  के  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  के  लिश  कितनी  धनराशि
 आवंटित  की  गई

 इस  वर्ष  के  दौरान  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  आधुनिकीकरण  योजना  का  ब्यौरां  क्या

 इन  योजनाओं  के  लिए  आवंटित  राशि  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  और

 राज्यों  को  दी  गई  राशि  का  राज़्यवार  ब्यौरा  क्या  है  और  सम्बन्धित  राज्यों  द्वारा  कितना

 उ्यय  किए  जाने  का  अनुमान  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  पर्ष  1986-87  में  करघों  की

 खरीद|आधुनिकीकरण/नवीकरण
 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  हेतु  योजना  क ेलिए  175-00  लाख  रु  की

 राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 तथा  इस  योजना  में  साधारण  कचघे  की  खरीद  के  लिए  2000/|-  रु०  जैक्वाई/अधं-

 स्वचालित  |पैडल  करघों  की  खरीद  के  लिए  4000/-  रु०  तथा  अनुषंगी  सामान  की  खरोद  लिए

 1000/-  रु०  की  दर  से  सहायता  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  है  जिसे  $  ऋण  के  रूप  में  और  +|  अनुदान  के

 रूप  में  केन्द्र  तथा  राज्यों  के बीच  50:  50  आधार  पर  बांटा  जाता  है  ।  प्रत्येक  संघटक  के  लिए  पृथक

 आवंटन  नहीं  किया  जाता  |  हु
 *  1986-87  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  रिलीज

 की  गई  निधियों  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ऐसी  संभावना  है  कि  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  के

 अंशदान  के  बराबर  योगदान  करेंगे  तथा  इसे  योजना  पर  खबर

 विवरण

 ऋण  राज्य  रिलीज  की  गई  राशि

 सं०
 रु०

 __  ॒  _
 2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  18.844

 2.  असम  28.351

 3.  बिहार
 11.000

 '4.  गुजरात
 2.00

 5.  जम्मू  तथा  कश्मीर  2.76

 6.  कर्नाटक  हि  5.00

 7.  केरल  4.56

 8.  मध्य  प्रदेश  8.00

 9.  मनीपुर
 12.50
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 10.  उड़ीसा
 का

 16.50
 11.  राजस्थान  6.00

 .  13.  तमिलनाडु  28.70
 13.  उत्तर  प्रदेश  26.50

 .  14.  प्रश्चिम  बंगाल  16.00

 15.  हिमाचल  प्रदेश  3.75

 ONT:  योग  :  180.465

 >  भारतीय  कान्सुलर  प्रतधिकारियों  को  ब्न्दियों  को
 :  सिलने  की  अनुमति

 7983.  श्री  सेयद  शहाबुद्दोन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे-कि  :

 पाकिस्तानी  प्राधिकारी  फ्किस्तान  में  भारतीय  प्राक्षिकारियों  को
 ाश्नाक्स्तान  की  जेलों  में  बंद  भारतीय  नायरिकों  और  विचाराधीन  बन्दियों  से  की  अनुमति  देते

 (a)  क्या  भारत  में  फाकिस्तानी  कान््सुलर  प्राधिकारियों  को  भी  इस  प्रकार  की  दी

 क्या  दोनों  सरकारें  आम  तौर  पर  एक-दूसरे  के  राष्ट्रिकों  की  गिरफ्तारी  या  नजरबम्दी  के

 के  घारे  में  एक-दूसरे  को  सूचित  करती  और

 क्या  दोनों  के  बीच  अन्तर्राष्ट्रीय  समझौता  पर  आधारित  कोई  द्विपक्षीय  समझौता  है  ?

 विदेश  मंत्री  नारायण  दत्त  :  सामान्य  जी  हां  ।
 जी  हां  ।

 पाकिस्तानी  शाष्ट्रिकों  की  गिरफ्तारी  अथवा  उनकी  हिरासत  के  बारे  में  उनके  प्राधिकारियों
 से  प्राप्त  छानबीन  का  उत्तर  पुष्टि  करने  के  बाद  दिया  जाता  इस  सम्बन्ध  में  हम  जो  प्रूछताछ  करते
 हैं  उसका  पाकिस्तान  सरकार  सामान्यतः  जवाब  नहीं  देती  ।

 विकलांग  जवानों  के  लिए  कृत्रिम  अंग

 7984.  के०  प्रधानी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1986-87  के  दौरान  कितने  विकलांग  जवानों  को  कृत्रिम  अंग  उफलव्ध  कराए

 इस  पर  कितना  व्यय  किया

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  वतंमान  सुविधाएं  पर्याप्त  और

 यदि  तो  क्या  मांग  पूरी  करने  के  लिए  वतंमान  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?  शप

 122



 1909  लिस्क््त

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकासਂ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 और  ऋज़िस  अंम  पुणे  अपंग  जवानों  को  कृतिम  अंग  देता  1986-87  के  दौरांग  1458
 जवानों  को  इस  तरह  के  अंग  दिए  गए  ।  इसमें  7,38,384  रु०  खर्च  हुए  ।

 (१)  और  जबकि  उपलब्ध  सुविधाओं  को  विकसित  कश्ने  के  सतत्  प्रयास  किए  रहे
 इस  समयः  कृत्रिम  अंग्रोंਂ  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सेवारत/भूत्तपूर्व  सैनिकोंਂ  की  कोई  प्रतीक्षा
 नहीं  है  ।

 तुर्को  के  साथ  व्याधार  को  सें  भावनाएं

 7985.  श्रीमती  माघुरो  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने'की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तुर्कीः  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  की  संभावनाओं  के  बारे  में  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इससे  सम्बन्धित  उद्योगों  और  क्षेत्रों  का  पता  गा  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  से  भारत-तुर्की
 द्विपक्षीय  व्यापार  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  भारत  से  निर्यात  के  लिए:विभिन्न  मदों  को  अज्िज्ञात्त  किया  गया
 है  जिनमें  शामिल  हैं  वस्त्र  मशीनरी  सहित  इंजीनियरी  चाय  प्रोसेसिग
 पावर  जैनेरेटिय  उपस्कर  एवं  तथा  रासायनिक  तुर्की  स ेआयात  के  लिए  कैल्सियर्म  बोरेट

 कुछ  इस्पेतिी-उत्पादों  तथा  स्टेण्डड  अखंबारी  कागज  के  अतिरिक्त  चिंक  पीजਂ  तथा  मसूर॑
 मर्दे हैं  ।

 चाय  उद्योग  के  लिए - केन्द्र-राज्य  समन्वय  समिति  को  स्थापना

 7986.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगल  में  चाय  उद्योग  की  समस्थाओं  के  समाधान  के  लिए  केन्द्र-राज्य
 समन्वय  समिति  स्थापित  की  गई  और

 यदि  तो  चाय  उद्योग  को  वतंमान  संकटपूर्ण  स्थिति  से  उबारने  के  लिए  इस  समिति  ने
 क्या  विभिन्न  सुझाव  दिए  हैं  ?

 ह

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  ऐसी  कोई  समिति'नियुकतः
 नहीं  की  गई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सोवियत  खंध  में  होटल  ओर  अन्य  परियोजनाओं  के  लिए  अ्रस्ताव

 7987.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सोवियत  अधिकारियों  ने  सोवियत'संघ  में  होटल  बनाने  के  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  तीन

 भारतीय  कम्पनियों  के  प्रस्तावों  को  स्वीक्लित  दे  दी

 यदि  तो  इन  तीन  कंपनियों  में  प्रत्येक  द्वारा  इक्विटी  शेयर  और  तकनीकी  जानकारी
 तथा  अन्य  आवश्यक  आधारभूत  सुविधाओं  के  रूप  में  कितना  निवेश  किए  जाने  की  संभावना

 क्या  इन  प्रस्तावों  के  अलावा  सोवियत  संघ  में  कोई  अन्य  परियोजनाएं  शुरू  की  जानीਂ
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 (*)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  इनमें  कोई  सोवियत  सहयोग  भी  शामिल  है  और  यदि  तो  किस  तरीके  से  सहयोग
 किया  जाएगा  ?

 24  198  १

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  कुछ  भारतीय
 कंपनियों  ने  सोवियत  संघ  में  होटल  निर्माण  हेतु  आफरें  प्रस्तुत  की  ये  आफरें  सोवियत  प्राधिकारियों
 के  विचाराधीन  हैं  ।

 से  अब  तक  किसी  परियोजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया

 बर्मा  से  कच्चो  चावल-भूसो  का  आयात

 7988.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  निष्कासन  उद्योग  बर्मा  से  कच्ची  चावल  भूसी  का  भारी  मात्रा  में  आयात  करने
 पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  आयात  पर  कितना  व्यय  किया

 इस  चावल  भूसी  का  किस  काये  में  उपयोग  किया  और

 क्या  आयात  का  अग्रिम  लाइसेंसिग  योजना  के  अन्तर्गत  दायित्व  पूरा  कर  सकेंगे  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  से  53,04,390  रु०
 के  सी०  आई०  एफ०  मूल्य  के  लिए  चावल  की  भूसी  के  7000  मे०  टन  के  आयात  के  लिए  अग्रिम
 लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिए  एक  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुआ  था  ।  आवेदन  ने  उस  देश  का  नाम  निदिष्ट  नहीं

 .

 किया था जिससे आयात करने का प्रस्ताव इस आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है । 84 के दंगा पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान 7989. डा० सुधोर राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या न्यायपूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग ने यह निर्णय किया है कि जिन दंगा पीड़ितों की दुकानों /कारोबार/वाहनों की बीमा पालिसियां नहीं है उन्हें उचित और पर्थाप्त मुआवजे का भुगतान किया क्या सरकार से दंगा पीड़ितों को कथित मुआवजे के बजाय उचित अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्णय किया यदि तो मिश्र आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुआवजे का भुगतान न किए जाने के क्या कारण और क्या इन दंगा पीड़ितों को उचित अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? ह् मंत्रालय में राज्य मंत्री चिन्तामणि : से तक उचित मुआवजे के बारे में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जांच आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार इस बात पर सहमत है कि उचित मुआवजे के बजाय उचित अनुग्रह राशि,दी जानी सम्पत्तियों का बीमा नहीं हुआ था और जो हानि हुई उसका सही मूल्यांकन कैरना व्यवहायं नहीं होगा । संबंधित



 4  1909  लिखित  उत्तर

 संघ  शासित  क्षेत्रों  से  परामर्श  करके  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  करने  की  प्रक्रिया  तीन  महीने  की
 अवधि  में  निर्धारित  कर  ली  जाएगी  ।  पर

 साम्प्रदायिक  दंगों  को  रोकने  के  लिए  दिज्ञानिदेश
 7990  श्री  एस  ०  एम०  गुरडडी  :

 श्री  लक्ष्मण  मलिक  :
 श्री  एच०  बोी०  पाटिल  -

 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :
 श्री  आर०  एम०  भोये  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  त्यौहारों  तथा  अन्य  संवेदनशील  समय  में
 धामिक  जलूसों  को  नियन्त्रित  करने  या  सीमित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  दिशानिर्देश  जारी  किए

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकप्यत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  और  धामिक  जलूसों  को  विनियमित  करने  के  बारे  में

 राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  परिचालित  किए  गए  इन  दिशा-निदेशों  मौटे  तौर
 पर  प्रस्तावित  धार्मिक  जलूसों  के  मामले  में  किए  जाने  वाले  आसूचना  एकत्र  करने  संबंधी  निवारक
 और  प्रशासनिक  उधाय  शामिल  हैं  ।  वि

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  कार्यकारो  निदेशकों  के  कार्य  निष्वादन  को  समीक्षा
 करने  के  लिए  समिति  *

 7991.  श्री  नारायण  चोबे  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  कंपनियों  और  उनकी  सहायक  कंपनियों  के  कार्यकारी
 निदेशकों  के  कार्य  निष्पादन  की  समीक्षा  करने  के  लिए  श्री  के०  श्रीनिवासन  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति
 गठित  की  गई  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  तथा  जी  हां  ।

 विभिन्न  निदेशकों  के  कार्य  करते  रहने/नियुक्ति  इत्यादि  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  कार्यवाही
 करते  समय  इन  रिपोर्टों  पर  ध्यान  दिया  जाता  रहा  है  ।

 उड़ोसा  में  बालेदवर  में  रक्षा  परियोजना  के  लिए  भूमि/मकानों  का  अधिग्रहण

 7992.  श्री  चितामणि  जना  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  बालेश्वर  जिले  में  प्रस्तावित  रक्षा  परियोजना  के  लिए  सरकार  द्वारा  कितने

 परिवारों  को  भूमि  का  अधिग्रहण  तो  किया  जाएगा  किन्तु  उनके  मकानों  का  अधिग्रहण  नहीं  किया  जाएगा
 तथा  ऐसे  कितने  व्यक्ति  हैं  जिनके  मकानों  का  अधिग्रहण  किया
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 इससे  कुल  कितने  परिवारों  के  प्रभावित  होने  की  संभावना

 क्या  सरकार  ने  विस्थापित  परिवार  के  कम  से  कम  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  देने  के
 में  निर्ण  य  लिया

 प्रभावित  व्यक्तियों  को  दी  जाने  वाली  भूमि  पर  स्थापित  किए  जाने  वाले  उद्योगों  का  ब्यौरा
 क्या  है  और  वहां  पर  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिए  जाने  की  सं  भावना

 शेष  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  और

 क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  आदर्श  गांवों  का  निर्माण  आरम्भ  हो
 गया  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ  होगा  और  कब

 पूरा  होगा  ?
 ॥॒

 रक्षा  बंऋालय में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  नें  राज्य  मंत्रों  अरुण  :  और
 बालासोर  जिले  के  बालियापाल/भोगरई  में  रहने  वाले  लगभग  6500  परिवारों  के  प्रभावित  होने

 का  अनुमान  है  उनकी  भूमि  तथा  मकानों  सहित  अन्य  सम्पत्तियों  का  अधिग्रहण  किया  जाएगा  ।  इन
 परिवारों  को  आस-पास  क्षेत्र  के  उन  आदर्श  ग्रामों  में  बसाया  जाएगा  जिनमें  आवश्यक  नागरिक  सुविधाएं
 तथा  सामाजिक  सांस्कृतिक  मूलभूत  आवश्यकताएं  भी  स्थापित  की  जाएंगी  ।  अन्य  स्थानों  में  भी  कुछ
 छोटे  भूखण्डों  की  आवश्यकता  इन  स्थानों  में  घरेलू  सामान/मकान  का  अधिग्रहणਂ नहीं  किया

 जाएगा  ।  इन  क्षेत्रों  में  निश्चित  स्थानों  का  पता  लगाया  जा  रहा  हैं  ।

 से  (=)  प्रत्येक  विस्थापित  परिवार  के  कम  से  कम  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  के  अवसर
 प्रदान  करने  के  लिए  पुनर्वास  योजना  के  भाग  के  रूप  में  कई  औद्योगिक  एवं  अन्य  परियोजनाएं  स्थोफ्ति  |

 की  जा  रही  हैं  |  इनमें  ये  योजनाएं  शामिल  हैं--टैक्सटाइल  वनस्पति  लैदर
 कृषि  औजार  मछली  छोटे-छोटे  व्यापार  तथा  गांव  में  परिवहन  संबंधी
 आदि  ।  इस  क्षेत्र  में  एक  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  भी  स्थापित  किया  जा  रहा  ये  योजनाएं  पुनर्वास
 के  स्थानों  के  नजदीक  के  उपयुक्त  स्थानों  पर  स्थापित  की  जाएंगी  ।  राष्ट्रीय  रेंज  परियोजना  में  भी
 रोजगार  के  कुछ  अवसरु-उपलब्ध  होंगे  ।

 राज्य  सरकार  ने  आदर्श  गांव  स्थापित  करने  का  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  इस  वर्ष  के
 अंत  तक  प्रथम  आदर्श  गांव  के  पूरा  होने  की  संभावना

 उड़ीसा  में  बालेइवर  में  नेशनल  हेस्टिम  रंज  के  कारण  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों
 को  रोजग्र  प्रदान  करना

 7993.  श्री  चिता्मणि  :  क्या  रक्षा-मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a).  क्या  बालेश्वर  जिले  में  नेशनल  टेस्टिग  रेंज  की  स्थापना  के  कारण  विस्थपित॑  होने  वाले

 प्रत्येक  परिवार  के कम  से  कम  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  देने  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  सरकार

 द्वारा  स्थापित  किए  जाने  वाले  उद्योगों  में  मुश्किल  से  एक  हजार  व्यक्तियों  को  रोजग्रार  मिल  *

 सकता
 यदि  तो  प्रत्येक  विस्थाप्रित  परिवार  के  कम  से  कम  एक  व्यवित  को  रोजगार  देने  के

 लिए  अन्य  कौनसा  कार्यक्रम
 क्या  राज्य  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  से  ऐसा  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया

 जिसमें  रोजगार  के  अधिक  अवसर  और
 हर
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 यदि  तो  सरकार  की  क्या  है  और  इस  स्थिति  का  समाधान  करने  के  लिए
 केन्द्र  द्वारा  कौनसा  उद्योग  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  अरुणਂ  :
 नहीं  ।  पुनर्वास  योजनाओं  के  भाग  के  रूप  में  औद्योगिक  एवं  अन्य  परियोजनाएं  स्थापित  की  जा

 रही  हैं  और  राष्ट्रीय  रेंज  परियोजना  प्रत्येक  विस्थापित  परिवार  के  एक  व्यक्ति  को  सीधे  तथा
 स्रेजयार  कः  अवसर  करेगी  ।

 ह

 प्रश्न  ही  नहीं

 और  राज्य  सरकार  अपने  औद्योगिकीकरण  कायंक्रम  के  भाग  के  रूप  में  राज्य  के

 विभिनन  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  ज्ञाथ  विचार-विमर्श  - करती  रही

 यह  राष्ट्रीय  रेंज  परियोजना  से  सम्बद्ध  नहीं  है  ।

 पाकिस्तान  को  विमान  चेतावनी  और-निःंरण  प्रणाली
 को  सप्लाई  के  बारे  में  भारतीय  दूतावास  द्वारा  अमरीका  में  प्रचार

 7994.  ओ्री  क्े०  प्रधानी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  दूतावास  ने  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को-ब्रिमाक  चेक्तवनीी  और

 नियंत्रण  प्रणाली  तथा  अत्याधुनिक  रक्षा  उपकरणों  सप्लाई  से  भारत  की  सुरक्षा  के  लिए  उत्पन्न

 खतरे  के  बारे  में  वारशिगटन  में  कोई  प्रच:र  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  नारायण  दत्त  :  हां  ।

 वाशिंगटन  स्थित  भारत  के  राजदूृतावास  ने  अमरीका  की  सरकार  को  और  अमरीकी
 काँग्रेस  को  भारत  सरकार  की  चिता  से  अवगत  करा  दिया  है  तथा  पाकिस्तान  को  अधुनातन  रक्षा
 उपकरण  तथा  वैमानिक  चेतावनी  और  नियंत्रण  पद्धति  मुहैया  कराने  के  अन्जामों  से  अमरीका  के  बहुत
 से  शिक्षा  रक्षा  विशेषज्ञों  आदि  को  विस्तारपूर्वंक  समझाया  साथ

 हमारे  राजदूतावास  ने  भारत  से  आने  वाले  रक्षा  विशेषज्ञों  और  विशिष्ट  व्यक्तियों  की  यात्राओं  का
 लाभ  उठाकर  इस  संबंध  में  और  अतिरिक्त  पक्षसार  भी  प्रस्तुत  किया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  में  #986  सें  हुए  दंगों  की  जांच  रिषोर्ट

 7995.  श्री  महेन्द्र  सिह  :  क्या  गह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपां  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  दिल्ली  में  जुलाई  1986  में  हुए  दंगों  की  जांच  करने  वाली  समिति  ने  अपनी
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  जांच  समिति  के  निष्कषं  और  सुझाव  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  है  ?

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  रक्त्य  ऋंत्री
 पो०  :  जी  श्रोमान्  ।
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 मजिस्ट्रेट  द्वारा  की  गई  जांच  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  तिलक  नगर  और

 जनकपुरी  थानों  के  क्षेत्रों  में  स्थिति  को  कारगर  ढंग  से  संभालने  में  स्थानीय  पुलिस  की  असफलता  के
 मामलों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  जांच  अधिकारी  ने  कुछ  उपचारी  उपायों  खासतौर  पर  सेना  यूनिटों
 के  साथ  सम्पर्क  अधिकारी  की  संचार  व्यवस्था  को  सुदृढ़  नई  पुलिस  चौकियां  स्थापित
 करना  इत्यादि  का  सुझाब  दिया

 |

 दिल्ली  प्रशासन  ने  रिपोर्ट  के  निष्कर्षों  को  दृष्टि  में  रखकर  व्यक्तिगत  उत्तरदायित्व
 निर्धारित  करने  तथा  उचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  जांच  रिपोर्ट  पुलिस  आयुक्त  को  भेजी  है  ।

 कोइल्हों  समिति  की  सिफारिशों

 7996.  श्री  कै०  राममूति  :
 श्री  एल०  अडईकलराण  :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 है

 कया  श्री  कोइल्हों  की  अध्यक्षता  में  यह  जांच  करने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  की  नियुक्ति
 की  गई  थी  कि  क्या  अनुरक्षण  अपेक्षाएं  और  ढांचा  एयरोनाटिकल  इंजीनियरिंग  शाखा  का  ढांचा
 अधिकतम  कार्य  संचालन  कुशलता  प्राप्त  करने  में  सक्षम

 क्या  अध्ययन  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  यदि  तो  उसमें  क्या  सिफारिशों
 की  गई  और

 इन  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 हां  ।

 अध्ययन  दल  ने  1984  में  वायूसेना  मुख्यालय  को  अपनी  रिपोर्ट  पेश  ये  सिफारिशें
 काडर  पारिश्रमिक  के  मानदण्डों  एवं  भारतीय  वायुसेना  की
 एयरोनाटिकल  इंजीनिर्यारिग  शाखा  की  संरचना  के  संबंध  में  हैं  ।

 वायुसेना  मुख्यालय  ने  रिपोर्ट  पर  यथाविधि  विचार  इसकी  सिशारिशों  को  जहां
 भी  व्यवहाये  काडर  समीक्षा  के  प्रस्तावों  में  शामिल  कर  दिया  गया  है  ।

 हिन्द  महासागर  पर  निभरानो  रखना

 7997.  श्रो  जो०  एस०  बसवराज  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्द  महासागर  पर  निगरानी  में  कमी  और  दक्षिण  गुजरात  तट  पर  आधुनिक  मत्स्य
 पत्तनों  का  न  होना  गत  दो  महीनों  के  दौरान  पाकिस्तान  द्वारा  भारतीय  मछआरों  और  उनकी  नावों  को
 रोके  रखने  के  दो  मुख्य  कारण  जंसा  कि  दिनांक  26  1987  के  आफ  इण्डियाਂ  में

 आफ  विजिल  ओन  इंडियन  वाटसंਂ  शीषंक  से  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और  .
 ह

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  ४
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 +  7969  +
 लिखित  उंत्तर

 77  देशों  के  एशियाई  ग्रुप  कौ  घोषणा  का  प्रारूप

 7998.  श्री  जी०  एस०  बसवराजू  :

 थी  त्स०  एस०  गुरड्डो  :

 क्या  वाजिक्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  77  देशों  के  एशियाई  ग्रूप  की  चार  दिवसीय  औपचारिक  बैठक  के  घोषणा  प्रारूप  की
 1987  में  घोषणा  कर  दी  गई

 (@)  याँदि  तो  क्या  उक्त  प्रारूप  से  वतंमान  आथिक  संकट  के  एशिय्याई  पहलू  का  पत्ा
 अलत्ता  और

 ह

 उक्त  बेठक  में  चर्चा  के  मुख्य  विषय  क्या  थे  और  किन  विषयों  पर  सहमति  हुई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  1987  में
 जेनेवां  भें  आयोजित  किए  जाने  वाले  के  लिए  अपनी  तैयारी  के  सर्मन्वय  के  लिए  77  के

 ब्रुप  के  एशियाई  ग्रुप  की  मंत्री  स्तर  पर  एक  बैठक  14-16  1987  को  ढाका  में  हुई  इस  बैठक
 से  करिंध्ठ  अधिकारियों की  एक  बंठक  9-12  1987  को  हुई  हकों  की  मंत्री  स्तरीय
 बैठक  में  विश्व  व्यापार  और  आर्थिक  स्थिति  पर  एक  घोषणा  की  अनन्तिम  कायंसूची  में
 शासिल  किए  गए  विषयों  पर  ग्रुप  की  स्थितियों  को  दर्शाने  वालीं  विषय  वस्तु  तथा  विकासशील  देशें
 के  बीच  आथिक  सहयोग  पर  एक  विवरण  पारित  किए  गए  इस  घोषणा  में  इस  बात  पर  गहरी  कन्क
 प्रकट  की  गई  कि  विश्व  अथंव्यवस्था  अत्यधिक  गंभीर  संकट  का  सामना  कर  रही  है  तथा  अंतर्राष्ट्रीय
 आशिक  संबंध  अव्यबस्थित  हैं  ।  इनमें  समन्वय  तथा  विश्वजनीनता  पर  आधारित  अंतर्राष्ट्रीय
 आथ्िक  संबंधों  को  पुनः  स्थांप्रित  करने  के  लिए  सुविचारित  और  सहकारी  प्रंथास  की  आवश्यकता
 बताई  गई  है  तथा  इसकाਂ  उद्देश्य  विकास  के  लक्ष्यों  को  पूरा  करंना  इसंमें  घिकंसित  देशों  से  भी

 आग्रह  किया  गया  है  कि  वे  अंकंटाड-शा  में  वार्ताओं  में  भाग  ले  ताकि  धन  और
 वित्त  जिसमें  विशेषकर  विकासशील  देशों  की  उनन्नत्ति  व  विकास  को  पुनः  स्थापित्व  देने  के  उद्देश्य  से
 विदेशी  ऋण  शामिल  के  अंतर-संबंधित  क्षेत्रों  में  ठोस  तथा  सुसंगत  नीति  उपायों  से  विश्व  आर्थिक
 संकट  पर  कावू  पाया  जा  सके  ।  की  कायेसूंची  में  शामिल  किए  गए  विषयों  की  विषय

 वस्तु  अंतर्राष्ट्रीय  विभिन्न  आथिक  व  सानाजिक  प्रणाली  वाले  देशों  के  बीच
 व्यापार  संबंधों  तथा  अल्पतम  विकसित  देशों  की  समस्याओं  से  संबंधित  है  ।  अंकटाड-शात  में  पारित
 करने  के  लिए  इनमें  से  प्रत्येक  विषय  पर  नीति  उपायों  के  संबंध  में  सुझाव  दिए  गए  हैं  ।

 77  के  ग्रुप  के  अफ्रीकी  और  लेटिन  अमरीकी  ग्रुूपों  की  भी  बैठक  हुई  है  और  अब  20-24

 1987  को  हवाना  में  आयोजित  की  जा  रही  77  के  ग्रुप  की  मंत्री  स्तरीय  बंठक  में  इन  तीनों  क्षेत्रीय

 ग्रुपों  की  स्थितियों  के  बारे  में  सामंजस्य  स्थापित  किया

 जवानों  और  उनके  परिवारों  को  सहायता  के  लिए  वी  गई  घनराकध्ि

 7999.  श्री  के०  प्रयानी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जवानों  और  उनके  परिवारों  की  सहायता  के  लिए  विभिन्न  कल्याण  निधियों  में  से  वर्ष

 1995-86  और  1986-87  के  दौरान  कितनी  धनराशि  दी  और

 इन  निधियों  में  इस  समय  कितनी-कितनी  घनराशि  जमा  है  ?

 है
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 लिखित  उत्तर  के  24  1987

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  अरुण  :

 और  नौसेना  तथा  वायु  सेना  के  तीनों  सेना  भुख्यालयों  में  विभिन्नक  ल्याण  निधियां  गैर

 सरकारी  निधियां  हैं  और  इन  निधियों  का  संग्रह  सेवारत  अफसरों/जवानों  /नाविकों/वायु  कमियों  से  मासिक

 चन्दों  सशस्त्र  सेना  कल्याण  निधि  से  झंडा  दिवस  निवेश  एवं  दान  यंदि  कोई  से  प्राप्त
 राशि  से  किया  जाता  1985-86  और  1986-86  के  दौरान  सेवारत  भूतपूर्व
 उनके  परिवारों  तथा  विधवाओं  की  सहायता  के  लिए  इत्त  निधियों  में  से  दी  गई  राशि  और  31-3-87
 को  सभी  निधियों  के  संग्रह  में  बकाया  राशि  तीचे  दी  गई

 रुपयों

 1985-86  1986-87  31-3-1987  987  को
 पथ

 भा  संग्रह  में  अनुमानतः
 के  दौरान  दी  गई  राशि  बकाया  राशि

 थल  सेना  मुख्यालय  66.67  79:65  1471.31
 नौ  सेना  मुख्यालय  44-45  60°12  270-00

 वायु  सेना  मुख्यालय  86:61  79°16  782-98

 केन्द्रीय  सैनिक  बोर्ड  पूर्णतया  भूतपूर्व  युद्ध  में  वीर॒गति  प्राप्त  सैनिकों  की  अपंग
 भूतपूर्व  सैनिकों  और  उनके  परिवारों  के  लिए  नौ  कल्याण  निधियों  का  संचालन  करता  है  ।  इन  निधियों
 से  किए  गए  व्यय  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 रुपयों

 1985-86  5-86  के  दौरान  112-93
 1986-87  के  दौरान  101-01
 31-3-87  को  जमा  2153-16

 1984  के  दंगों  पीड़ित  व्यक्तियों  द्वारा  ज्ञापन

 8000.  श्री  एच०  एन०  नन््जे  गौड़ा  :  क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  1984  के  दंगों  में  मारे  गए  व्यक्तियों  की  अनेक  विधवाओं  ने  सरकार  को
 ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  ज्ञापन  में  उल्लिखित  मुख्य  मांगे  क्या  और

 उन  मांगों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  चिन्तामणि  :  1984  के  दंगों  में  मारे
 गए  व्यक्तियों  की  विधवाओं  से  और  उनकी  ओर  से  अनेक  ज्ञापन/अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 तथा  मुख्य  मांग  विधवाओं  का  शीघ्र  पुनर्वास  करने  की  रही  है  जिसमें  उनके  लिए
 रोजगार/स्वरोजगार  शामिल  कई  राहत  उपायों  के  अतिरिक्त  दिल्ली  प्रशासन  ने  इन  विधवाओं  को
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  942  मकानों  का  आवंटन  किया  इसके  अलावा  दिल्ली  प्रशासन  ने
 विधवाओं  से  सरकारी/अधे-सरकारी  संगठनों  में  रोजगार  की  पेशकश  की  290  विधवाओं  ने .
 कार्यभार  संभाल  लिया  विधवाओं  को  विभिन्न  केन्द्रीय  बंत्रालयों/विभागों/सावं जनिक  क्षेत्र  उपक्रमों
 में  रोजगार  देने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 4  1909  लिखित

 केरल  में  पोननडी  एस्टेट  द्वारा  उचित  रूप  से  कार्य  करना
 8001.  श्री  टी०  बशोर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपाਂ  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  केरल  मैं  पोन््न्डी  एस्टेट  के  ठीक  तरह  से  कार्य  न  करने  के  संबंध  में  कोई
 ज्ञापन  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  एस्टेट  का  अधिग्रहण  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (a)  सरकार  का  एस्टेट  तथा  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  के  संबंध  में  कौन-से  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  तथा  केरल  में

 पोन्नुडी  चाय  बागान  की  वर्तमान  परिस्थितियों  के  संबंध  जो  कि  चाय  बागान  के  मालिकों  की  ओर
 से  रुचि  न  दिखाये  लम्बी  मुकदमेबाजी  तथा  चाय  बांगान  के  लगातार  दायित्वों  की  वजह  से
 समस्याओं  का  सामना  करता  रहा  है  ।  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 ह

 से  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  सरकार  से  चाय  बागान  के  पुनरुद्धार  के  लिए  विभिन्न
 विकल्पों  पर  विचार  करने  का  अनु  रोध  किया  था  जिनमें  से  एक  विकल्प  नए  उद्यमी  को  उसकी  वित्तीय
 स्थिति  तथा  अन्य  संसाधनों  को  देखते  हुए  राज्य  सरकार  द्वारा  नए  पट्ट  का  दिया  जाना  हो
 सकता  है  ।

 ]
 भारतोय  उत्पादों  का  अधिक  मूल्य

 8002.  श्री  ज्ञांति  घारोवाल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  निर्माताओं  को  अपने  उत्पादों  का  अधिक  मूल्य  होने  के  कारण  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  अपने  उत्पादों  की  बिक्री  करने  में  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना  पड़ता

 यदि  तो  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करने  में  निर्माताओं  को
 सहायता  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  निर्यातों  की
 प्रतियोगी  क्षमता  को  प्रभावित  करने  वाले  कारणों  में  से  एक  कारण  उत्पादन  की  ऊंची  लागत  कुछ
 क्षेत्रों  में  निर्यातों  क ेलिए  अप्रतियोगी  क्षमता  का  मुख्य  स्रोत  विदेशों  में  उत्पादकों  द्वारा  सामना  की  जा  -

 रही  कच्चे  माल  की  कीमतों  की  तुलना  में  कीमतों  का  अधिक  होना  रबड़  तथा  कतिपय
 रासायनिक  पदार्थों  के  संबंध  में  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  कच्चे  माल  की  सप्लाई  करने  की  एक  योजना
 चल  रही  है  ।

 भारत  और  नौदरलेंड  के  बोच  व्यापारिक  संतुलन  पर  चर्चा
 8003.  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  नई  दिल्ली  में  हाल  में  भारतीय  व्यापारियों  और  नीदरलेंड  के  शिष्टमंडल  के  बीच
 निर्यात  संवर्धन  तथा  व्यापारिक  संतुलन  की  आवश्यकता  पर  चर्चा  की  गई  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  तथा  भारत  तथा
 नीदरलैंड  के  बीच  निर्यात  संवर्धन  तथा  व्यापार  शेष  से  संबंधित  मासलों  पर  भारतीय  वाश्िज़्य  तथा
 उद्योग  मंडल  परिसंघ  और  1987  में  नीदरलैंड  के  प्रधान  मंत्री  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  उनके
 साथ  आए  नीदरलैंड  के  प्रतिनिधिमंडल  के  बीच  विचार-विमर्श  किया  गया  ।  दोनों  पक्ष  इस  बात  से

 सहमत  थे  कि  द्विपक्षीय  व्यापार  बढ़ाने  की  गुंजाइश

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  जिला  अल्मोड़ा  में  कोसानो  में  रक्षा
 कर्मचारियों  के  लिए  पेय  जल  योजना

 8004.  श्री  हसीक्ष  रावत  :  क्या  रक्षा  संच्तो  यह  बत़डने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कक  उचके  मंत्रालय  का  कौसानी  उतर  के  रक्षा  कह च्रारिकों  को
 पेय  जल  सुलभ  कराने  हेतु  कोई  योजना  तंयार  करने  का  क्किर  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 और  पानी  की  सप्लाई  की  किसी  योजना  के  लिए  कोई  और  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  विद्यश्नान
 प्रबंध  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 ]

 सरकारो  क्षेत्र  क ेआवश्यक  सेवाएं  प्रदान  करने  वाले  एकक्रों  में

 हड़ताल  पर  प्रतिबन्ध  लगाना

 8005.  श्रो  पी०  एम०  सईद  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  कुछ  एककों  में  पर  प्रतिबन्ध  लगग्रझ्ा  जो
 आवश्यक  सेवाएं  प्रदान  करते

 यदि  तो  ऐसे  एककों  का  व्योरा  क्या

 (a)  क्या  चिकित्सा  सेवा  को  आवश्यक  सेवा  माम्त  ग्रया  है  और  क्या  आवश्यक  केवाह॑  बनाए
 रखता  अधिनियम  सरकारी  अस्पतालों  पर  लागू  होता  और

 यदि  तो  डाक्टरों  और  नसों  द्वारा  की  गई  हड़तालों  को  गैर-कानूनी  घोषित  न  करने
 के  क्या  कारण  हैं  ?  ह

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  तथा  जो  श्रीमान्  ।  आवश्यक  सेवा  अनुरक्षण  अधिनियम  1981

 के  अधीन  उपलब्ध  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुए  केन्द्र  सरकार्  द्वारा  1986  से  निभ्नलिखिंत
 सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  में  प्रत्येक  के अधीन  किसी  सेवा  में  हड़तालों  में  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए
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 आदेश  जारी  किए  गए  हैं  :--

 (1)  सिंगरेनी  कोलीरीज  कम्पनी  लिमिटेड  ।  $

 (2)  भारतीय  खाद्य  निगम  ।

 अधिनियम  के  अधीन  किसी  संघ  शासित  छावनी  क्षेत्र  अथवा  केन्द्रीय  बरकार  के
 स्वामित्व  में  अथवा  उसके  द्वारा  नियंत्रित  उपक्रमों  में  किसी  अस्पताल  अथवा  औषधालय  में  कोई
 सेवा  आक्श्यक  सेवा

 अनिकायं  सेवा  अनुरक्षण  अधिनियम  1981  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  शक्तिय्में  का  प्रयोग
 करते  दिल्ली  प्रशासन  संघ  शासित  क्षेत्र  दिवली  में  अस्पतालों  या  डिस्पेन्सिरियों  के  संचालन  में
 या  इससे  सम्बन्धित  किसी  सेवा  में  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  10  1986  को  एक
 अधिसूचना  जारी  की  थी  ।  यह  अधियूचना  9  1987  तक  वैध  थी  ।

 भारतोय  फिल्मों  ओर  कंसेटों  के  निर्यात  की  संभावना

 8006.  श्रो  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  फिल्मों  और  कैसेटों  के  निर्यात  की  संभावना  के  बारे  में  कोई
 अध्ययन  किया

 यदि  तो  ऐसे  अध्ययन  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 विदेशों  में  भारतीय  फिल्मों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजनਂ  दास  तथा  जी  नहीं  ।
 भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  इस  समय  फिल्मों  और  ओडियों  विसुअल  की  निर्यात  सं  भावनाएं

 पर  एक  अध्ययन  कर  रहा  है  ।

 फीचर  फिल्मों  के  निर्यात  के  जिनमें  वीडियों  अधिकारों  की  बिक्री  भी  झञामिल  है
 सरणीकरण  अभिकरण  के  रूप  में  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  एफ०  डी०  ने  भारतीय
 फिल्मों  के  निर्मात  संवध्चंन  के  लिए  विभिन्न  उपाय  किए  हैं  जिसमें  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  निम्नोक्त
 उपाय  भी  शामिल  हैं  :---  ः

 (1)  फिल्म  मेलों/विदेशी  फिल्म  बाजारों  में  भाग  भारत  में  आयोजित  अन्तर्राष्ट्रीय
 फिल्म  मेलों  और  अन्य  देशों  में  भारतीय  फिल्मों  के  मेलों  को  आयोजित  करने  के  लिए
 भावी  खरीदारों  को  आमंत्रित

 (2)  भ्रिंट  सामग्री  आदि  को  तैयार  करने  के  लिए  निर्यातकों  को  अग्रिम/ऋण  प्रदान  करने  के
 साथ-साथ  सबटाइटिल  वीडियों  कैसेट  तथा  प्रचार  सामग्री  तैयार
 और

 (3)  बिर्यात  संवर्धन  के  लिए  फिल्म  उद्योग  के  साथ  मिलकर  कलकत्ता  और  बम्बई  में
 फिल्म  निर्यात  सलाहकार  समितियों  की  स्थापना  करना  ।

 तांबे  का  सूल्म

 8007.  थ्रो  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1987  से  तांबे  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  गई
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?  ;
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 1987  के  लिए  निर्धारित  कीमत  की  अपेक्षा  कीमत  में  1500  रु०  प्रति  मे०  टन
 की  वृद्धि  की  गई  ।  ु

 धातु  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  वृद्धि  होने  के फलस्वरूप  कीमत  में  वृद्धि  करनी  पड़ी  ।

 स्वयं  सेवी  ग्रामोण  विकास  एजेंप्ती  संघ  को  पश्चिमी  जमंनो  से  प्राप्त  हुई  घनराशि

 8008.  श्रो  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्वयंसेवी  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  संघ  तथा  उड़ीसा  में  इसके  -  सदस्य

 संगठनों  को  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  पश्चिमी  जमंनी  से  कुछ  धनराशि  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  और

 सहायता  किस  प्रयोजन  के  लिए  ली  गई  थी  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 पी०  :  एसोसिएशन  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  इसने  पश्चिमी  जर्मनी  से

 केवल  1982,  1983  और  1984  के  दौरान  ही  कतिपय  धनराशि  प्राप्त;की  एसोसिएशन  द्वारा
 1985  में  किसी  धनराशि  को  प्राप्त  करने  की  कोई  सूचना  नहीं  दी  गयी  है।इस  एसोसिएशन  के
 1986  के  विवरणों  से  संकेत  मिलता  है  कि  इसने  पश्चिमी  जमंनी  से  कोई  धनराशि  प्राप्त  नहीं  की
 क्योंकि  हमें  उड़ीसा  में  इसके  सदस्य  संगठनों  के  नामों  की  जानकारी  नहीं  इसलिए  उनके  बारे  में

 कोई  सूचना  नहीं  दी  जा

 और  विवरण  संलग्न
 |

 क्रामीण  विकास  के  लिए  स्वयंसेवी  एजेंसियों  की  एसोसिएशन  द्वारा  बष  1982  से
 1986  तक  प्राप्त  की  गयो  सूचित  घनराशि  का  विवरण

 ऋ०  वर्ष  रुपयों  में  धनराशि  उद्देश्य  उपयोग
 सं०  जम॑ंनी

 से

 1.  2  3  4  5

 1.  1982  2  3,93,986  बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  पुनंनिमिेण  एसोसिएशन  द्वारा  प्रस्तुत
 ओर  पुनर्वास  ह_की  गयी  रिपोर्ट  के  अनुसार

 उपयोग  किया  गया  ।
 अधौरा  और  परतापुर
 में  काम  के  बदले  अनाज
 कार्यक्रम  कला  छेन््द्रं  के  लिए
 का  शैड  का  निर्माण  ।
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 व  2.  3  4  5

 2.  1983  8,23,763  एवार्ड  की  अनुसंधान  और
 विकास  इकाई  की  स्थापना

 3.  ग्रामीण  विकास
 और  जमुई

 4.  सूचित  नहीं  किया

 5.  पश्चिम  जमंनी  से

 कोई  धनराशि  प्राप्त

 होने  की  कोई  सूचना
 हु

 नहीं  ।

 मध्याद

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  पत्र  सभा  पटल  रखे  श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  कोई  शून्य  काल  नहीं  ?

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ही  कहना  शुरू  कर  दूं  ।

 |
 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  कम  से  कम  उनको  कुछ  कहने  दीजिए  ।

 |
 श्री  भागवत  आजाद  :  आज  आप  ही  कुछ  बोॉलिए  ।

 [  अनुवाद  ]
 श्री  सोसनाथ  चटर्जो  :  यदि  वे  कोई  प्रश्न  नहीं  उठाते  तो  यह  बहुत  नीरस  हो  जाएगा  ।

 कृपया  उन्हें  कुछ  भी  उठाने  के  लिए  बोलिए  ।
 ॥॒

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  एक  लम्बी  व्यस्तता  के  पश्चात  हमें  कुछ  आराम
 चाहिए  ।

 ]
 जध्यक्ष  महोदय  :  रिकूपेरेशन  तो  होना  मुझ  पर  आपने  कैसी  कृपा  क्या  भगवान

 आपकी  कृपा

 श्री  सोमनाथ  चटर्ची  :  एक  रोज  की  छुट्टी  दी  मन्डे  से  नहीं  ।
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 श्रो  बालकवि  बेरागी  :  आज  दण्डवते  जी  चुप  दाल  में  कुछ  काला

 )

 स०  प०

 सभा-पदल  पर  रखे  गए  पत्र

 |
 पर्यटन  संत्रालय  की  वर्ष  1987-88  की  जनुदानों  कोਂ  विस्त्त  सहनें

 पर्यटन  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  मैं  पयंटन  मंत्रालय  की  वर्ष  1987-88  की  अनुदानों
 विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 [  प्रन्यालय  में  रखो  गईं  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4269/87  ]
 अखिल  भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विषणमन  सहकारी  सोसाइटी  बम्बई  के
 वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिबेदन  और  लेखा  परीक्षित  लेखाओं  को  लेखा  के
 को  समाप्ति  के  पश्चात  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा-पटल  पर  न  रखने  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  मैं  अखिल  भारतीय  हथकरघा  ब्त्र
 विपणन  सहकारी  सोसाइटी  बम्बई  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  और  लेख्त-परीक्षित
 लेखाओं  को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात्  नौ  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा  फल
 पर  न  रखने  के  कारण  को  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4270/87

 दिल्लो  अग्नि  शमन  और  अग्नि  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  :  मैं  दिल्ली  अग्नि  शमन  और  अग्नि

 सुरक्षा  1986  की  धारा  16  की  उपधारा  (3)  वे  अन्तगंत  दिल्ली  अग्नि  शमन  और  अग्नि

 सुरक्षा  1987,  जो  31  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  10/29/86/
 एचपी/ा  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सक्न  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखो  गई  ।  देग्किष  संख्या  टो०  4271/87  |
 सीमा  झुल्क  अधिनियस  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  में  संदवोषन

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  मैं  श्री  जनार्दन  पुजारी  की  ओर  से  सीमा-शुल्क  1962  की  क्करा

 159  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  407  जो  16  1987  को  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  17  1980  की  अधिसूचना  संख्या  ०
 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  सिले-सिलाए  वस्त्रों  के  विनिर्माण  के  दौरान  बचने  वाले

 कत्तंनों  और  सिलाई  उनਂ  घर  उदग्रहणीणਂ  सीमा-शुल्क  के  भुगतान  से  उस  समय  छूट
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 4  1909  लोक  लेखा  समिति

 दी  जा  सके  जब  उनकी  निकासी  कांडला  मुक्त  व्यापार  जोन  से  की  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  तथा  एक  व्याब्यात्मक  ज्ञापन  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4272/87  ]
 नागरिकता  अधिनियम  के  अन्तगगंत  अधिसूचना

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पौ०  :  मैं  नागरिकता  1955  की  धारा  18  की  उपधारा  (4)  के  अन्तग्रंत

 नागरिकता  1987,  जो  13  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  392  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4273/87  ]
 आयात  ओर  निर्यात  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 |

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  मैं  आयात  और  निर्यात
 1947  की  धारा  3  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  281

 से  जो  ।  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो
 ज्ञापन  वर्ष  1987-88  के  दौरान  विभिन्न  श्रेणियों  द्वारा  कच्चे  संघटकों  और  फालतू
 पुर्जों  क ेआयात  की  सामान्य  अनुमति  देने  के  बारे  में  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 '  में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4274/87  ]
 पटसन  विनिर्मिति  विकास  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  आदि  को  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखने  के

 कारणों  को  स्पष्ट  करने  वाला  विवरण

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रामनिवास  :  मैं  पटसन  विनिर्भिति  विकास

 कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86  के  वाषधिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखाओं  को  लेखा  वर्ष  की
 समाप्ति  के  पश्चात्  नौ  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभापटल  पर  न  रखने  के  कारणों  को
 स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पर  रखता  हूं  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4275/87  ]

 12.02  स०  प०

 ]
 श्री  ई०  अय्यपु  रेड्डी  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 1.  सिचाई  परियोजनाओं  के  संदर्भ  में  आयोजना  प्रक्रिया  और  निगरानी  तंत्र  के  सम्बन्ध  में
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 राज्यपाल  भत्ते  और  संशोधन  विधेयक  24  1987

 समिति  के  प्रतिवेदन  लोक  पर  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  8

 प्रतिवेदन  ।

 2.  फ्रतिकर  दावों  सम्बन्धी  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 3.  समस्या-प्रस्त  गांवों  को  पेयजल  की  आपूर्ति  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 42.03  स०  प०

 सरकारी  सम्बन्धी  सपम्निति

 तथा  प्रतिवेदन  और  कार्यबाही-सक्रांश

 [  अनुवाद  ]

 ओर  के०  रामसूरि  :  मैं  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित

 और  कार्यवाही-सासंश  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 एयर  इण्डिग्रा-अभिकरण  प्रणाली  और  यात्री  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  तश्रा  समिति  की  तत्सम्बन्धी  बैठकों

 सारांश  ।

 कोचीन  शिपयार्ड  लिमिटेड  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  |  अंग्रेजी  संस्करण  )
 :  की,तत्सम्बन्पी:बंठकों  क्ाग्र वाही-सारांश  ।

 12.031  म०  प०

 झनुसूचित  जाएियों  तथा  प्रनुसुचित  जनजातयों  के  कल्याण  सम्बन्धो  समिति

 स्थल-पर-अध्ययन  दोरे  का  प्रतिवेदन

 |
 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  मैं  अबुसूचित  जातियों  त्रथा  अमृसूचित

 कल्याण  के  1987  के:दोरान  इण्डियन  एयर  लाइन्स  के  प्रधान
 कार्यालय  के  स्थल-पर-अध्ययन  दोरे  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  ।

 12.04  म०  प०

 राज्यपाल  भत्ते  और  संशोधन  विधेयक *

 ]

 गृह  मंत्रो  बटा  :  मैं  राज्यपाल  भत्ते  और
 _  . ऊऑ#ऑऔऋईऊईऊईऋईऋरझऊनन्

 .  दिनांक  के-भारत  के  असाधारण  भग  खण्ड  में  प्रकक्शशित  ।



 4  1909  ॥  नियम  377  के  अधीन  मामले

 1982  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  लिए  सभा  की  अनुमति
 चाहता  हूं  ।

 हि  अध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  .

 राज्यपाल  भत्ते  और  1982  में  संशोधनਂ
 करने  वाले  क्थियक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सरदार  छूटा  लि  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थावित'  करतो  हूं  ।

 12.04  Jat बजे  भें  प०

 नियम  377  के  अ्धोन  मामले

 weyers ]

 रिक्शा  चालकों  को  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कदसे  उठोने  को  मांग

 श्रीਂ  अन््किं  चरण  वास  :  देश  में  रिक्शा  चालक  अपनी  जिन्देगी  बहुत  कठिनोई  से  ”

 गजार  रहे  हैं  ।  रिक्शा  जो  स्वयं  आदमी  होकर  अपनी  रिक्शाओं  में  अन्य  व्यक्तियों  को  बैठकर
 रिक्शा  चलांता  है  और  अपना  पसीना  बहाकर  मामूली  सी  रोजी-रोटी  प्राप्त  करता  यह  वास्तव  में

 बहुत  देयनीय  और  क्रूर  स्थिति  है  ।  गरीब  व्यक्तियों  को  बस  जिंन्दा  भर  रहने  के  लिए  ही  रिक्शा  खिंचनी
 पड़ती  हम  पूरे  देश  में  यह  दयनीय  स्थिति  देखते  हैं  ।  इस  व्यवसाय  के  माध्यम  से  ये  गरीब  व्यक्ति
 जिन्दगी  में  कभी  ऊपर  नहीं  उठ  सकते  क्योंकि  कड़े  शारीरिक  श्रम  के  बावजूद  वे  प्रतिदिन  दो  वक्त  की
 रोटी  भी  नहीं  जुटा  पाते  ।  दूसरी  उनकी  स्थिति  दिन-प्रति-दिन  बिगड़ती  जा  रही  है  तथां  वे  विभिन्न
 रोगों  के  शिकार  हो  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  असामयिक  मृत्यु  का  ग्रास  बन  रहे  हैं  ।

 मैं  भारत  सरकार से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  रिक्शा  चालकों  की  वर्तमान  स्थिति  का
 उचित  अध्ययन  करे  और  उनकी  स्थिति  में  सुधार  करने  लिए  समुचित  कदम

 सहाराष्ट्र  मे ंउतहासनगर  ओर  ठाणे  के  आयुध  कारखाना  क्षेत्र  को
 शहर  घोषित  करने  को  मांग  जिससे  कि  सरकारी  कमंचारियों  को  वहां

 मकान  किराया  भत्ता  और  नगर  प्रतिपूति  भत्ता  मिल  सके

 श्री-एस०  जी०  घोलप  :  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारियों  के  मकान  किराया  भत्ता
 और  शहर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  नियमों  के  अनुसार  जिन  कमंचारियों  का  रोजगार  स्थल  शहरी  क्षेत्र  के नामित

 शहर  में  पड़ता  है  वे मकान  किराया  भत्ता  और  शहर  प्रतिपूर्ति  दोनों  को  प्राप्त  करने  के  अधिकारी
 होंगे  चाहे  भले  ही उनका  आवास  स्थल  इस  प्रकार  की  सीमाओं  के  भीतर  हो  अथवा  बाहर  ।

 यह  सच  है  कि  राजीतिक  अथवा  अन्य  कारणों  से  कभी-कभी  कोई  क्षेत्र  अथवा  जो
 बिल्कुल  सीमा  पर  होता  को  नामित  नगर  निगम  अथर्वा  नगरपालिका  की  निश्चित  सीमा  में  शामिल
 नहीं  किया  जाता  और  इस  प्रकार  वहां  सेवारत  व्यक्तियों  को  मकगन  किराया  भत्ता  और  शहर  प्रतिपूर्ति
 भत्ता  नहीं  उदाहरण  के  लिए  महाराष्ट्र  को  ठाणे  जिले  को  उल्हासनगर  और  आयुद्ध  कारखाना
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 नियम  3:77  अधीन  मामले  24  1987

 क्षेत्र  हैं  जहां  3 लाख  से  भी  अधिक  की  जनसंख्या  है  और  सामान्यतः  सब्जियों  जैसी  आवश्यक

 वस्तुओं  और  रेलगाड़ियों  के  लिए  न्यमित  शहर  पर  निर्भर  हैं  और  फिर  भी  उन्हें  उक्त  सुविधा  से  वंचित

 किया  गया  है  ।

 शहरी  विकास  मंत्री  से  यह  अनुरोध  है  कि  महाराष्ट्र  के  ठाणे  जिले  के  उल्हासनगर

 और  आयुद्ध  कारखाना  क्षेत्र  को
 नामित  क्षेत्र  घोषित  किया  जाए  ताकि  उस  क्षेत्र  में  कायंरत  संरकारो

 कर्मचारियों  को  सम्बद्ध  कल्याण  नगर  पालिका  में  मिलने  वाले  भत्तों  के  अनुसार  मकान  किराया

 भत्ता  और  शहर  प्रतिपृति  भत्ता  प्राप्त  हो  सके  ।

 उड़ीसा  में  तालचेर  में  सुपर  तापीय  बिजलोघर  को  स्थापना  के  परिक्याम  स्वरूप
 विस्थापित  हुए  लोगों  को  पुनः  बसाना

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  माध्यम  से  उड़ीसा

 में  तालचेर  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  इस  संयंत्र  से  बड़ी
 -  संख्या  में  ग्रामवासी  प्रभावित  होंगे  जिससे  हजारों  व्यक्ति  विस्थापति  हो  इसलिए  आवश्यकता  इस

 बात  की  है  कि  इन  व्यक्तियों  का  उचित  पुनर्वास  किया  जाए  तथा  जहां  तक  संभव  हो  सके  उन्हें  संयंत्र  में

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  रोजगार  प्रदान  किया  जाए  ।  परन्तु  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा

 भुवनेश्वर  में  अपना  मुख्यालय  बनाकर  अपना  कार्य  आरम्भ  करके  पूरे  देश  से  तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणियों
 की  भर्ती  के  लिए  ह्वाल  ही  में  जारी  किए  गए  विज्ञापन  इस  सामान्य  धारणा  और  आर्काक्षा  के  विपरीत  हैं
 कि  विस्थापित  व्यक्तियों  को  संयंत्र  में  रोजगार  दिया  जाएगा  और  इस  प्रकार  लोगें  में  असंतोध  और

 अप्रसन््नता  पैदा  हुई  है  ।

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  तालचेर  सुपर  ताप  विद्युत  संयंत्र  के  लिए  राष्ट्रीय  ताप

 विद्युत  संयंत्र  का  मुख्यालय  तुरन्त  तालचेर  में  स्थानांतरित  किया  जाए  तथा  संयंत्र  के  कारण  प्रभावित

 होने  वाले  व्यक्तियों  को  विभिन्न  प्रकार  के  कार्य  अर्थात  संयंत्न  में  किसी  कार्य  अथवा  निर्माण  कार्य  आदि
 में  लगाया

 म०  |

 |  उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए  |

 केरल  के  सम्पूर्ण  तटीय  क्षेत्र  को  समुद्री  कटाय  से  बचाने  के  लिए  उपाय  करने
 को  सांग

 प्रो०  के०  वौ०  थामस  :  केरल  की  590  कि०  मी०  लम्बी  त्तट  रेखा  है
 जो  त्रिवेन्द्रम  से कासरगोंडु  तक  फैली  हुई  प्रत्येक  बार  मौनसून  के  दौरान  अरब  सागर  विकराल  रूप
 घारण  कर  लेता  है  और  समुद्र  से  उठती  भारी  लहरें  तटीय  क्षेत्र  को  अपनी  लपेट  में  ले  लेती  हैं  तथा  बड़ी
 संख्या  में  घरों  को  बहा  ले  जाती  हैं  और  नारियल  के  हजारों  पेड़ों  को  उखाड़  देती  हैं  ।  केरल  जेसा  एक
 छोटा  राज्य  सम्पूर्ण  तटीय  रेखा  की  रक्षा  का  वित्तीय  भार  वहन  नहीं  कर  सकता  ।  भारत  सरकार  को

 समुद्री  कटाव  को  प्राकृतिक  आपदा  के  रूप  में  मानना  त्राहिए  तथा  तटीय  क्षेत्र  की  रक्षा  की  सम्पूर्ण
 जिम्मेदारी  लेनी  चाहिए  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  रामगुंडम  में  एक  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  को  सांग

 श्री  जो०  भूषति  :  आंप्र  प्रदेश  में  रामगुंडम  एक  ऐसा  स्थान  है  जहां  अनेक
 उद्योग  स्थित  जैसे  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  सिगरेनी  कोयला  भारतीय  उवंरक  निगम

 रु
 140



 4  1909  नियम  377  के  अधीन  मामले

 आदि  ।  इन  कारखानों  में  काम  करने  वाले  लगभग  एक  लाख  श्रामिक  राभमगुंडम  में  तथा

 रामक्ृष्णपुरम  जैसे  समीप  के  स्थानों  तथा  अन्य  स्थानों  पर  रहते  श्रमिक्रों  के  लिए
 मनोरंजन  सुविधाएं  प्रदान  करना  बहुत  आवश्यक  है  |  वहां  200  कि  मी०  के  परिधि  क्षेत्र  में  कोई

 टी०  वी०  रिले  केन्द्र  नहीं  आवश्यक  है  कि  रामगुंडम  में  टी०  वी०  रिले  केन्द्र  शुरू  किया

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  सिगरेनी  कोयला  खान  और  भारतीय  खाद्य  निगम  रामगुंडम  में
 टी०  वी०  रिले  केन्द्र  की  लागत  का  कुछ  भाग  वहन  करने  के  इच्छुक  भारत

 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  आंध्र  प्रदेश  में  रामगूंडम  में  शीघ्र  ही  एक  टी  वी०  रिले  केन्द्र
 खोले  ।  ं

 बंगलोर  ओर  बम्बई  के  बीच  एक  ओर  सीधी  रेलगाड़ी  चलाने  के  मांग

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  बंगलौर  और  बम्बई  के  बीच  चलने
 वाली  एकमात्र  सीधी  रेलगाड़ी  उदयन  एक्सप्रेस  में  आरक्षण  के  लिए  भारी  भीड़  हाज  ही  में
 कोचीन-वम्बई  ट्रेन  को  माग॑ं  बदलकर  कृष्ण  राज  पुरम  से  गुंटाकल  तक  चलाया  गया  है  जो  बंगलौर  शहर
 नहीं  इसलिए  बंगलौर  शहर  के  यात्रियों  के  लिए  कोंचीन-बम्बई  ट्रेन  का  कोई  उपभोग

 नहीं

 बंगंलौर  और  बम्बई  के  बीच  प्रतिदिन  सैंकड़ों  यात्री  यात्रा  करते  हैं  ।  यदि  यात्री  उद्यन  एक्सप्रेस
 से  अपनी  यात्रा  के  दिन  से  एक  अथवा  दो  महीने  पहले  भी  आरक्षण  के  लिए  जाएं  तब  भी  आरक्षण  नहीं
 मिलता  ।  बंगलौर  और  बम्बई  के  बीच  एक  अन्य  सीधी  रेलगाड़ी  चलाने  की  बड़ी  मांग  है

 ।  मैं
 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  बंगलौर  और  बम्बई  के  बीच  तुरन्त
 एक  अन्य  सीधी  रेलगाड़ी  शुरू  करे  और  अधिक  राजस्व  अजित  करे  क्योंकि  यह  मार्ग  वाणिज्यिक  दृष्टि
 से  काफी  लाभप्रद  है  ।

 उड़ोसा  राज्य  के  सम्पुर्ण  विकास  के  लिए  राज्य  में  रेलवे/संचार  प्रणाली  को

 विकसित  करने  को  आवश्यकता

 श्री  जगनताथ  पटनायक  :  भारतीय  रेल  ने  हमारे  देश  के  सामाजिक-आर्थिक
 जीवन  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  हैं  और  निभा  रही  रेलों  को  केवल  वाणिज्यिक  दृष्टि  से

 ही  अपना  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  ।  उनका  मूलदर्शन  तो  अनेकता  में  राष्ट्रीय  एकीकरंण  और

 क्षेत्रीय  असंतुलन  दूर  करना  प्रचुर  मात्रा  में  प्राकृतिक  निर्यात  के  लिए  महत्त्वपूर्ण
 खनिज  पदार्थों  के  होते  हुए  भी  उड़ीसा  एक  बहुत  ही  पिछड़ा  और  अविकसित  राज्य  इसका  मुख्य
 कारण  रेल  जो  इस  क्षेत्र  क ेआथिक  विकास  के  लिए  अपरिहार्य  का  अपर्याप्त  विकास  होना

 है  ।  मार्ग  किलोमीटर  के  हिसाब  से  उड़ीसा  बहुत  पीछे  है  ।  बजट

 का  बहुत  ही  कम  प्रतिशत  भाग  उड़ीसा  पर  खर्च  किया  जाता  रोजग्रार  के  मामले  में  भी  उड़ीसा  के

 लोगों  की  अपेक्षा  होती  है  ।  यद्यपि  उड़ीसा  में  सभी  महत्वपूर्ण  मार्ग  हैं  और  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के

 कार्यालय  भी  उड़ीसा  में  स्थित  परन्तु  फिर  भी  मुख्य  कार्यालिण  राज्य  से  बाहर  स्थित  हैं  ।  मुख्य
 कार्यालयों  को  राज्य  में  स्थापित  करना  हर  प्रकार  से  न्यायोचित्र  इन  सभी  बातों  को  देखते  हुए
 उड़ीसा  के  लोगों  में  गुस्सा  और  मनोव्यथा  ठीक  ही  काफी  समय से  राज्य  को  रेलों  के  विकास के

 उसके  वैध  दावे  से  वंचित  रखा  गया  राज्य  के  आथिक  विकास  के  लिए  आधारभूत  सुविधाएं
 उपलब्ध  करने  के  कार्य  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना
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 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  शताब्दी  समारोह  को  उड़ीसा  शज्य  में  भी  पूरे  उत्साह  के  साथ  मनाया

 जाना  चाहिए  ।

 देश  में  वेवदासो  प्रथा  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  कानून  बनाने  को  मांग

 *श्री  वी०  कृष्ण  राव  :  यह  बड़े  दुख  और  चिता  की  बात  है  कि  लगभग

 10,000  लड़कियों  को  देवदासियां  बना  दिया  जाता  है  जिन्हें  देश  के  कुछ  भागों  में  विशेष  रूप  से  आन्ध्र
 कनेटिक  और  महाराष्ट्र  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  के  नाम  से  भी  पुकरा  जाता  है  ।

 सरकार  की  नीति  यह  है  कि  समाज  +  निम्न  वर्ग  की  महित्राओं  का  उद्धार  किया  आन्ध्र
 प्रदेश  ने  हाल  में  बिधान  सभा  में  देवदासी  प्रथा  समाप्त  करने  के  लिए  एक  विधेयक  पेश  किया  है  +
 कर्नाटक  सरकार  ने  भी  इस  घृणित  प्रथा  को  पूरी  तरह  से  समाप्त  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  हैं  ।
 लेकिन  ये  प्रयास  काफों  नहीं  है  क्योंकि  यह  समस्या  बहुत  व्यापक  यह  उचित  समय '  है  कि  केन्द्र

 सरकार  को  देश  में  देवदासीं  प्रथा  पर  रोक  सगानेਂ  के  लिए  एक  विधान  बनाना  चाहिएँ  तथा  देश  में  दैंवदासी
 प्रथां को  अपसाने  >  लिए  मजबूर  की  जा  रहीं  हजारों  बंदकिंस्मत  लड़कियों  की  रक्षा  की

 अतः  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  एक  व्यापक  विधान  लाए  और  इस  बुराई
 को  अविलम्ब  समाप्त  किया

 पग.पर्क  चग्  प०

 अन॒दानों  को  मार्मे  1987-88

 रक्षा  जारी  ]

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगली  मद  रक्षा  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर
 आगे  चर्चा  होगी  ।  अब  भी  इन्द्रजीत  गृप्त  बोलेंगे  ।

 श्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  रक्षा  मंत्रालय  के  लिए  इस  वर्ष  इतनी  भारी  राशि  स्वीकार
 करने  के  लिए  हमसे  जो  कहा  जा  रहा  है  उसका  उल्लेख  अनेक  वक्ता  पहले  ही  कर  चुके  हैं  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  इस  वृद्धि  का  एक  बड़ा  हिस्सा  वेतन  आयोग  के  निर्णय  के  अनुसार  वेतन  तथा  भत्तों  पर  खर्च

 होगा  ।  लेकिन  इसके  अतिरिक्त  शेष  विशेष  रूप  से  अमेरीका  द्वारा  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  और

 अत्याधुनिक  हथियारों  के  रूप  में  पाकिस्तानी  सैनिक  शासन  को  दी  गई  सहायता  से  उत्पन्न  बढ़े  हुए
 खतरे  के  प्रति  सरकार  की  चिन्ता  दर्शाती  हमें  रक्षा  पर  अधिक  धन  खर्च  किए  जाने  पर
 कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  हम  इस  बात  का  आश्वासन  चाहते  हैं  कि  उचित  उपयोग

 हम  इस  बात  का  भी  आश्वासन  चाहते  हैं  कि  एक-एक  पैसे  का  सही  इस्तेमाल  हो  क्योंकि  हमारे  राष्ट्रीय
 संसाधन  समिति  होने  के  कारण  इतनी  बड़ी  धनराशि  को  अनिवार्य  रूप  से  इस  देश  में  जरूरी  विकास
 संबंधी  आवश्यकताओं  तथा  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  खर्च  म  करके  इस  दिशा  में
 खर्च  करना  पड़  रहा  यह  आश्वासन  न  केवल  कथनी  द्वारा  अपितु  करनी  द्वारा  भी  पूरा  किया
 जाना

 १७७  चणणणछछणछा

 कन््नड़  में  दिए  गए  भाषण  के
 अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।



 a  ना
 4  1909  की  मांगे  198  7-8 8

 रक्षा  मंत्रालयः  के  इस  प्रतिधेदन  कहा  गया  है  कि  अमेरीका  ने  पाकिस्तानः  को  विभानकाहित
 पूर्व  सूचना  प्रणाली  देने  का  जो  वचन  दिया  है--यद्यपि  ०ए०सी  ०एस०  )  विमान

 को  दिए  नहीं  गए  हैं  लेकिन  इनको  देने  का  वचन  दिया  गयाਂ  है---इन  विमानों  को  केवल  एक
 अन्य  शरत्र  के  रूप  में  ही वणित  नहीं  किया  गया  है  अपितु  इसे  आकाश  में  आदेश  देने  वाली  चौकी  भी  माना

 है  ।  यह  जो  विमान  पाकिस्तान  को  दिए  जाने  वाले  उनसे  पाकिस्तान  की  स्थिति  हमारी  बुलना  में  काफ़ी

 मजबूत  हो  जाएगी  ।  समाचार  पत्रों  से  मुझे  पता  चला  है  कि  रक्षा  मंत्री  ने  हाल  ही  में  एयर  कमान््डरों
 मानों  को  सम्बोधित  करते  हुए  पाकिस्तान  द्वारा  इन  विमानों  के  प्राप्त  होने  से  उत्पन्न  हुए  नए  खतरे  का
 उल्लेख  किया  था  और  उन्होंने  यह  भी  बताया  था.कि  हमें  भी  इसके  प्रत्युत्तर  में  इसी  प्रकार  की  प्रणाली
 प्राप्त  करनी  होगी  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  प्रेस  में  जो  प्रकार  की  प्रणालीਂ  का  उल्लेख  किया  गया  है
 इसका  क्या  मतलब  है  ।  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  सरकार  भी  अब  एवेक्स  की  किसी  अन्य  किस्म

 -  की  तलाश  कर  रही  है--जो  अमेरीका  से  नहीं  अपितु  किसी  अन्य  स्रोत  से  प्राप्तकिए  जायेंगे  ?  यदि
 तो  इन  पर  कितना  ख्च  होगा  ?  मैं  नहीं  जानता  कि  अगले  वर्ष  रक्षा  बजट  कितना  होगा  यदि  हम

 :  अब्चेरीका  प्वारा-काकिस्तान  को  दी  वाली  शस्त्र  प्रणांली  के  अनुरूप  वह  कुछ  खरीदते  हैं  जिनका

 हम  इस  समय  निर्माण  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  बरन्तु-में  उनसे  '  यह  स्पष्टीकरण  चाहुंगा  किः  वह
 के  प्रकार'कीਂ  प्रणाली  से-उनकाਂ  क्याਂ  तात्पयं  है  ?

 इस  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  7  पर  एक  सुन्दर  और  अस्पष्ट  विवरण  द्विया  गया  जिसमें

 कहा  गया  है  कि  :  सेवाओं  के  लिए  अपेक्षित  शस्त्र  और  उपकरण  पद्धतियों  का  उत्तरोक्तर
 स्वदेशीकरण  करने  के  हमारे  दीघेकालीन  उद्देश्य  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  उत्तरोत्तर  सम्पूर्ण
 स्वदेशीकरण  को  भी  ध्यान  में  रखागया  है  ।  मैं  तो  कहुंगा  कि  यह  संसद  के  विवेक  के  लिये
 जनक  है  क्योंकि  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  इस  वेज्ञानिक  और  प्रौद्योगिक  क्रांति ने  शस्त्र  प्रणाली  में  भी

 ला  दी  हम  असमंजस  .  की  स्थिति  में  हैं  ।  मान  लो एक  तरफ  यदि  आप  हमारी  उसी
 प्रकार  की  शस्त्र  प्रणाली  के  प्रतिकल  शस्त्र  प्रणली  की  बराबरी  करने  के  लिए  किसी  प्रकार  की  भीति
 अप्ननाते  हैं  तो  शायद  हम-साधनों  के  ऐसे  संकट  में  फंखने  जा  रहे  हैं  जिसका  कोई  सनक््यान  नहीं
 हमारे  जैसे  विकसित  देशों  की  यही  नियति  है  ।  मैं  कहूंगा  कि  हम  पर  डाला  जा  रहा  अन्य
 विकसित  देशों  के  साथ  हमें  भी  एक  तरह  से  हथियारों  की  छोटी-मोटी  होड़  मे-शाक्रिल  लिए
 बाध्य  किया  जा  रहा  है  जो  हमारे  श्षंसाधनों  के  बस  से  बाहर  दूसरी  हम  इस  बात  भी
 अंदाज  नहीं  कर  सकते  कि  सीमा  के  पार  किन  शस्त्रों  का  जमा+  हो  रहा  मेरे  कहने  का  मतलब
 यह  है  कि  असीम  बाधाओं  के  बावजूद  भी  स्वरदेशीकरण  पर  जोर  देना  बहुत  जरूरी  और  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  इसीलिए  मैं  रक्षा  वजट  के  आंकड़ों  को  देखकर  थोड़ा  हैरान  हूं  क्योंकि  शीर्ष  के  अन्तगंत

 जहां  सम्पूर्ण  बंजट  8,000  .  करोड़  से  बढ़कर  12,000  करोड़  रुपए  हो  गया  वहां  रक्षा  उत्पादन  के
 नियतन  में  वास्तविक  रूप  में  कटौती  की  रक्षा  उत्पादन  तथा  पृति  के  नियतन  में  पिछले  वर्ष  की
 तुलना  में  इस  वर्ष  589  करोड़  रुपये  की  कमी  की  गई  यह  प्रतिवेदन  छपे  आंकड़ों'के  अनुसार  है  ।
 यह  सच  है  कि  रक्षा  अनुसंधान  और  कार्य  पर  राशि  बढ़ी  है  लेकिन  यह'बृद्धि  केवल  233  करोड़
 रुपए  की  है  ।  कुल  मिलाकर  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  तथा  अनुसंधान  और  विकास  पर  लगभग  356
 करोड़  रुपए  की  शुद्ध  कमी  की  गई  परन्तु  मैं  रक्षा  उत्पादन  के  नियतन  में  की  गई  कटौती  के  बारे
 में  ज्यादा  चितित  हूं  और  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा  कि  वह  यह  स्पष्ट  करें  कि  किस  कारण  छऐसा  किया
 गया  है  और  इसके  क्या  प्रभाव  होंगे  ।  ऐसा  लगता  हैं  कि  हम  क्दिशों  से  अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से
 अधिक  से  अधिक  वस्तुएं  प्राप्त  करने  के  लिए  निर्भर  लेकिन  इससे  पूर्ण  रूप.से  संग  बुरी  नहीं
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 मैं  इस  दृष्टिकोण  से  टिप्पणी
 पणी

 कर  रहा  हूं  क्योंकि  संसद  तथा  प्रेस  और  सारे  देश  में  पिछले

 कुछ  सप्ताह  से  उत्तेजित  रहे  हैं

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :

 ऐसा  लगता  है  कि  आप  इस  बात  को  बड़े  विस्तार  से  बता  रहे  रक्षा  उत्पादन  बजट  में  नहीं
 की  गई  है  अपितु  इसमें  12.5  प्रतिशत  से  15.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गयी  इस  बार  थोड़ा  सा
 अन्तर  किया  गया  पहले  राजस्व  वजठ  और  पूंजीगत  बजट  को  रक्षा  उत्पादन  बजट  के  अन्तगंत
 दिखाया  गया  था  लेकिन  इस  बार  केवल  पूंजीगत  बजट  दिखाया  गया  राजस्व  बजट  को  नहीं
 दिखाया  गया  अतः  रक्षा  उत्पादन  बजट  मे  किसी  प्रकार  की  कमी  नहीं  की  गई  है  अपितु  वस्तुतः
 बजट  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  भ्रामक  आंकड़े  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 आपको  सभा  से  क्षमा  मांगनी  ये  मेरे  आंकड़े  नहीं  आप  इस  शानदार  और  चमकीले
 प्रकाशन  के  पृष्ठ  8  पर  वहां  पर  एक  चार्ट  है  और  इस  चार्ट  से  आपको  यही  पता  चलेगा  ।

 इन  सब  बातों  से  मेरा  समय  नष्ट  हो  रहा  यदि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  हस्तक्षेप  न
 किया  होता  तो  मैं  इस  संबंध  में  ज्यादा  विस्तार  में  नहीं  गया  होता  ।  1986-87  में  रक्षा
 उत्पादन  के  लिए  1,356  करोड़  रुपए  की  घनराशि  आबंटित  की  गई  थी  जो  13.30  प्रतिशत  थी  और
 इस  वर्ष  यह  राशि  767  करोड़  रुपए  दिखाई  गई  है  जो  6.13  प्रतिशत  निस्संदेह  मेरे  जैसा
 सीधा-सादा  इन्सान  यही  समझेगा  कि  ये  आंकड़े  सही  हैं  और  इनके  पीछे  कुछ  भी  नहीं  छिपाया
 गया  है  ।

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  क्या  ?

 श्रो  इन्द्रजोत  जब  समय  आए  तभी  इसे  स्पष्ट  कीजिए  ।  मेरे  पास  इतना  अधिक  समय

 नहीं  है  ।
 श्री  कृष्ण  चन्द्र पंत  :  मै ंकेवल  आपकी  इस  बात  पर  आपत्ति  कर  रहा  हूं  कि  आप  बिल्कुल

 बुड्ू
 श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  मैं  इस  मामले  में  रुचि  रखता  हूं  ।  मैं  चाहूंगा  कि  आप  इस  बारे  में  बिस्तार

 से  बताएं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  वह  इस  बारे  बाद  में  बोलेंगे  ।  वह  इसे  स्पष्ट  करेंगे  ।
 श्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  पिछले  कुछ  सप्ताह  से  जो  गर्मागम॑  तथा  तूफानी

 वाद-विवाद  और  विवाद  जो  जहां  तक  प्रेस  का  संबंध  है  अभी  समाप्त  नहीं  हुए  के
 पश्चात

 एक  सालनीय  सदस्य  :  संसद  भी  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  कुछ  प्रश्नचिक्न  बने  रहते  हैं  और  अब  समय  है  जब  रक्षा  मंत्री  को
 यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  कि  इन  प्रश्नचित्नों  को  दूर  कर  दिया

 सबसे  पहले  मैंने  20  अप्रैल  को  इस  सभा  में  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  द्वारा  बोफोस  तोपें  प्राप्त
 करने  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  वक्तव्य  को  ध्यानपूर्वक  पढ़ा  ।  इस  वक्तव्य  के  पृष्ठ  2  पर  उन्होंने  यह  कहा

 वह  उस  समय  की  बात  कर  रहे  हैं  जब  सरकार  विहिन्न  निर्माताओं  ने  बातचीत  के  लिए  उनसे

 gras
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 सम्पर्क  कर  रहे  के--मैं-उद्धत  रहा  हुं  :--

 प्रसंतावित  तोप  प्रणाली  प्राप्त  करने  और  भारत  में  उनके  निर्माण
 करने  के  विचार  से  ५

 मेरा  विश्वास  है.कि  भारत  सरकार-की  रक्षा  सम्बन्धी  मामलों  में  यह  नीति  रही  है.कि  जब  कभी

 हम  कुछ  नए  हथियारों  या  कुछ  नई  हथियार  निर्माण  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  आपूर्विकताओं  से
 सौदा  करते  हैं  हम  इस  बात  पर  जोर  देते  हैं  कि  सौदे  में  प्रौद्योगिकी  की  बिक्री  के  उपबंध  भी
 शामिल  किए  जाएं  ताकि  हम  में  किसी  विशिष्ट  स्थिति  में  अपने  रक्षा  उद्योग  में  ही  उन  हथियारों
 का  उत्पादन  कर  सकें  ।  यही  नीति  मिग  विमानों  और  अन्य  मामलों  में  अपनायी  जा

 रही  हैं  ।  इस  वक्तव्य  के  अन्त  में  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  रक्षा  मंत्री  कहते  हैं  एफ०
 बी  टाण्ड  5  हॉवीटजर  ला  करके  भारत  सरकार  को  तीन  उपलब्धियां  हुई

 परन्तु  भारत  में  लाइसेंसशुदा  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  एक  भी  शब्द  नहीं  कहा  अतः  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  फिर  क्या  इस  बोफोर्स  सौदे  जब  भी  सम्भव  भारत  में  तोपों  का  निर्माण
 करने  के  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  के  उपबंधों  को  शामिल  किया  गया  है  अथवा  अथवा
 भविष्य  में  लिए  बोफोस्स  से  इस  प्रौद्योगिकी  को  प्राप्त:करने  के  लिए  वाणिज्यिक

 भविष्य  में  अलग  बातचीत  की  जानी

 यदि  तो  करोड़  से  अधिक  रुपए  अथवा  बिलियन  डालर  तोपों  या  तोपों

 पुजों.आदि  के  लिए  हैं  |  तब  केवल  दो  विकल्प  हैं--पहला  यह  कि  को  नया  करे
 और  प्रौद्योगिकी  प्रपप्त  करने  के  लिए  वाणिज्यिक  सौदे  के  संबंध  में  एक.अलब  करे  +
 तोपों  का  निर्माण  करने  में  समर्थ  बनाएगा  ।  या  हमने  उसके  उस  भाग  में  छोड़ने  क ेलिए  फैसला
 किग्रा  मेरे  विचार  से  इस  संबंध  में  स्पष्टीकरण  आवश्यक  ऐसा  न  हो  कि  अपने  देश  में
 तोपों  का  :  करने  के  लिए  अतिरिक्त  भारी  रकम  खचं  करनी  पड़े  ।  मैं  यह  जानना  हूं
 कि  स्थिति  है  ?  ॥

 दूसरी  बात-बंडुब्बियों-अर्थात्  एस०  एस०  के  पंडुब्बित्रों  के  में  भी  संदेह  है
 क्योंकि  मैं  अब  यह  समझज्पाया  हुं  कि  चार  पंडुब्बियां  आप्त  को  जानी:है।  इनमें  दो
 जमंनी की  पोत  निर्माण  काय्यंशाला  से  चलाकर  लायी  जानी  हैं  और  दो  पंडुब्बियं  हमारी  मजगांव.गोदी
 में  सज्जीकरण  करके  त॑यार  की  जानी  थी  ।  इस  तरह  चार  पंडुब्बियां  उस  मामले  में  मैं  जानना

 चाहूंगा  कि  जब  जन  कम्पनी  के  प्रतिनिधि  बाद  में  यहां  आए  ओर  मूल्य  में  और  वृद्धि  करने  के
 संबंध  में  तक॑  देने  शुरू  वह  किस  आधार  पर  ?  पहले  हमें  यह  बताया  गया  था  कि  कुल  अमिलाकर

 पंडुब्बियां  तो  क्या  वे  प्रतिनिधि  शेष  दो  का  मूल्य  बढ़वाने  का  प्रयास.कर  रहे
 थे  ?  यदि  तो  क्या  हमने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  ?-  यदि  हमने  इसे  -  किया  है  तो
 क्या  हम  इन  दो  पंड्ब्बियों  को  छोड़  देगें  ओर  क्या  हम  केवल  चार  पंड्व्बियां  ही  खरीदेंगे  ?  उस
 मामले  में  मजगांव  ग़ोदी  जहां  कुछ  निवेश  इन  का  सज्जीकरण  करके  तैयार  करने  के  त्रिए
 किया  जाना  चाहिए  वह  उस  मामले  में  केवल  दो  ही  पंड्ब्बियों  तक  ही  सीमित  होना  मझे
 यह  पता  नहीं  है  कि  निवेश  कितना  होना  है  ।  क्या  वह  व्यवहार्थ  क्या  म्रज़गांव  गोदी  पर  स्वदेशी
 सज्जीकरण  की  सुविधा  उपलब्ध  करने  के  लिए  अधिक  धनराशि  का  निवेश  करना  व्यवहायं  है  ?  यदि

 सम्पूर्ण  सौदे  को  केवल  दो  पंडव्बियों  तक  ही  सीमित  रखा  जाना  है  क्योंकि  मैं  समझता  हूं  कि  हसने
 शेष  दो  पंडव्बियों  कों  छोड़  दिया  जिनके  लिए  यह  कम्पनी  अधिक  मल्य  मांग  रही  थी  और
 वे  इसके  मूल्य  कंसे  मांग  रहे  मूलः  सभझौते  में  कोई  महक  वद्धि  था
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 मेरी  समझ  में  नहीं  आता  यहां  बताया  गया  है  कि  में  मूल्य  वृद्धि  का  उपबंध
 यदि  मूल्य  वृद्धि  का  उपबंध  था  तो  इस  कम्पनी  को  और  अधिक  मूल्य  के  लिए  सौदा  करने  का  कोई
 अधिकार  नहीं  हैं  ।  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  यह  किसी  दलाल  को  30  करोड़  रुपए
 दिए  जाने  के  लिए  था  ।  मुझे  पता  नहीं  यह  तो  मंत्री  महोदय  को  बताना  लेकिन  अब  पूरा
 सौदां  घटा  कर  चार  पंड्ब्बियां  कर  दिया  गया  दो  पंडुब्बियां  तेयार  हालत  में  और  दो  पंड्ब्बियों
 को  मजगांव  गोदी  में  पुर्जे  जोड़  कर  तैयार  किया  जाना  था  और  शेष  दो  को  छोड़ा  जाना  फिर
 केवल  दो  पंड्ब्बियों  के सज्जीकरण  के  लिए  मजगांव  गोदी  में  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया
 गया  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  क्योंकि  इस  सबका  सम्बन्ध  उस  तरीके  से  है  जिससे  हम  इस  घनराशि
 को  खर्च  करने  जा  रहे  हैं  !  मेरे  यही  दो  प्रश्न  हैं  ।

 "
 अब  चंकि  मेरे  पास  अधिक  समय  नहीं  है  मैं  जल्दी-जल्दी  दो-तीन  बातें  कह  कर  समाप्त  करूंगा  ।

 मुझे  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  जानकर  अत्यन्त  खुशी  हुई  है  कि  जिस  बात  के  लिए  मैंने  कुछ  कहा  था  और
 जिंसके  लिए  मैं  वर्ष  1980-81  के  रक्षा  बजट  पर  चर्चा  के  दौरान  वकालत  करता  रहा  था  और
 जिस  पर  कुछ  सदस्य  जिनमें  श्री  सी०  पी०  एन०  सिंह  और  अमरिन्दर  सिंह  शामिल  थे  मुझ  पर  काफी
 रुष्ट  हो  गए  थे और  शायद  अल्प  सेवा  कमीशन  प्राप्त  करने  क ेकारण  वह  मेरी  अपेक्षा  अपने  को  अधिक
 सेना  विशेषज्ञ  मानते  हैं--वह  मामला  टैंकों  की  रेट्रोफिटिंग  से  सम्बन्धित  मैंने  उस  बजट  वाद-विवाद  में
 उसके  लिए  इसलिए  बहुत  जोर  डाला  था  क्योंकि  हमें  अपने  सामथ्यं  के  अनुसार  ही  खर्च  करना

 रेट्रोफिटिंगਂ  **एक  तरीका  है  जो  बहुत  से  देशों  में  व्यवहार  में  है  जिससे  पुराने  टैंक  भी  नए  हो  जाते  हैं
 और  उनका  जीवनकाल  बढ़  जाता  यह  एक  नए  लड़ाई  के  टैंक  की  कीमत  की  आधघी  से  भी  कम
 कीमत  में  एक  सक्षम  आदर्श  लड़ाक्  वाहन  उपलब्ध  कराता  बहुत  से  देशों  ने  ऐसा  किया  है  ।

 उस  समय  सेंचरियन  टैंक  काफी  संख्या  में  बेचे  गए  थे  क्योंकि  यदि  आपको  याद  है  कि  अब

 वे  पुराने  पड़  गए  वर्ष  1972  में  सेना  मुख्यालय  ने  300  सेंच्रियन  टैंकों  के  लिए  रेट्रोफिटिंग  का

 प्रस्ताव  रखा  था  ।  इस  प्रस्ताव  को  इस  कारण  रह  कर  दिया  था  कि  इसकी  लागत  नए  टैंक  की  लागत

 से  अधिक  मेरे  विचार  से  यह  तक॑  खोखला  है  लेकिन  फिर  भी  ऐसा  हुआ  सेंचूरियन  बेचे

 गए  और  इसके  पुर्जों  को  रद्दी  के  तौर  पर  बेचा  गया  ।  यह  कहना  अब  असंभव  है  कि  कुछ  सेंचूरियन
 टैंक॑  दक्षिण  अफ्रीका  में  दिखाई  देते  अधिकांश  रेट्रोफिटिंग  कार्य  जैसाकि  मैंने  उस  समय  कहा  था

 और  मैं  अपने  उन  नोटों  से  बता  रहा  हुं  जिन्हें  मैंने  उस  समय  अपने  भाषण  के  लिए  इस्तेमाल  किया  था

 और  उन्हें  संभाल  कर  रखा  वह  हमारी  बेस  कार्यशालाओं  में  किया  जा  सकता  बदली  जाने

 वॉली--या  नवीकरण  किए  जाने  वाली  अधिकांश  म॒दों  का  यहां  निर्माण  किया  जा  सकता  है  अथवा

 वे  पहले  से  ही  विकासाधीन  है  जैसे  नॉइट  लेंसर  रेंज  फाइंडिग  डीजल  पावर

 कमांडर  कुपोला  विद  रिवाइज्ड  न्यू  वेंटीलेशन  एण्ड  कूलिग  ट्रांजिस्टराइज्ड  गन

 कंट्रील  सेमी  ऑटोमेटिक  गीयर  बॉक्स  और  105  एमं०  एम०  गन  से  अपगनिम  आदि  का

 विकास  किया  जा  रहा  ये  संभी  काय  हमारी  बेस  का्यंशांलाओं  में  किए  जा  सकते  लेकिन  अब
 मैं  देखता  कि  इस  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  9  पर  इतने  वर्षों  के  पश्चात  यह  कहा  गया  है  कि  वतंमान  टैंकों
 में  रेंटोफिटिंग  करना  आधुनिक  पद्धति  में  सुधार  करना  संभव

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  ऐसा  कियां  जाएगा  ।  हमें  नए  टैंक  भी  प्राप्त  करने  पड़ेंगे  ।  इसमें
 कई  संदेह  नहीं  लेकिन  रेट्रोफिटिंग  से  पर्याप्त  धनराशि  बचायी  जा  सकती  है  जिसका  उस  समय
 विरोध  किया  गया  था  ।

 इस  सुब्रके  अलावा  अब  मुझे  अन्य  दो  महत्वपूर्ण  परिप्नोजनाओं  के  बारे  में  पूछना  पड़ेगा  जो
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 वर्षो  से  लंबित  पड़ी  हुई  एक  चेतक  है  जिसे  इस टैंक  में  मुख्य  लड़ाई  का  समझा  जाता

 अब  हम  चल  रहा  कुछ  कारणों  से  हम  इस  टैंक  के  लिए  समुचित  इंजिन  बनाने  में-असमर्थ

 हम  इसके  लिए  अन्य  बहुत  से  ईंजिनों  का  परीक्षण  कर  रहे  हैं  ।.  एक  जम॑नी  का

 इंजिन  या  जिसका  परोक्षण  किया  गया  गैर-सरकारी

 कल  मेरे  मित्र  श्री  पटेल  यह  शिकायत  कर  रहे  थे  कि  इस  क्षेत्र  में  आने  के  लिए  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  को  समुचित  अवसर  नहीं  दिया  जा  रहा  मेरे  विचार  से  उनका  कहना  बिल्कुल  सच  नहीं  है  ।

 रक्षा  के
 क्षेत्र  में  गैर-सरकारीकरण  को  समुचित  अवसर  दिया  गया  एम०  वी०  ठी०-के

 मामले  में  किलोस्कर  को  चेतक  के  लिए  उपयुक्त  इंजिन  का-विकास  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  ढ्यि

 शया  लेकिन  वे  असफल  हमारा  अपना  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  भी  हो-ग्या

 मैं  नहीं  जानता  कि  मुख्य  लड़ाई  के  टैंक  के  सम्बन्ध  में  हमारी  स्थिति  क्या  है  ?  यदि  इसके  लिए

 आयातित्  इंजिन  पर  निर्भर  रहना  पड़ेगा  तब  हमें  कम  से  कम  सावधान  रहना  पड़ेगा  कि  इंजिन  का

 उस  देश  से  आयात  नहीं  करना  चाहिए  जिससे  हमें  पाकिस्तान  से  लड़ाई  होने  पर  -  धोखे

 सम्भावना  हो  ।  कट

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हलके  लड़ाकू  विमानों  के  बारे  में  हमारी  क्या  स्थिति  है  ?  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  सरकार  ने  फिलहाल  इसमें  अमरीका  के  इंजिन  लगाने  का  निर्णय  किया  हमें  अपने
 टी०  एक्स  इंजिनों  का  विकास  करता  था  ।  जी०  टी०  एक्स  बी०  वेरियेंट  के  बारे  में

 मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  इसके  पूंरा  होने  में  और  9  वर्ष  इस  संकटकालीन  स्थिति  में  जब

 हमारी  सीमाओं  पर  और  उनके  फास  सभी  प्रकार  की  घटनाएं  हो  रही  पता  नहीं  क्या  हम  अपने

 जी०  टी०  एक्स  इंजिनों  का  विकास  करने  के  लिए  9  क्षों  तक॑  प्रतीक्षा  कर  सकते  हैं  और  साथ
 साथ  इन  वर्षों  में  अमरीका  से  आयातित  इंजिनों  पर  निर्भर  रह  सकते  हैं  अकवा  +ਂ  “  --

 तो  वे  कुछ  ऐसे  प्रश्न  हैं  जों  हमें  परेशान  कर  रहे  हैं  क्योंकि  बिचौलियों  को  हटाने  कें  सरकार  के

 चाहे  कितने  ही  ईमानदारीपूर्ण  इरादे  क्यों  न  हों--मैं  उन्हें  संदेह  का  लाभ  दे  रहा  हुं--उन  सबके

 बावजूद  क्या  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ?  ये  लोग  किस  तरह  अपना  काम  करते  हैं  उसके  जटिल  स्वरेप

 वस्तुतः  गहराई  से  जांच  किए  बिना  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ?  मुझे  इस  बात  जरा  भी  उम्मीद
 :

 नहीं  है  कि कोई  भी  बिचोलिया  अपने  आप  आकर  रक्षा  मंत्रालय  कां  दरवाजाਂ  के  अफ्ती

 तरह  से  ही  काम  करते  ये  चोरी-छिपें  काम  करते  उनके  मुख्यालय  फांदेव  स्टार  होटल हो
 सकते  हैं  या  नई  दिल्ली  की  धनाढ्य  बस्तियों  में  आलीशान  बंगले  हो  सकते  हैं  जहां  मेरा  विश्वास  है  कि

 पिछले  कुछ  दिनों  में  तलाशी  ली  गई  है  छापे  मारे  गए  किन्तु  केवल  सदाशयता  की  भावचा  मोत्र

 जता  कर  ऐसी  चोरी-छिपे  की  जाने  वाली  कार्यवाहियां  रोकी  नहीं  जा  सकती  श्री  ज्योतिमंय बसु
 की  अध्यक्षता  में  कार्यरत  लोक  लेखा  समिति  के  1979  के  प्रतिवेदन  में  केवल  रक्षा  के  क्षेत्र  में  ही  नैहीं

 बरन्  अन्य  विभिन  क्षेत्रों  में  भी  ये  एजेंट  और  बिचौलिए  किस  तरह  काम  करते  हैं  उसके  बारे  में  एक
 ,  पूरा  प्रतिवेदन  पेश  किया  गया  आप  फिर  से  उस  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  आपकी  लाभःही

 होगा  ।  और  आप  देखेंगे  यह  कोई  सीधा-सादा  मामला  नहीं  है  ।  यही  कारण  है  कि  मैंने  इस  बात  पर  जोर
 दिया  है  कि  एजेंटों  और  बिचोलियों  के  कार्यकरण  के  स्वरूप  वाले  जिसे  कुछ  उच्च  संदर्स्य  रक्षा

 अधिकारियों  द्वारा  विभागीय  जांच  के  सौंपा  गया  कम-से-कम  इस  प्रश्न  को  संसद  द्वारा  जांच
 की  जानी  इसका  सभी  मंत्रालयों  के  लिए  खरीदी  जावे  वाली  सभी

 :
 ब्रकार  की '

 जो  हम  विदेशों  या  स्वदेशी  पू्विकर्ताओं  से  लेते  पर  पड़ता है  ।  मुझे  नहीं
 मालूम  कि  बजट  नियतन  का  कितना  अंश-इन  बिचौलियों  जेब  है-+  -
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 भेरी  थे  निश्चित  राय  है  कि  इस  बहल  के  बारे  में  संसदीय  समिति  का  अवश्य  गठन  किया  जाना
 ।

 कल  या  परसों  लोक  लेखा  समिति  ने  अथवा  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  मैं
 इसे  इस  समय  तो  नहीं  पढ़  सकता  किन्तु  य६  बता  सकता  हूं  कि  उसमें  जो  छवि  प्रस्तुत  की  गई  है  बह
 अत्यंत  क्षोमजनक  है  ।  यदि  ऐसी  असफलताएं  प्रमाणित  हो  जाती  हैं  तो  सरकार  उसकी  जिम्मेदारी  से
 कैसे  बच  सकती  है  और  आप  इस  संदेह  को  दूर  कैसे  कर  सकते  हैं  कि  सम्बन्धित  व्यक्तियों  की  दक्षता
 और  कम  लोक  लेखा  समिति  के  इस  प्रतिवेदन  में  एक  अत्यंत  उपस्कर
 का  उल्लेख  किया  गया  है  जिसकी  मारतीय  वाय्  सेना  को  1987  में  ही  जरूरत  थी  ।  लेकिन

 '19  वर्ष  के  बाद  भी  इसकी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  हालांकि  2  करोड़  रुपए  की  परियोजना  के!लिए
 मंजूरी  दे  दी  गई  थी  ।  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  इस  उपस्कर  की  वधध्यबस्था  न  हो

 *  धाने  के  कारण  वायु  सेना  अत्यन्त  असुरक्षित  हो  गई  है  और  इसे  1971  की  लड़ाई  में  अहसूस  भी
 गया  और  अब  हम  45.6  करोड़  रूपए  मूल्य  के  ऐसे  आठ  उपस्करों  का  आथात  जिसमें

 से  प्रत्येक  का  5.7  करोड़  रुपए  मूल्य  यह  निश्चित  रूप  से  अत्यंत  मूल्यवान  है  ।  बोफ़ोस  बंदूकों
 में  से  प्रत्येक  पर  3.5  करोड़  रुपए  खर्च  होंगे  जबकि  यह  उपस्कर  जो  19  वर्ष  में  कभी  दिखाई  नहीं

 उसे  अब  5.7  करोड़  रुपए  नग  की  दर  से  बाहर  से  खरीदा  क्या  इनके  बारे  में
 ढंग  से  विचार  किया  जा  सकता  है  ?  क्या  हमें  और  अधिक  विस्तृत  रूप  से  जांच  नहीं  करनी

 चाहिए  और  ऐसे  गलत  कामों  के  लिए  खर्च  का  वहन  हम  क्यों  करें  ?
 :  श्रन्त  में  इस  वात  का  जोरदार  समर्थन  करता  हुं  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  बेहतर  सुविधाएं

 दी  जानी  चाहिए  ।  हमें  भूतपूर्व  सैनिकों  से  भारी  संख्या  में  पत्र  और  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते
 अपनी  पेंशन  के  बारे  में  खासतौर  से  चिंतित  रहते  हैं  ।  इस  समय  न्यूनतम  पेंगन  375  रूपए  निश्चित
 की  गई  है  किन्तु  मंत्रालय  से  मेरा  निवेदन  है  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बारे  में  जो  सभी  की  राय  है

 छसको  घ्यान  में  रखते  हुए  इस  न्यूनतम  पेंशन  को  बढ़ा  कर  लगभग  450  रूपए  या  500  रुपए  कर
 जाना  चाहिए  ।  निष्कर्ष  यह  है  कि  उन्हें  बेहतर  पेंशन[अदा  की  जानी  उनके  लिए

 मिश्चित  स्वरोजगार  के  अवसरों  में  और  अधिक  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं
 क्रारखानों  और  आयुध  कारखानों  के  कामगारों  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  किन्तु  विस्तार
 सेचर्चा  करने  के  लिए  मेरे  पास  समय  नहीं  मंत्री  महोदय  जिन्होंने  ही  अभी  हाल  में  जिम्मेदारी
 सम्भाली  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  इस  पर  फिर  से  सहानुभूतिप्वंक  विचार  मैं  निजीकरण  के
 विरुद्ध  नहीं  हूं  ।  किन्तु  ऐसा  रक्षा  कामगारों  के  जोखिम  पर  नहीं  किया  जाना  चाहिए  कि  उन्हें  तो
 कहा  जाए  कि  कोई  काम  नहीं  है  और  उनका  काम  निजी  क्षेत्रों  को  दे  दिया  मैं  इसके
 खिलाफ  हूं  ।  ऐसे  आयुध  कारखाने  हैं  जहां  के  कामगार  खाली  बेठे  हैं  क्योंकि  उन्हें  बताया  जाता  है  कि
 कोई  कऋ्रयादेश  प्राप्त  नहीं  हुआ  इसलिए  कोई  काम  नहीं  ऐसे  मामले  में  अपनी  क्षमताओं  का  भरपर
 उपयोग  किए  बिना  तथा  अपने  कामगारों  को  पूर्ण  रोजगार  दिए  बिना  वे  काम  निजी  क्षेत्रों  को  नहीं
 सौंपे  जाने  चाहिए  ।

 हिन्दी  ]
 गी  श्रीपति  मिश्र  :  उपाध्यक्ष  मैं  रक्षा  मंत्रालय  की  इस  डिमांड  के  सम्बन्ध

 में  बोलने  के  इस  अवसर  पर  उन  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहूंगा  जो  कि TST  जो  कि  अब  तक  यहां  कही  जा  चकी
 मैं

 उन
 बातों  को  भी  नहीं  कहना  चाहूंगा  जो  बहुत  तकनीकी  हैं  या  जिसके  लिए  बहुत  इस

 सम्बन्ध  में  विशेष  ज्ञान  की  आवश्यकता  होती  लेकिन  मैं  कुछ  उन  मोटी  वातों  की  तरफ  जरूर
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 गध्यान:दिलादा  चाहूंगा  जो  देश  का  एक  साधारण  नागरिक  चाहता  है  और  साधारण  नामश्कि
 स्रेच  को-मैं  इस  सदन  के  रखना  चाहूंगा  ।  अभी-कल  से  आज  तक  जो बहस

 :  हुई/उसमें  दो  त्तरह  की  बातें  कही  एक  तो  रक्षा  पर  जो  व्यय  किया  जा  है
 ही  बातें  लेकिन  सथन्साथ  यह  आशंका  भी  की  कि  के!“करमों

 पर  प्रभाव  हसलिए  इसको  संभालने  की  और  इसको  औरः:देखने  की  आवश्यकता  -  है  ।  मैं  यहीं  से
 प्रारम्भ  चाहता  हूं  कि  देश  की  सुरक्षा  ख्वोपरि  देश  का  अस्तित्वःसवबॉपरि  है।-देश

 उसकी  सुरक्षा  इसके  बाद  ही  कोई  और  कार्य  क्कास  का  या  कोई  और  हो  सकता
 लक्ष्य  और  इस  को  मान  कर  तब  हमें  आगे  -  कदम  बढ़ाने-की  -  अस्क्श्यकत्ता

 पड़ेगी  ।

 जब  यह  सर्वोपरि हैਂ  तब  हम  को  यह  मैं  इस  विषय  को  कुछ  और  आगे  ले  जाना
 चाहता  हूं  क्योंकि  हमारी  विदेश  नीति  हमारी  रक्षा  से  बहुत  अधिक  सम्बन्ध  रखती  है
 विदेश  नीति  और  रक्षा  ये  दोनों  जुड़े  हुए  आज  तक  की  हमारी  विदेश  नीति  जो  चलती  चली
 आई  है  उसका  समर्थन  विरोधी  पक्ष  और  सत्ता  पक्ष  दोनों  पक्ष  बहुत  से  मसलों  पर  करते  आए  हैं  ।
 मैं  उस  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  कि  विदेश  नीति  और  रक्षा  दोनों  को  ध्यान  में  रखते  हमको
 वास्तविक  जानकारी  इस  बात  की  रखनी  होगी  कि  हमारे  सही  दोस्त  कौन  ओर  हमारे
 दुश्मन  कौन  हैं  और  इसका  आधार  क्या  है  ?  आधार  जानने  लिए  हमें  यह  देखना  उनके

 राष्ट्रीय  स्वार्थ  क्या  हैं  और  उस  राष्ट्रीय  स्वार्थ  नाते  से  हमारा  दोस्त  और  किसके
 साथ  हमारी  दोस्ती  नहीं  हो  सकती  इस  बात  को  अगर  हम  देखेंगे  तो  दुनिया  में  न्याय
 अन्याय  भी  बहुत  जगह  हो  रहे  अन्याय  के  खिलाफ  आवाज  उठाना  शाबाशी  की  धात  है
 न्याय  की  बात  बोलना  भी  शाबाशी  की  बात  है  और  उचित  भी  है  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  अपने  राष्ट्रीय
 स्वार्थ  और  अपनी  शक्ति  देखकर  हमकों  आवाज  कितने  जोर  से  उठानी  कितना

 उठानी  कब  और  कैसे  उठानी  चाहिए--यह  भी  ध्यान  में  रखने  की  बात  है  ।.  इन  .  सब्र  कतों
 के  संदर्भ  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  दोस्ती  करने  के  लिए  भी  यह  जानना  जरूरी  है  कि  -  हमारी
 सीमा  पर  पाकिस्तान  चाइना  बंगलादेश  श्रीलंका  है  और  किसी  से  भी  सम्बन्ध

 नहीं  उस  मायने  में  कि  हम  उनसे  महसूस  करें  कि  हमें  कोई  खतरा  नहीं  -  इसमें  हम  अगर
 सम्बन्ध  रखने  की  बात  पाकिस्तान  से  करते  जाएं  और  वरते  रहें  क्या  हम-सफल  हो  सकते

 हैं--इसको  देखने  की  आवश्यकता  इसलिए  कि  उनके  राष्ट्रीय  स्वार्थ  कुछ  इस  तरह  के  हैं  और
 साथ  ही  साथ  उनके  राष्ट्रीय  स्वार्थ  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  वे  जोकि  हमारे  विरोथी  और  ज़ो
 उसको  सबसे  अग्निम  पंक्ति  में  रखकर  राजनीति  करना  चाहते  उनसे  हमारे  अच्छे  सम्बन्ध  दिखावे-के
 भले  ही  बन  सकते  वास्तबिक  सम्बन्ध  बन  सकते  हैं  या  नहीं--इसमें  बहुत  बड़ा

 और  अगर  इसमें  सनन््देह  है  तो  व्यावहारिक  दृष्टि  से  देखना  हम
 सम्बन्ध  किससे  सुधार  सकते  हैं  ?  यह  कोई  आश्चयं  की  बात  नहीं  होनी  मगर  हमारे
 राष्ट्रीय  स्वार्थ  हमारे  सैद्धान्तिक  मतभेद  जो  हैं  उस  बड़ी  शक्ति  से  जो  उत्तर  में

 उससे  भिन्न  नहीं  हैं  और  उसके  तथा  रूस  के  जो  आपसी  सम्बन्ध  जो  एक  बिगड़े
 हुए  सम्बन्ध  हैं  लेकित  वह  भी  एक  इस  तरह  के  सम्बन्ध  हैं  जो  सकते  हैं  4  रूस

 हमारे  साथ  जिस  तरह  से  शुरू  से  आखीर  तक  रहा  है  वह  ऐसी  स्थिति  में  रहा  है  कि  उसको

 हम  दोस्त  की  हैसियत  से  प्रयोग  कर  सकते  हैं  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  और  मैं  इसके  लिए  रक्षा  मंत्री  जीं  को
 धन्यवाद  देता  हूं  कि  जैसे  ही  उन्होंने  भार  सम्हाला  वेःबीनः  क्रिन्हीं  परिस्थितियों  में  गए  लेकिन  मैं
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 समझता  हूं  वह  एक  अच्छी  बात  हमको  इस  बात  का  अधिक  से  अधिक  प्रयास  करना  चाहिंएं  कि
 चीन  के  और  हमारे  सम्बन्ध  बनाने  में  रूस  का  बड़ा  उपयोग  किया  रूस  की  ताकत  रूस

 केसहयोग  का  और  सदभाव  का  एक  यह  इम्तहान  होना  चाहिए  कि  हमारे  और  चीन  के  बीच  में

 एक  ऐसी  स्थिति  स्थापित  कराए  जिससे  हमारे  और  उनके  बीच  में  झगड़े  की  बात  खत्म  हो  ।  आंज
 अगर  दुनिया  में  यह  बात  फैल  जाए  कि  चाइना  और  भारत  के  बीच  में  कोर्द्न  झगड़ा  नहीं  कोई

 लड़ाई  की  बात  नहीं  है  तो  हमारे  आस-पास  के  जो  छोटे-मोटे  देश  हैं  जिनको  तरह-तरह  के  हथियार  और
 तरह-तरह  के  अस्त्र-शस्त्र  दिए  जा  रहे  हैं  वह  उनको  देना  भी  बन्द  हो  जाएगा  और  वह  पाने  के  बाद
 भी  उनका  यह  साहस  नहीं  होगा  कि  आपके  खिलाफ  उनका  वह  दुरुपयोग  कर  सके  ।  इसलिए  मैं  उस

 बात  के  सम्बन्ध  में  निश्चित  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  नीति  में  विशेष  रूप  से  इस  पर  जोर
 दिया  जाना  चाहिए  कि  हमारे  और  चीन  के  सम्बन्ध  ठीक  ढंग  से  और  अच्छे  रूप  में  स्थापित

 हो  सके  ।

 एक  दूसरी  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  विरोधी  दल  के  लोगों  ने  रक्षा  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  जो  बातें  आई  उनकी  जांच-पड़ताल  के  लिए  आज  भी  कहा  कि  संसदीय  कमेटी  की  बात  होनी
 चाहिए  ।  ठीक  भ्रष्टाचार  कहीं  भी  अगर  आपको  नजर  आता  हो  तो  उसकी  जांच-पड़ताल  जरूर

 होनी  चाहिए  और  उस  ढंग  से  होनी  चाहिए  जिससे  निश्चित  रूप  से  साबित  हो  सके  कि  भ्रष्टाचार  का

 उन्मूलन  हो  रहा  है  या  भ्रष्टाचार  करने  वाले  जो  लोग  हैं  उनका  उन्मूलन  किया  जा  रहा  लेकिन
 व्यावहारिक  दृष्टि  से  यह

 भी  आपको  देखना  होगा  कि  सरकार  के  कार्य  करने  के  बहुत  से  क्षेत्र  और
 बहुत  सी  जगहें  हैं  और  सारे  क्षेत्र  में  जहां  सरकार  कार्य  कर  रही  है  वहां  सरकार  के  कारबार  की
 जांच  जितनी  भी  आप  कर  सकते  जितने  खुले  तरीके  से  कर  सकते  हैं  आप  करें  तो  उसके  करने से
 भ्रष्टाचारियों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  लेकिन  उसका  देश  की  सुरक्षा  पर  कोई  प्रभाव  नहीं
 लेकिन  अगर  आप  जांच  या  भ्रष्टाचार  को  ही  जांचने  के  लिए  केवल  सुरक्षा  विभाग  में  सारी  जांच  करके
 ओर  उस  बात  को  नजरअंदाज  कर  चाहे  सुरक्षा  रहे  या  न  रहे  मगर  आपकी  जांच  पूरी  हो
 तो  आप  ऐसी  जगह  कदम  रख  रहे  हैं  जहां  पर  आपको  देखना  पड़े  गा  कि  आप  इस  कदम  को  उतनी  जयह
 तक  न  बढ़ाएं  जहां  आपके  देश  की  सुरक्षा  पर  भी  इसका  असर  पड़  सकता  हो  ।  आज  जिस  माहौल  में
 ये  सारी  बातें  धीरे-धीरे  आई  हैं  और  जिस  तरह  एक

 ह  क्षण  में  कई  तरह  के  वाद-विवाद  पैदा  हुए
 ये  वाद-विवाद  हमारे  मित्रों  की  समझ  में  आने  चाहिए  कि  एकाएक  आपके  ये  दुश्मन  जो  इतने  सतके
 हुए  तो  उसके  सामने  कोई  लक्ष्य  वह  लक्ष्य  यह  है  कि  जब  उन्होंने  आपके  दुश्मनों  को  अच्छी
 तरह  से  हथियारों  से  लैस  कर  दिया  तो  आपके  देश  की  जनता  आपकी  सरकार  के  खिलाफ
 कुछ  इस  तरह  से  उसका  स्तर  बनाना  चाहते  हैं  कि  आपकी  सरकार  कुछ  ऐसी  स्थिति  में  हो  जब
 उसकी  मनःस्थिति  गड़बड़  हो  और  साथ-ही-साथ  आपके  यहां  की  जनता  विभाजित  रूप  में  मैं
 कहना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  के  सवालात  उस  दृष्टि  में  रखकर  उठाएं  ।  किसी  दल  या  किसी  नेता

 «  की  बात  उतनी  महत्वपूर्ण  नहीं  जितनी  महत्वपूर्ण  देश  की  सुरक्षा  की  बात  अगर  देश  की  सुरक्षा
 की  बात  महत्वपूर्ण  तो  चाहे  इधर  के  बैठने  वाले  हों  या  उधर  के  बैठने  वाले  उनको  इस  बात  का
 ध्यान  रखना  पड़ेगा  कि  वह  देश  की  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  कोई  बात  करने  से  पहले  उसकी  कोई  बात
 देश  की  सुरक्षा  पर  आंच  आने  के  लिए  नुकसानदेह  बात  न  साबित  न  हो  सके  +

 12.52  भ०्प०

 वक्कस  पुरुणोत्तमन  पोठासीस  हुए  ]
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  एक  बात  फिर  कहना  चाहता  हूं  ।  मैंने  कहा  न्याय  और  अन्याय

 दुनिया  में  बहुत  हो  रहा  अन्याय  के  खिलाफ  आवाज  उठाना  बहुत  आवश्यक  है  और  न्याय  का
 समर्थन  करना  भी  बहुत  आयश्यक  है  ।  लेकिन  इसके  साथ-साथ  हमको  इस  बात  का  ध्यान  रखना
 चाहिए  कि  हम  अन्याय  के  खिलाफ  आवाज  वहीं  तक  उठाएं  जहां  तक  हमारे  राष्ट्रीय  स्वार्थ  का  हनन
 न  हो  या  हमारी  शक्ति  या  सामथ्यं  ऐसी  हो  कि  हम  उस  आवाज  उठाकर  संभाल  सके  ।  अन्यथा
 उतनी  आवाज  न  आवाज  रिबाउण्ड  करे  और  उससे  हमारा  नुकसान  मैं  यह
 महसूस  करता  हूं  कि  ऐसा  कहीं-न-कहीं  हुआ  है  और  इस  होने  के  कारण  मैं  फिर  इस  बात  को  रेखांकित
 करता  हूं  कि  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  ।

 श्री  इयाम  लाल  यादव  :  सभापति  रक्षा  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों
 पर  विचार  करते  हुए  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  है  कि  किसी  भी  देश  की  प्रगति  दो  बातों  पर

 मुनस्सर  करती  पहली  देश  के  अन्दर  शांति-व्यवस्था  हो और  उस  देश  की  सीमाएं  सुरक्षित
 अगर  हमारे  देश  की  सीमाएं  सुरक्षित  नहीं  इससे  जो  संकट  उत्पन्न  होता  उससे  राष्ट्र  पर
 प्रभाव  पड़ता  इसीलिए  देश  की  रक्षा  के  सम्बन्ध  में  देश  में  आम  सहमति  होती  है और  कोई  भी
 नागरिक  किसी  भी  प्रकार  से  रक्षा  पर  शंका  नहीं  देखना  चाहता  है  और  कोई  प्रश्नचिहक्न  नहीं  लगाना

 चाहता  है  और  सरकार  की  नीति  का  रक्षा  के  सम्बन्ध  में  अधिकांश  लोग  समथंन  करते  यही  कारण

 है  कि  रक्षा  के  बारे  में  जब  भी  हम  चर्चा  करते  तो  हम  सतकंता  के  सावधानी  के  साथ  बात
 करते  हैं  और  रक्षा  विभाग  को  उसकी  कायं  प्रणाली  को  कहते  हैं  कि  ज॑ंसे  यह  एक  पवित्र  गाय  है  और

 इसी  दृष्टि  से  देश  इसको  देखता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसी  दृष्टि  से  रक्षा  की  नीति  हमारी  चलाई
 जा  रही  है  ।

 अभी  हमारे  विपक्ष  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  रक्षा  व्यय  बढ़ता  जा  रहा  मैं
 समझता  हूं  कि  आज  दुनिया  में  जो  स्थिति  पैदा  विशेषकर  हमारे  चारों  उससे  विषाक्त  ,
 वातावरण  उत्पन्न  हो  रहा  है  या  एक  प्रकार  से  रणनीति  तैयार  की  जा  रही  उसको  .  देखते  हुए
 हमारे  रक्षा  व्यय  में  वृद्धि  होना  अवश्यम्भावी  है  और  हम  चाहते  हुए  भी  उसको  रोक  नहीं  सकते  ।
 रक्षा  तैयारी  में  दो  बातों  का  महत्व  है  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  हम  अपने  जवानों  सैनिकों  को

 चाहे  वे  आर्मी  में  चाहे  नेवी  में  हों  और  चाहे  एयर-फोर्स  में  उनको  सुसज्जित  करके  और

 ट्रेनिंग  देकर  उपयुक्त  तरीके  से  तैयार  उनको  संतुष्ट  रखें  और  उनके  मनोबल  को  ऊंचा

 यह  बहुत  जरूरी  है  ।  इस  क्षेत्र  में  सरकार  ने  चौथे  वेतन  आयोजथ  के  फलस्वरूप  जो  कदम  उठाया

 वह  अवश्य  ही  सराहनीय  है  ।  सेना  के  तीनों  अंगों  के  अधिकारियों  और  अन्य  जवानों  की  सेवा  शर्तों
 उनकी  पेंशन  उनकी  सुविधाओं  में  काफी  संतोषजनक  सुधार  किया  है  और  वहीं  पर  जो

 भूतपूर्व  सैनिक  उनके  लिए  भी  काफी  कुछ  किया  यह  तो  उनके  मनोबल  को  बढ़ाने  का  एक
 अच्छा  काम  है  और  इस  कारण  से  भी  हमारा  बजट  बढ़ा  है  और  इस  कारण  से  जो  बजट  में  वृद्धि
 होती  मैं  समझता  हूं  उस  पर  कोई  उंगली  नहीं  उठा  सकता  ।  यहां  पर  भूतपूर्व  सैनिकों  के  बारे  में  जो
 बातें  कही  गई  उनके  सम्बन्ध  में  एक  ही  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  अद्ध॑-सनिक  बल  जो

 पुलिस  जो  सुरक्षा  के  और  विभाग  हैं  सेना  के  उनमें  उन  जवानों  को  विशेष  तौर  पर  भर्ती
 किया  जा  सकता  है  उम्र  में  छूट  बहुत  से  जवान  40  वर्ष  की  उम्र  में  रिटायर  हो  जाते  हैं  ।
 उनको  इन  सेवाओं  में  रखा  जा  सकता  है  और  अगर  इन  सेवाओं  में  उनको  रख  दिया  तो  बहुत
 सारी  समस्या  हल  हो  जाएगी  ।  वहां  से  लौटकर  जब  वे  आते  तो  चितनीय  परिस्थिति  उनकी  हो
 जाती  है  और  वे  दर-दर  भटकते  रहते

 151.



 अमुछ्लतों की  1987-88  24  98

 दूससे  जो  नीतिਂ  की  बात  आती  तो  बह  हथियारों  की  आज  हथियारों  की  दुनिया
 में  जो  लगी  वह  कल्पनातीत  हमको  उस  होड़ः  में  भी  बढ़ना  नहै॥  आज

 दुर्निका  में  का  रोजगार  सबसे  अधिकः  लाभदायक  है  और  सबसे  पछयंत्रਂ
 भी  हो  रहे  हैं  यही  दुनिया  के  देशों  के  में  सम्बन्ध  बनमातेਂ  भी  और  बिंगाहते
 हम-अपने  देश-में  सब  को  नहीं  सकते  और  न  बना.पा  रहे  चाहते  हुए  भरी  हम>उतनीर
 क्षफताः  नहीं  भ्दाਂ  कर  सके  और  इसलिए  हम  को  बाहर  से  खरीदना  पड़त्क्

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  स्वीडन  में  जो  नोबल  प्राइज  दिया  जाता  वह
 हथियारों  की  बिक्री  से  इकट्ठा  किया  हुआ  धन  कोई  शांति  के  प्रयासों  से वह  घन  एकत्र  नहीं  हुआ
 बल्कि  दुनियाਂ  को  बद्ध  झौंक  दुनिया  को  तहस-नहस  करके  वह  इकट्ठी  की  गई  है  और
 उससे  दुनिया  के  लोगों  को  पुरस्कार  दिया  जाता  आज  दुनिया  में  सबसे  अधिक  सबसे
 अधिक  षड़यंत्रकाशी  यह  व्यवस्था  रही  है  और  इससे  हमें  सतक॑  रहने  की  आवश्यकता  है  और  यह

 मैं  सदब  के  सामने  और  सरकार  के  साममे  रखना  चाहता  हूं  कि  हथियारों  की  खरीद  हम  कहां  से
 -  किन  देशों  से  इसको“मंगाएं  और  किन  व्यक्तिथों-से  इसको  इसके  बारे  में  सौदा  करने-से  पहले

 हमकरे  सतक्ंत#के  साथ  और  सावधानी  के  साथबिचार  करना  चाहिए  और  मैं  इस  मत्त  का  हूं  कि  यदि  -
 तो  मित्र  देशों  से  ये  सोदे  करने  आज  दुनियां  में  दो  सुपर  पाव्स  पश्चिमी  देश

 और  मध्य  एशिया  के  अधिकांश  देश  पश्चिभी  सुपर  पावश्  के  साथ  हैं  और  उसके  छाते  के  अन्दर  एक
 तरहसे  आते  यूरोष  के  बहुत  से  देशों  जो  अपने  को  स्वतन्त्र  कहते  जो  यह  कहते  हैं'कि
 हमारी  स्वतंत्र  नीति  अमेरिका  के  इंटरमीडियेट  मिसाइल  लगे  -  हुए  उस  देश  की  घरती  और
 आज  भी  कई  देशों  में  अमेरिका  के  सैनिक  रहते  हैं  और  जब  किसी  एक  देश  में  दूसरे  देश  '  के  सैनिक
 रहते  तो  वह  देश  एकितना-स्क्तंत्र  इसको  आप  समझ  अपने  हथियार  दूसरे  देशों  के
 अन्दर  रखे  हुए  हैं  ओर  री  हथियार  रखे  हुए  जो  जम्निक्षण'की  तरह-कामकरतेः  हैं
 1.00  कश्व्प०८

 )  :

 समापति  महर्ेदथ  :  अब-तो  1.00  बज  गयाਂ  है  ।  क्या  हम  भोजना  वकाश  करें  ?

 संसदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शोला  हम  भोजनावकाश

 सभाफति  महोदय  :  जी  मेरा  है  कि  सभा  इसे  स्वीकार  करेगी  ।

 अनेक  मानलीब  सदस्य  :  जो

 ]
 श्री  श्याम  यादव  :  वे  देश  कहां  तक  स्वतंत्र  यह  एक  बहुत  बड़ा  प्रश्न  इस  तरह से

 मैं  समझता  हूं  कि  योरोप  के  देश  आजकल  खतरे  में  हैं  क्योंकि  उन्होंने  अपने  देश  में  अस्त्र-शस्त्र
 संहारक  अस्त्र  दूसरे  देश  की  सेनाएं  रख  कर  अपनी  स्वतंत्रता  की  बात  की  बे  नाटो

 ंधि  सदस्य  वे  उस  प्रकार  से  स्वतंत्र  नहीं  हैं  जिस  प्रकार  से  होने

 इसलिए  उत्त  देशों  से  जब  भी  हम  हथियार  लें  तो  पूरी  सतकंता  बरत  कर  नहीं  तो
 ऊपर  प्रकार-के  भी  प्रश्न  उठ  सकते

 दूसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  अपने
 देश

 जितका  मजबूत  कर  सकंसे  :

 (६152
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 हमारी  सुरक्षा  मजबूत  होगी  ।  हमारी  सीमाओं  पर  जो  देश  उन्हीं  से  हमें  संघ  का  खतरा  हो  सकता

 है  ।  पीछे  भी  उन्हीं  से  हमारा  संघर्ष  हुआ  और  आगे  भी  हो  सकता

 चीन  की  बात  अभी  हमारे  मित्र  कर  रहे  एक  जमाना  था  जब  हमने  हिन्दी-चीनी
 भाई  का  नारा  लगाया  और  उस  नारे  के  बाद  बेशर्मी  के  साथ  चीन  ने  हमारे  देश  पर  आक्रमण  किया
 और  हमारी  धरती  पर  कब्जा  भी  कर  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  चीन  के  साथ  हमारी  सीमाएं
 उतनी  सुरक्षित  नहीं  है  जितना  कि  हम  बातचीत  करते  हैं  ।  हम  चीन  के  साथ  चाहे  जितनी  भी  बात
 करें  लेकिन  शक्ति  का  मुकाबला  शक्ति  से  करना  पड़ेगा  ।  उसके  लिए  हमें  अपनी  सेनाओं  को  पर्याप्त
 रूप  से  संगठित  करना  अपने  जवानों  को  शिक्षित  और  प्रशिक्षित  करना  होगा  ताकि  हमारी  जो
 सीमाएं  पहाड़ों  और  बर्फीली  मैदानों  में  मिलती  हैं  जहां  कि  कठिन  पंरिस्थितियां  वहां  हम  उसका
 मुकाबला  कर  सके  ।  हमने  अरुणाचल  प्रदेश  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  तो  चीन  ने  आपत्ति  इन
 बातों  से  स्पष्ट  है  कि चीन  की  नीयत  साफ  नहीं  यह  ठीक  है  कि  हम  अ्यास  करते  उससे
 बातचीत  करते  रहें  लेकिन  हमारी  तैयारी  में  किसी  तरीके  स ेकोई  ढील  नहीं  होनी  हमारी
 क्षमता  उसका  मुकाबला  करने  के  लिए  पूरी  तरह  से  बनी  रहनी  चाहिए  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  भारत  के
 रक्षा  मंत्री  इस  बात  को  अवश्य  ध्यान  में

 हमारे  देश  की  सीमाएਂ  इतनी  सुरक्षित  हों  कि  बाहर  के  लोग  हमारे  देश  के  अन्दर  न  आने
 पावें  ।  आज  हम  देख  रहे  हैं  कि  चाहे  चकमा  लोग  चाहे  श्रीलंका  के  लोग  वे  हमारे  देश  में  आ
 गए  हैं  ।  अब  खतरा  पैदा  हो  गया  है  कि  पाकिस्तान  से  भी  लोग  यहां  आने  वाले  जो  विषम
 स्थिति  इस  समय  पाकिस्तान  में  पैदा  हुई  है  उससे  यह  चीज  पैदा  हो  सकती  अगर  हमारे  यहां  इसी
 प्रकार  से  विदेशी  लोग  आते  रहेंगे  तो  हमारी  रक्षा  की  क्या  स्थिति  हमारे  देश  की  आधिक  स्थिति
 पर  जो  बोझ  पड़ेगा  उसका  हम  कं  से  मुकाबला  कर  सकेंगे  |  इन  सब  बातों  को  हमें  देखना  है  ।

 तीसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  हमें  अनुसंधान  और  खोज  पर  भी,बल  देना  है  जिससे  कि
 हम  पूर्ण  रूप  से  अपने  हथियारों  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  के  लिए  सक्षम  हो  सर्क  और  उनके  लिए  हम
 विदेशों  पर  निर्भर  न  रहें  ।  हमारी  जो  आम्ड  फैक्ट्रीज  उनको  अगर  हम  सिविलियन  डिसिप्लीन  से
 आर्मी  डिसिप्लीन  में  ला  कर  उनमें  उत्पादन  करें  तो  ज्यादा  उपयुक्त  होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हुं  ।

 श्री  पो०  नामग्याल  :  सभापति  मैं  रक्षा  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करने
 के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  |  सारे  बजट  में  2,512  करोड़  रुपये  का  डिफेंस  के  लिए  आउट  ले  रखा  गया
 जो  कि  साल  86-87  से  22.7  परसेंट  ज्यादा  बनता  है  और  पूरे  यूनियन  बजट  का  19.8  परसेंट  बनता
 है  ।  यह  कोई  ज्यादा  रकम  नहीं  बल्कि  मैं  समझता  हूं  कि  कम  है  ।  क्योंकि  पाकिस्तान  को  अमेरिका
 से  जो  आम्सं  और  इकोनोमिक  एड  मिल  रही  है  वह  बहुत  ज्यादा  1982-87  के  दौरान  में  उसको
 3.2  बिलियन  डालर  और  1987-93  के  लिए  4.2  बिलियन  डालर  की  एड  पाकिस्तान  को  आ  रही
 उसके  अलावा  उनके  बजट  में  जो  अपने  मुल्क  का  एलोकेशन  होता  उसमें  से  40  परसेंट  डिफेंस  पर
 खर्च  किया  जा  रहा  है  ।  इस  लिहाज  से  मौजूदा  एलोकेशन  हमारे  लिए  कई  गुना  ज्यादा  होना  चाहिए  ।
 1984  के  एक  रिकार्ड  के  मुताबिक  भारत  का  जो  पर-कैपिटा  डिफेंस  एक्सपेंडीचर  वह  सिर्फ  9
 डालर  है  जबकि  पाकिस्तान  का  22  डालर  बनता  है  ।  मौजूदा  बजट  में  बढ़ोत्तरी  डिफेंस  डिफेंस
 रिसच  आरगेनाइजेशन  के  अलावा  पे-कमीशन  की  सिफारिशों  की  वजह  से  भी  हुई  है  इसलिए  मैं  समझता

 यह  रकम  ज्यादा  नहीं  है  और  अमेरिका  तथा  चाहना  तीनों  मुल्कों  की-मिलीभगत
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 हमारे  लिए  खतरा  बन  रहे  जो  अमेरिकी  लेटेस्ट  वेपन  सिस्टम  वह  पाकिस्तान  में  आ  रहा
 है  तो  इनको  मैच  करने  के  लिए  हमारे  पास  कुछ-न-कुछ  होना  जरूरी  है  इसलिए  बढ़ोत्तरी  जरूरी  हो  गई

 एक  तरफ  पाकिस्तान  न्युक्लिअर  वेपन  बनाने  की  ओर  बहुत  तेजी  से  बढ़  रहा  है  और  दूसरी  तरफ
 पाकिस्तान  अमेरिका  से  मुख्तलिफ  रेंज  के  वेपन  सिस्टम  के  अलावा  अवाक्स  वरगरह  मंगवाने  की  हर
 मुमकिन  कोशिश  में  है  ।  अमेरिका  और  चाइना  की  मिलीभगत  अमेरिका  के  अलावा

 चाइना  भी  पाकिस्तान  को  आमस्से  एण्ड  एम्यूनिशन्स  सप्लाई  कर  रहा  अमेरिका  ने  पाकिस्तान
 को  चालीस  एयरक्राफ्ट  दिए  इसके  अलावा  आप  कहते  है  कि  सीरिज  भी

 इनके  पास  आ  चुके  इन  पर  लेटेस्ट  डिवाइस  जैसे  लेजर  गाइडेंड  फ्रेंच  मेड  थामसन
 एटलिस  बाम्बींग  सिस्टम  जो  कि  दुनिया  में  सबसे  सोफिस्टीकेटेड  बाम्बींग  सिस्टम  और  फायर  सिस्टम
 माना  जाता  है  जिनको  पर  फिट  किया  जा  रहा  ऐसी  एक्यूरेसी  के  साथ  टारगेट  पर  मारता
 है  कि  इसको  चलाने  के  लिए  दूसरे  पायलट  की  भी  जरूरत  नहीं  पड़ती  है  बल्कि  एक  ही  पायलट  सारे
 सिस्टम  को  कंट्रोल  कर  सकता  इस  सिस्टम  के  साथ  आटोमेटिक  टी०वी ०  ट्रैकर  लेजर  डेजीगनेटर्स  .
 और  रेंजर  वगरह  लगा  रहता  अवाक्स  के  बारे  में  मैं  नही  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  बहुत  सारे
 मुअज्जिज  मैम्बर  वोल  चुके  उसके  अलावा  सरफेस  टू  एयर  आर्टीलरी  और  लाइट

 एंटी  एंटी  हारपुन  अबरन  टैक्स  वगैरह  हैं  जो  हमें  रोज
 अखबारों  में  पढ़ने  को  मिलता  ये  सारे  खतरनाक  हथियार  तेजी  से  पाकिस्तान  में  आ  रहे  हाल
 ही  में  हमारी  सरकार  ने  आर०्टी०  155  एम०एम०  बोफोर  गन  मंगवाई  ।  उसके  बारे  में  यहां  पर  कुछ
 लोगों  ने  शोर  काफी  कहा  जाता  है  कि  पाकिस्तान  के  पास  जो  आर०टी०  गन  आई  हैं  उनकी
 रुंज  40-42  किलोमीटर  तक  है  जब  कि  हमारे  पास  जो  गन  हैं  उनकी  रेंज  सिर्फ  30-32  किलोमीटर
 सक  ही  हमें  भी  इन  वीपंस  को  मैच  करने  के  लिए  दूसरे  कहीं  से  भी  मिलें  तो  उनको  मंगाने  के  लिए
 तवज्जोह  देनी  चाहिए  जो  कि  इन  गंस  का  मेच  कर  सके  ।  अगर  यह  बात  सही  है  सरकार  को
 चाहिए  कि  हम  किसी  भी  तरह  ऐसे  वीपंस  खरीदने  के  लिए  ध्यान  देना  पाकिस्तान  की  मौजदा

 ने  भुट्टो  को  तो  फांसी  पर  लटका  लेकिन  भुट्टो  की  जो  थ्योरी  है  कि  हम  न्यूक्लियर  बम
 हासिल  करने  के  लिए  घास  खाकर  जी  लेंगे  और  भारत  के  साथ  एक  हजार  साल  तक  जंग  लड़ने  वाली
 जो  थ्योरी  उसको  अपना  रखा  पाकिस्तान  की  चीन  के  साथ  मिलीभगत  से  में
 दखलअन्दाजी  गिलगिट-सिज्राचन  रोड  और  अकसाई  चिन  के  साथ  जो  लिक  है  और  समूदगंह  में  जो
 चीन  ने  हमारे  एरिया  में  इंट्र  जज  यह  भी  अब  कहा  जाता  है  कि  जो  सिआचन  सेक्टर  है  उसकी
 बैंक  साइड  में  जो  श्याकरतगाम  वैली  है  उसमें  भी  लिक  रोड  बनाने  का  कार्यक्रम  है  और  उसकी
 गतिधिधियां  इस  तरफ  बहुत  बढ़  गई  हैं  ।  अगर  यह  बात  सही  है  तो  यह  हमारे  लिए  बहुत  ही  खतरनाक
 स्थिति  बन  सकती  है  ।  हम  जानना  चाहेंगे  सरकार  से  कि  यह  कहां  तक  दुरुस्त

 जहां  तक  चीन  के  साथ  सीमा  विवाद  का  सवाल  इस  मामले  में  चीन  के  साथ  सात  राउण्ड
 डिसकशन  हो  चुका  छंठे  राउण्ड  तक  की  बातचीत  में  उनका  एटीट्यूड  ठीक  रहा  लेकिन  सातवें
 राउण्ड  में  उनका  एटीट्यूड  स्टिफ्ड  हो  गया  अगर  हमें  ईस्टन  सेक्टर  में  मैक  मोहन  लाइन  में  कुछ
 माइनर  एडजस्टमेंट  करने  हों  तो  करना  चाहिए  ।  जैसा  कि  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  जी  ने  पिछले  साल

 में  कहा  उन्होंने  मैंक  मोहन  लाइन  के  बारे  में  कहा  था  ।

 जिनुवाद  ]
 पैमाने  के  मानचित्र  पर  काफी  मोटी  रेखा  खींची  जाती  है  और  इस  बात  पर

 विवाद  किया  जा  सकता  है  कि  वस्तुतः  रेखा-कहां  सै  जाती
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 यही  स्थिति  हमारी  लट्टाख  सेक्टर  में  भी  खब  जो  लाइन  आफ  सेक्टर  में  जिसे  हम  रूकाक
 जूग  कबजूंग  कहते  हैं  दैमचूक  उस  सेठ्टर  में  लाइन  आफ  एक्चुअल  कन्ट्रोल  पहले  काफी  दूर  पहाड़ी  के
 ऊपर  था  ।  लेकिन  पिछले  दो  साल  में  इस्ट  वैस्ट  आफ  इंडस  रिवर  है  वहां  पर  उनकी  गतिविधियां  शुरू
 हो  गई  और  आप  कुछ  नहीं  कर  रहे  जो  लाइन  आफ  एक्चुअल  कंट्रोल  है  वह  इस  सेक्टर  में  पीछे
 कई  सालों  से  हमारी  तरफ  धकेलते  आ  रहे  इसलिए  जो  भी  बार्डर  डिस्प्यूट  है  उस  पर  आपको
 बात  करनी  चाहिए  और  जहां  कहीं  माइनर  एड  जस्टमेंट  हो  वह  करना  चाहिए  ।

 जहां  तक  जम्मू-कश्मीर  में  लाख  सेक्टर  का  सवाल  आपको  पता  है  कि  अक्साई  चीन  में
 सैंतीस  हजार  पांच  सौ  पचपन  (37;555)  स्क्वेअर  किलोमीटर  पर  नाजायज  तौर  पर  चीन  के  कब्जे
 में  लेकिन  मेरा  जाती  खयाल  है  कि  चीन  इलाके  को  छोड़ने  वाला  नहीं  क्यों  यह  उनके
 लिए  बहुत  स्ट्रेटिजिकली  महत्वपूर्ण  हमारे  लिए  भी  अगर  इस  इश्यू  पर  बातचीत  चल  सकती  है
 तो  वह  उतना  एरिया  दैमचूक  में  लेकर  वैस्ट  आफ  इंडस  रिवर  से  लेकर  डेंगचू  तक  जो  हमारी  साइड
 में  पड़ता  है  वहां  से लेकर  कैलाश  होते.हुए  मानसरोवर  से  होते  हुए  नेपाल  ट्राई  बक्शन
 हैं  वहां  तक  उस  एरिया  के  बदले  करने  के  लिए  चीन  के  साथ  बातचीत  सरकार  को  इस  तरह
 की  पोसिबिलिटी  देख  लेनी  क्योंकि  वह  मेरे  ख्याल  से  उतना  ही  बनता  है  जितना  कि
 अक्साई  चीन  में  हमारा  एरिया  उनके  नाजाइज  कब्जे  में  मैं  समझता  हूं  ऐसी  शासिबिलिटीज
 एक्सप्लोर  करनी  कुछ  कुछ  ले  जो  हमारी  एरिया  उनके  पास  है  उनके  बदले  में
 अगर  नया  मैं  अगर  की  बात  करता  मुमकिन  हमें  मिलता  है  तो  जम्मू-कश्मीर  के  लद्दाख
 जिले  का  हिस्सा  होना  आप्रको  पता  ही  है  कि  जम्मू-कश्मीर  का  अंपना  अलग

 कान्सटीट्यूशन
 वह  कान्सटीट्यूशनली  अलग  है  ।  यह  लद्दाख  डिस्ट्रिक्ट  का  पार्ट  बनना  उस  एरिया  को  किसी

 दूसरे  सेक्टर  के  साथ  आपको  बारगेनिंग  नहीं  करनी

 अन्त  मैं  आपका  ध्यान  बोर्ड  र रोड्स  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  बोर्डर  रोड्स  आर्गेनाइजेशन
 की  वैसे  तो  कई  रोड्स  बन  रही  लेकिन  लह्दाख  सेक्टर  में  लेह-मनाली  रोड  बन  रही  वह  रोड़
 कई  दृष्टियों  से  इम्पोर्टन्ट  हमारे  लद्दाख  की  इकोनौमी  और  डिफैंस  प्वाइंट  ऑफ  व्यू  यानी  सिविल
 एज  वैल  एज  आर्मी  दोनों  के  लिए  बहुत  इम्पोर्टे न्ट  रोड़  है  परन्तु  उसकी  उसकी  कन्सट्रक्शन
 का  काम  इस  वक्त  बहुत  ही  ढीला  चल  रहा  मेरी  गुजारिश  है  कि  आप  उस  रोड़  को  तरजीह  देकर
 बनायें  क्योंकि  उस  रोड़  के  बन  जाने  से  सप्लाई  बेस  और  लद्दाख  के  बीच  का  डिस्टैंस  300  किलोमीटर
 कम  पड़ता  अन्दाजा  लगाइए  आपका  पी०एल०ओ०  का  कितना  खर्च  बच  वीयर-टीयर  का
 कितना  खर्च  बच  वह  बात  अलग  है  कि  वह  4-5  महीने  जितने  समय  तक  रोड़  फिर  भी
 वह  हमारे  लिए  बहुत  फायदेमन्द  साबित  हो  सकती  इसलिए  आप  उसको  जल्दी  से  पूरा  करवाने  की
 तरफ  ध्यान

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सदन  में  लाई  गयीं  डिफेंस  की  मिनिस्ट्री  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता

 हूं  ओर  रक्षा  मंत्री  जी  को  मृबारकबाद  देता  हूं  कि  आपने  देश  की  रक्षा  के  लिए  डिफैंस  को  कम्पैरेटिवली
 ज्यादा  इम्पोर्ट्स  दी  है  ।
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 ]

 श्री  सेवा  सिह  गिल  :  सभापति  मैं  आपकी  अनुमति  से  अपने  दल  की  ओर

 से  रक्षा  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  अनुदान  मांगों  का  भारी  दिल  से  विरोध  करता  हूं  ।

 मैं  इन  मांगों  का इसलिए  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  कि  मुझे  यह  मालूम  नहीं  है  कि  जवानों  की

 सेवा  शर्तें  कैसी  हैं  या  व ेकैसी  कठिनाइयों  का सामना  करते  हैं  जब  वे  बर्फीलि  हिमालय  पर  हों  और
 सिआचिन  गलेशियर  के  जोखिम  भरे  शून्य  से  कम  तापमान  वाली  निष्ठुर  जलवायु  में  देश  की  सीमा
 की  रक्षा  करते  हैं  और  दूसरी  ओर  जब  वे  पश्चिमी  सीमा  पर  अत्यंत  प्राणघातक  और  संहारक  शस्त्र  प्रणाली
 का  सामना  करते  हैं  जिनकी  इस  संसार  की  उपनिवेशवादी  ताकतों  ने  पूर्ति  की

 मैं  इन  उनकी  कठिनाइयों  के  बारे  में  जानता  हूं  और  मैं  उन  तनावों  और
 दबावों  के  बारे  में  भी  जानता  हूं  जिन्हें  जवानों  को  तब  झेलना  पड़ता  है  जब  वे  झुलसा  देने  वाली  गर्मी
 में  इस  देश  की  सीमा  की  रक्षा  करते  और  कभी-कभी  खाइयों  में  आधे  बाहर  और  आधघे  अन्दर

 ,  छिपे  रहते  हैं  जहां  टीलों  की  रेत  उन  पर  आ-आकर  पड़ती  रहती  है  ।  इस  प्रकार  जून  महीने  के  मध्य
 की  झुलसा  देने  वाली  गर्मी  में  अंदर  खाइयों  में  पड़े  रह  कर  उन्हें  अपने  कत्तंव्य  का  निर्वाह  करना
 पड़ता  ये  सभी  बातें  मेरे  दिमाग  में  हैं  ।  तथापि  कुछ  कारणों  से  मैं  इनका  विरोध  कर  रहा
 और  वे  कारण  स्पष्ट  हैं  अभी  बिल्कुल  हाल  की  परिस्थितियों  की  जो
 इतना  मजबूर  करने  वाली  पिछली  घटनाओं  की  तकंसंगति  कहना  चाहिए  कि--पिछले  दो  माह
 की  घटनाएं  इस  बात  के  लिए  आश्वस्त  करती  हैं  और  मेरी  तरह  लोगों  के  मन  में  डर  बैठ  गया  है  कि
 और  वह  भय  बढ़कर  आशंका  की  सीमा  तक  पहुंच  गया  और  वह  आशंका  तकंसंगत  भी  है  कि
 प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  करों  के  माध्यम  से  गरीब  मजदूरों  और  खेतिहर  मजदूरों  से  जो  भी  धन
 प्राप्त  किया  जा  रहा  है  उसका  कहीं  दुरुपयोग  तो  नहीं  हो  रहा  है  ।  यह  उस  देश  के  अधिकांश  लोगों
 को  इसीलिए  इन  मांगों

 के
 कारण  जो  धनराशि  उन्हें  दी  जानी  है  उसके  बारे  में  विचार  करते  हुए

 हमें  बहुत  सजग  रहना  है  और  इसीलिए  उन्हे  सचेत  करना

 हमें  पिछले  कुछ  दिनों  स ेचिताजनक  समाचार  मिल  रहे  कभी  पश्चिम  जर्मनी  से  कि  कुछ
 हथियारों  का  सोंदा  करने  वाले  किसी  एजेंट  को  30  करोड़  रुपए  दिए  जाने  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 कभी  रेडियो  से  यह  वक्तव्य  जारी  किया  जाता  है  कि  155  एम०  एम०  फील्डगनों  के
 रूप  में  बताए  गए  हथियारों  के  सौदे  करवाने  के  लिए  भारत  के  कुछ  अधिकारियों  या  राजनी  तिज्ञों  को
 40  करोड़  रुपए  की  कुल  धनराशि  अदा  की  जा  रही  ये  चिताजनक  समाचार  हैं  और  इन
 समाचारों  से  सामान्य  बुद्धि  वाली  आम  जनता  को  कुछ  आशंका  हो  सकती  इसीलिए  मंत्रालय  को
 अत्यंत  सचेत  और  सजग  करने  के  लिए  हमें  इन  मांगों  का  विरोध  करना  पड़  रहा  है  ।

 हाल  के  विगत  इतिहास  की  एक  दुःखद  घटना  की  मुझे  याद  आ  रही  जब  पिछली  शताब्दी
 में  अंग्रेजों  और  सिक्खों  की  लड़ाई  में  खालसा  दरबार  की  फौजें  सतलज  नदी  के  तट  पर  ब्रिटिश  सेना
 से  लड़ाई  कर  रहीं  थीं  ओर  हमारे  सिपाही  देश  की  अखंडता  और  एकता  की  रक्षा  के  अपनी
 जनता  की  आजादी  और  सम्मान  की  रक्षा  के  लिए  अपने  खून  की  आखिरी  बूंद  तक  बड़ी  बहादुरी  और
 दिलेरी  से  लड़  रहे  लाहौर  के  खालसा  दरबार  के  एक  कवि  शाह  जो  उन  लड़ाइयों  का
 साक्षी  रहा  उसने  एक  ही  वाक्य  में  युद्ध  का  ब्यौरा  दे  दिया  मोहम्मदां  सिंहा  ने  गोरयां  दे
 लहू  निबुआं  वांग  निचोड़  दित्ते  ”  अर्थात्  हे  शाह  मोहम्मद  सिक््ख  सिपाहियों  ने  ब्रिटिश  सेना  के
 सिपाहियों  में  से  नींबू  के

 रस
 की  तरह  खून  निचोड़  लिया  |
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 तो  स्थिति  इस  प्रकार  किन्तु  कुछ  समय  बाद  उसी  कवि  ने  जो  कि  उस  सब
 का  साक्षी  यह  दुःखद  पद्य  मोहम्मदां  इक  सरकार  थाजों  फोौजां  जित्त  के  अन्त
 नूं

 इतिहास  बताता  है  कि  उसका  कारण  यह  था  कि  जब  ये  सिपाही  नदी  तट  पर  भीषण  संग्राम
 कर  रहे  थे  तो  उनके  सेनापति  ने  अपने  मुख्यालय  से  बारूद  की  मांग  और  इतिहास  बताता  है  कि
 उन  सिपाहियों  को  बारूद  की  जगह  तारामीरा  और  सरसों  के  बोरे  भेजे  उसके  परिणामस्वरूप
 तोपों  के  पीछ  खड़े  सिपाही  और  सिक्ख  फौजें  बारूद  से  उड़ा  दी  गई  उनके  परखचे  उड़ा  दिए  गए  और

 वही  फौज  हार  गई  और  उस  लड़ाई  में  उसे  मुंह  की  खानी  पड़ी  ।  इतिहास  की  ये  बातें  हमें  कुछ  सबक
 सिखाती  हैं  कि  जहां  तक  रक्षा  तैयासी  का  सम्बन्ध  जहां  तक  हथियारों  का  संबंध  है  तथा  जहां  तक

 हथियार  के  चुनाव  का  संबंध  हमें  बहुत  सावधान  रहना  इन  एजेंटों  की  तथा  कमीशन  एजेंटों
 की  एवं  सभी  प्रकार  की  च्रीजों  को  हर  हालत  में  समाप्त  करना  है  ।  हम  इन  बातों  को  सहन  नहीं  कर
 सकते  हैं  क्योंकि  हमको  अपनी  देश  की  अखण्डता  तथा  सम्मान  की  अपेक्षा  कोई  भी  चीज
 ज्यादा  प्रिय  नहीं  लेकिन  इसको  केवल  इसलिए  बर्दाश्त  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  कुछ  लोगों  की

 कुछ  तबकों  तक  है  तथा  वे  यहां  और  देश  के  भीतर  एवं  बाहर  कुछ  राजनीतिज्ञों  की
 आवभगंत  करते  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  जांच  के  निष्कर्षों  को

 बहुत  गंभीरता  से  समझा  जाए  तथा  लोगों  को  विश्वास  में  लिया  जाए  तथा  इन  बातों  की  बहुत
 सावधानीपूर्वक  जांच  होनीं  केवल  लोगों  को  ही  विश्वास  में  नहीं  बल्कि  इस  संसद  को  भी
 विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिए  ।  इसको  करने  में  कोई  नुकसान  नहीं  होगा  ।  ठीक  जेसा  कि  सरकार

 कहती  है  कि  कोई  विशेष  बात  नहीं  है--मैं  केवल  प्रार्थना  करता  हूं  कि  कुछ  न  हो  तथा  मैं  यह  कामना
 करता  हूं  कि  कोई  बात  न  तब  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  संसद  की  एक  उप-समिति  बनाने
 में  कोई  नुकसान  नहीं  होना  यदि  कोई  भी  तकनीकी  बात  उस  बात  को  संसद  सदस्यों
 से  दूर  रखा  जा  सकता  है  लेकिन  मैं  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  दोनों  पक्ष  के  संसद  सदस्य  सत्ता  पक्ष  के
 भी  तथा  इस  पक्ष  के  भी  इस  देश  की  स्वतन्त्रता  के लिए  उतने  ही  जिम्मेदार  एवं  चिन्तित  हैं  जितना

 कि  दूसरा  अन्य  इसलिए  यदि  इन  परिस्थितियों  में  एक  समिति  गठित  की  जाती  है  तो  इससे

 कोई  नुकसान  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  कुंपया  अपना  भाषण  समाप्त

 श्रो  सेवा  सिह  गिल  :  कुछ  ऐसी  बातें  है  जिनको  मैं  इस  गरिमापूर्ण  सभा  के  समक्ष  कहना  चाहता

 हूं  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  इन  जिन्हें  अपनी  सीमाओं  पर  लगा  दिया  जातां  को  कुछ

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  लेकिन  कुछ  वातें  ऐसी  हैं  जिन  पर  रक्षा  विभाग  द्वारा  ध्यान  नहीं
 दिया  जा  रहा  है  ।  उदाहरण  के  पहले  कुछ  व्यक्ति  हथियारों  का  धन्धा  करते  थे  और  हम  देखते

 हैं  कि राजधानी  की  आलीशान  कालोनियों  में  उनके  लाखों  रुपयों
 के  मूल्य  के  तथा  कभी-कभी  यहां

 तक  कि  करोड़ों  रुपयों  के  मूल्य  के  मकान  इसके  विपरीत  एक  अधिकारी  सेना  में  अच्छी  सेवा  करने

 के  पश्चात  तथा  लेफ्टीनेंट  कनंल  या  कमोडोर  या  यहां  तक  एक  एयर  चीफ
 के

 रूप  में  सेवा-निवृत्त  होने
 के  पश्चात  सरकार  से  ऋण  लिए  बगर  एक  तीन  कमरों  वाले  घर  का  निर्माण  करने  में  संक्षम

 नहीं  होता  यह  स्थिति  इसलिए  इन  लोगों  पर  ज्यादा  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  रक्षा

 मंत्रालय  से  मैं  अनरोध  करूंगा  कि  यदि  सम्भव  हो  तो  इन  व्यक्तियों  कों  आयकर  से  मुक्त  किया

 जाना  अधिकारियों  को  मुफ्त  राशन  देकर  के  मंत्रालय  ने  पहले  ही  अच्छा  काम  किया  है  तथा

 यह  हमारी  योद्धा  सेनाओं  के  और  भी  हित  में  होगा  यदि  वदियां  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  सुविधाएं
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 भी  उनको  मफ्त  की  जाएं  ।  ज़ब  वे  सेना  की  सेवा  करने  के  पक्षयत्  वापल  तब  उनके

 पुन्ंकस  नलिए  एक्र  बहुत  अच्छी  योजना  होनी  20  वर्षों  कीਂ  सेवाः  केः  काद  वेःजापक  आते
 वे  नौजवान  होते  वे  प्रशिक्षित  होते  हैं  तथा  वे  समर्थ  शरीर-वाले  व्यक्ति  होते  हैं  ।  जैक्े  ही  वे

 सेक्स-नववृत्त  उनकी  सिवित्र  सेक्म  देकर  एक
 इक  तरह  की  परिधि  बचाई  जानी  चाहिए  कि  वे  नौकरी  करना  कऋकते
 उन्हें  सेनः  में  भर्ती  होता  सेना  से  पश्चात्  स्रिव्रिब्न  सेवा

 चाहिए  ।  यह  सैनिकों  की  दशा  में  सुधारने  में  सहायक-होगय  ।

 निम्न  पदों  के  जवामों  के  लिए  अभी  भी  बहुत  कुछ  कियाਂ  जाना  है  ।  रक्षा  मंत्रालय-से  उन्हें
 तथा  उनके  परिवारों  को  बहुत  अधिक  सहायता  दिए  जाने-की  आवश्यकता

 सभापति  महोदय  :  अब  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  ।

 शओ.भेवा  सिह  बिल  :  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा  कभी  उनको  छुट्टी  पर  जाना

 है  तथा  यदि  उन्हें  देश  के  एक  कोने  से  चलकर  दूसरे  कोने  तक  जाना  तब  पांचच  दिन

 फन्नव्य-स्थान  तक  पहुंचने  तथा  अन्य  पांच  दिन  वहां  से-वापस  अपनी  यूनिद  तक  आने  में  लग  जाते
 यद्वि  छुट्टी  20  दिनों  क ेलिए  है  या  एक  महीने  लिए  से  दिन.इस  प्रकार  चले  जाते

 उनकी  छुट्टी  उनके  गन्तव्य  स्थान  पर  पहुंचने  दिन  से  शुरू  हुई  मानी  जानी  चाहिए  ।
 रेलवे  जक्शनों  पर  उनके  रात  के  समय  ठहरने  के  लिए  उनको  कुछ  सुविधाएं

 ऋहिए  ।  आपने  सिपाहियों  को  प्लेटफार्मों  पर  पड़े  हुए  तथा  अपने  सिर  पर  सामान  जाते
 देका  होगा  ।

 सलमक्यति  सहोदय  :  श्री  अजीज

 श्रो  सेवा  सिंह  गिल  :  उनको  उचित  सुक्धिायें  नहीं“मिलती  इन  शब्दों  के:साथ  रक्षा  मंनबालव
 की  मांगों  का  मैं  विरोध  करता  हूं  ।

 किस्से
 श्रो  अजीज  कुरेशो  :  सभापति  मैं  डिफेंस  मिनिस्ट्री  को  '  महंकों

 करने  खड़ा  हुआ  हूं  ।  किसी  भी  डिफ़ेंस  के  बजट  को  देखने  और  अध्ययन  करने  से  पहले  क्रुछ  मोटी-मोटी
 बातों  को  देखना  जरूरी  होता  और  वह  ॒यह  है  कि  हमारे  डिफेंस  बजट  में  देश  की  सेनाओं  के
 मार्ड्नाइजेशन  की  कितनी  गुंजाइश  रखी  गई  सेल्फ  रिलायंस  के  लिए  क्या  कदम  उठाकर  गए
 इन्डक्शन  आफ  ए  न्यू  वेपन  सिस्टम  के  लिए  कया  कायंवाही  की  जा  रही  है  व  रिसर्च  और  डेवंलपनेंट
 के  लिए  कितनी  राशि  इस  बजट  में  रखी  गई  है  ?  इन  तमाम  मुद्दों  को  देखते  हुए  यह  बजट  एक  नयीं
 दिशा  का  प्रतीक  है  ।

 मैं  इस़न-मोके:पर  अपने  नए  डिफेंस  मिनिस्टर  का  तहेदिल  से  हादिक  स्वागत  करता  मेरा
 सोेभाम्म  रहा  है  कि  1972  और  1977  के  बीच  जब  आज  के  रक्षा  मंत्री  उच्च  सम्रय  केन्द्र  मे ंऔर
 पावर  मंत्रालय  में  मंत्री  थे  तो  मुझे  भी  उन  दिनों  मध्य  प्रदेश  में  उसी  मंत्रालय  का  एक  मंत्री  होने  का
 सौभाग्य  मिज्ञा  था  ।  मैंने  देखा  है  कि  उनकी  क्षमता  उनकी  उनके  ग्रिंप  उनकीं

 की  ,  उनके  डायनेमिज्स  की  जिसकी  सशी  प्रशंसा  करते  आए  इसके  साथ  ही  इन्होंने  सारे
 देश के  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  में  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  प्रधान  मंत्रीਂ  का

 इस  देश  पर  है  कि  उन्होंने  ऐसे  कठिन  समय  में  इतना  योग्य  डिफेंस  मिनिस्टर  हमको  दिया  ।
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 ऐसा  विश्वास  है  कि  उनके  हाथों  में  हमारी  सीमाएं  और  हमारा  देश  सुरक्षित  हमारे

 देश  की  सेनाएं  और  हमारा  रक्षा  विभाग  आगे  तरक्की  करेगा  व  अधिक  से  अधिक  उनका
 भला  होगा  ।

 एक  बात  मैं'माननीय  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  रिसर्च  और  डेवलफ्मेंट  के

 लिए  उन्होंने  रुपए  रखे  हैं  जो  कि  कुल  वजट  का  4.12  पेरसेंट  होता  यहीਂ

 यही  रकम  अमेरिका  में  करीब  30  यू  ०के०  में  करीब  21  परसेंट  और  फ्रांस  में  करीब  18
 परसेंट  है  ।4:12  परसेंट  जो  रिसर्च  और  डेवलपमेंट  के  लिए  रखा  है  उससे  यह  अन्दाजा  नहीं
 हो?पाता  है  कि  इसमें  से  कितनी  रकम  रिसच॑  पर  और  कितनी  डेवलपमेंट  पर  खर्च  होगी  ।  जहां  तक

 समझता  हूं  अभी  तक  की  तारीख  सह  रही  है  कि  डेवलपमेंट  पर  अधिक  धन  खर्च  किया  भंया-है
 रिसर्च  पर-कम  ।  मैं  आशा  करता  हुं  आपके  आने  के  बांद  डिफेंस  मंत्रालय  के  काम  का  तेशीका
 जाएगा  और  रिसर्च  पर  अधिक  खर्च  किया  जाएगा  ।

 आऑज  जाप  जब  भारत  की  सीमाओं  के  चारों  ओर  निगाह  डालेंगे  तो  पायेंगे  कि  न्यूक्लियर कम
 को  लैकर  पाकिस्तान  हेभोरी  सीमाओं के  खटखटा  रहा  चीन  अरुणाचल  प्रदेशप्में  अपनी

 को  ईकंड्रा  करके  हमारे  देश  की  अखंडला  को  ललकार  रहा  हिन्द  महासांगर  साम्राज्यवादी
 ताकतों  का  अड्डा  बसा  हुआ  है  सिलोनਂ  में  भी  हालात  चिन्ताजनक हैं  ।  मैं  ऐसा  समझता  हुकि
 ऐसे  हालात  में  जबकि  दुनिया  में  ट्रंसवर  आफ  टेक््नॉलेजी  बहुत  तेजी  से  हो  रहा  उस  आपका
 ध्यान  जाना  चाहिए  ।  आज '  रूस  ने  जो  हथियार  अफगानिस्तान  में  अफगान  फोजियों  को  दिए  हैं:डन

 को अफगान के  विद्रोहियों  ने  पाकिस्तान  के  पांस  भेज  दिया  है  और  कोई  भी  सिफेटःबाकी
 रहा  पाकिस्तान  के  जरिए  वह  हथियार  अमेरिका  तक  पहुंच  गए  आज  अमेरिका  ने  जो

 हथियार  ईरान  को  दिए  ईराक  की  ने  उन  हथियारों  को  कैप्चर  करके  उसे  रूस  तक  पहुंचा
 दिया  इससे-भी  कोई  सिक्रेट  नहीं  रहा  है  ।  इस  जमाने-में  ट्रांसतर  आफ  टैक््नॉलजी  कहीं
 आफ्स  की  म्यूचुअल  एग्रीमेंट  और:कहीं  हथियारों  की  छीना-झपटी  से  हो  रहा  है  ।  मैं  ऐसा  समझता
 हूं  कि  जब  तक  हम  अपने  देश  में  एक  इंडिजिनस  वैपन  सिस्टम  स्थापित  नहीं  करेंगे  ओर  खुद-अपने  ही
 द्वारा  बनाए  गए  हथियारों  को  नहीं  अपनाएंगे  तब  तक  हम  अपने  इस  क्षेत्र  में  देश  की  सीमाओं  की  रक्षा
 नहीं  कर  पाएंगे  ।

 अध्यक्ष  इस  सिलसिले  में  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 से

 एक  सवाल  बड़े  अदब  से  करना  चाहूगा
 कि  साल  से  यह  सुमते  आ  रहे  हैं  कि भारत  एल  60  का  इण्डिजिनस  इंजन  क्जियता  टैंक  के  लिए
 डेवलप  कर  रहा  लेकिन  अब  कभी-कभी  यह  सुनने  में  आया  है  कि  कुछ  कुछ  कुछ
 व्यक्ति  ऐसे  होने  देना  नहीं  चाहते  हैं  और  बह  ईस  प्लान  को  सबोटेज  कर  रहे  मैं  जावना  चाहता  हूं
 कि  माननीय  मंत्री  जी  हमें  क्ताएं  कि यह  इंजन  विजेयता  टैंक  में  लगाने  के  लिए  बनाए  जाने
 में  क्या  दुविधा  ओर  क्या  रुकावट  है  ?  किस  कारण  से  वह  आज  तक  नहीं  बन  पाया  है  ?  मूझे  पूरा

 -  विश्वास  है  कि  हमारी  सेनाओं  के  विशेषज्ञ  हमारे  विद्वान  इंजीनिय्स  और  जनरंल  मिल  कर  जल्दी
 इंजन  का  निर्माण

 दूसरी  बात--जंक  हम  देखते  हैं  कि  आज  अमेंरिका  ने  पॉकिस्तान  को  हथियारों  से  लाद  दिया
 जहां  तक  पहले  30  मिलियन  डालर  या  लगभग  चार  अरब  की  नदद  उनको  दिया  करते  ऐसा  लगता

 है  कि  इस  साल  तकरीबन  42  मिलियन  तक  मदद  उनको  उन्होंने  उनकोਂ  हर
 तरह  के  आधुनिक  ऐडवांस  मिजाइईल  और  एडवांस  वार्मिंग  सिस्टम

 यह
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 सब  कुछ  उनके  पास  पहुंचा  दिया  है  |  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  डिफेंस  मंत्रालय  के  जो  लोग  जो

 विशेषज्ञ  हैं  उन्होंने  भी  अपनी  स्ट्रेटेजी  अपनी  प्लानिंग  में  एक  क्वालिटेटिव  चेंज  जरूरी  की  होगी  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  उसकी  घोषणा  करना  जरूरी  है  या  पालियामेंट  में  उसको  लाना  जरूरी  लेकिन
 ह

 इस  बात  को  देखते  हुए  तक  आप  अपनी  प्लानिंग  और  डिफेंस  स्ट्रेटेजी  में  एक  क्वालिटेंटिव  .  चेंज

 नहीं  लाएंगे  उस  वक्त  तक  देश  की  सुरक्षा  प्री  तरह  करना  सम्भव  नहीं  हो

 मैं  आज  के  रक्षा  मंत्री  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  जब  वह  विद्युत  और  सिंचाई  मंत्री  थे  उस

 समय  उनके  नेतृत्व  में  पावर  मिनिस्टर  की  एक  अखिल  भारतीय  एक  कांफ्रेंस  बुलायी  गई  उसमें  मैंने

 यह  बात  उठाई  थी  कि  तमाम  राज्यों  में  बिजली  बोर्डों  के  अध्यक्ष  ओर  सेक्रेटरी  टेक्नोक्रेट  होने
 ब्यरोक्रेट  नहीं  ।  आज  मैं  उनसे  कहता  हुं  कि  डिफेंस  मंत्रालय  में  बेटर  कोआ्डिनेशन  के  लिए  और  एक
 मच्छे  माहौल  के  अच्छा  काम  करने  के  लिए  कोई  जरूरी  नहीं  है  कि  कोई  आइं०ए०एस०  या  दूसरा

 ब्यूरोक्रेट  डिफेंस  सेक्रेटटी  की  जगह  बैठे  ।  उसकी  जगह  आप  लाइए  किसी  सीनियर-मोस्ट  जनरल  को

 सीनियर-मोस्ट  ऐडमिरल  सीनियर-मोस्ट  एयर  मार्शल-को  और  उसको  डिफेंस  सेक्रेटरी  बनाइए  ।

 आप  देखेंगे  कि  इससे  मौरेल  लोगों  की  क्षमता  बढ़ेगी  और  हमारे  डिफेंस  के  जो  क्कर्स  जो

 फौजी  हैं  उनकी  आरजुएं  उम्मीदे  बढ़ेगी  और  अच्छा  काम  हो  पाएगा  ।  मैं  जानता  मेरी  बात

 डिफेंस  के  बहुत  सीनियर  लोगों  से  हुई  बड़े-बड़े  एयर  ऐडमिरल  के  प्रस्ताव  आते  हैं

 और  एक  डेपुटी  सेक्रेटरी  के  लेवेल  पर  या  ज्वाइंट  सेक्रेटरी  के  लेवेल  पर  उनके  प्रस्ताव  नामंजूर  कर  दिए

 जाते  मैं  समझता  हूं  इससे  बड़ी  नाइंसाफी  डिफेंस  के  लोगों  के  साथ  नहीं  हो  सकती  मैं

 समझता  हूं  आज  के  इस  नए  माहौल  में  रक्षा  मंत्री  इस  ओर  ध्यान  देंगे  ओर  हमारा  अगला  डिफेंस

 सेक्रेटरी  जो  होगा  वह  सीनियर-मोस्ट  जनरल  होगा  या  ऐडमिरल  होगा  या  एयर  मार्शल  होगा  ।  इस

 तरह  से  वह  हमारे  देश  की  रक्षा  व्यवस्था  अच्छी  तरह  से  कर  पाएंगे  ।

 मैं  एक्स-सविस  मैन  के  बारे  में  कहना  चाहुंगा  ।  मैंने  पहले  भी  आवाज  उठाई  है  और  आज

 फिर  कहना  चाहूंगा  कि  आज  फौजों  में  जो  रिटायरमेंट  एज  पेंशन  की  एज  है  वह  35  से  45  साल

 तक  की  एक  सरविसमैन  को  35  से  45  तक  रिटायर  कर  दिया  जाता  मैं  समझता  हूं  आज

 जब  एवरेज  एज  भारत  की  बढ़  चुकी  लोगों  की  सेहत  अच्छी  है  तो  इस  45  की  एज  को  50  तक

 बढ़ा  दीजिए  ।  45  से  20  तक  एक  सविसमन  को  रिटायर  कीजिए  ताकि  आपकी  समस्या  भी  हल  हो
 सके  और  लोगों  को  अधिक  सेवा  करने  का  मौका  मिल  सके  ।  आप  इस  बात  को  देखें  कि  उसकी

 क्षमता  हैल्थ  सेहत  है  और  वह  इस  काबिल  है  कि  सेवा  कर  तो  उसको  आप  मौका  दीजिए
 कि  50  साल  तक  काम  कर  सके  ।

 आपकी  इस  ऐन््युअल  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  माइनारिटीज  के  शैड्यल्ड  कास्ट  और
 शैडयल्ड  ट्राइब्ज  के  लिए  आपके  मंत्रालय  के  कुछ  विभागों  में  उचित  नुमाइन्दगी,नामजदगी  की  गई  हैं  और
 कोशिश  की  जाती  है  कि  इनके  अधिक  लोग  इसमें  रेक्रूट  किए  मैं  समझता  हूं  जहां  तक  सवाल  है
 माइनारिटीज  का  उनका  ऐक्टिव  रिक्रूटमेंट  एक्टिव  डिफेंस  फोर्सेज़  में  उतना  नहीं  है  जितना  होना
 चाहिए  ।  आज  के  माहौल  में  जब  पाकिस्तान  आपकी  सीमा  पर  हमला  करने  की  बात  करता  है  तो  आप
 रेक्रट  कीजिए  माइनारिटीज  के  लोगों  को  और  भेजिए  इनको  देश  की  सीमाओं  पर  अपनी  अखंडता  की  रक्षा
 करने  के  लिए  ताकि  पाकिस्तान  की  फौजों  का  मुंह  मोड़  दें  और  पाकिस्तान  का  नामोनिशां  मिटा  दें
 अग्रर  मोका  आए  क्योंकि  उन  लोगों  की  भी  तमन्ना  आरजू  है  वह  कहते  हैं  कि  देश  की  सीमा  पर  अगर
 हमला  हो  पाकिस्तान  का  या  और  किसी  मुल्क  का  तो  जहां  एक  तरफ  नारे  लगें  हर  हर  महादेव  के
 सत  श्री  अकाल  के  तो  उसी  के  साथ-साथ  अल्लाहो  अकबर के  नारों  से  भी  मैदान  जंग  गंज  उठे  और
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 उसी  के  साथ-साथ  पाकिस्तान  का  मटियामेट  कर  दें  ऐसी  तमन्ना  उनके  दिल  में  ऐसा  जज्ब  उनके

 खून  में  उसको  बहाने  का  मौका  उनको  साबित  करने  दीजिए  रि  इस  देश  के  चप्पे-चप्पे  की

 हिफाजत  वे  अपने  खून  की  आखिरी  बूंद  से  भी  करेंगे  लेकिन  इस  *  देश  की  सुरक्षा  पर  कोई  हर्फ
 नहीं  आने  ह॒

 दूसरी  बात  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आज  के  हालात  में  जो  हमारी  फोजें  हैं  उनके
 सिपाही  हजारों  फीट  की  ऊंचाइयों  पर  अपनी  जान  की  बाजी  लगाकर  हमारे  देश  की  सुरक्षा  करते

 हर  सिपाही  के  दिल  में  ख्याल  होता  है  कि  अपनी  जान  की  आहुति  अपनी  जान  की  बाजी
 लगाकर  वह  इस  देश  की  हिफाजत  कर  रहा  इसलिए  कि  देश  की  करोड़ों  माताओं  का  सुहाग
 सुरक्षित  करोड़ों  माताओं  की  गोदें  खाली  न  होने  उनके  बच्चे  यतीम  न  होने  पाएं  और  इस
 देश  का  गौरव  हमेशा  ऊंचा  लेकिन  वे  हमारी  फौज  के  हमारे  सैनिक  जब  सुनते  होंगे
 अखबारों  यहां  के  भाषणों  में  कि  यहां  के  लोगों  के  द्वारा  इस  देश  के  रक्षा  मंत्रालय  पर  किस  प्रकार
 के  आरोप  लगाए  जाते  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  उससे  उनका  मारल  डाउन  होता  उनके  दिल  में  एके
 अविश्वास  पैदा  होता  होगा  और  उनके  काम  करने  में  वह  एफिशिएन्सी  नहीं  आ  सकती  होगी  जिसके
 कि  वे  आदी  हैं  ।  इसलिए  मैं  बड़े  अदब  से  आपसे  दरख्वास्त  इस  हाउस  के  तमाम  वर्गो  के  लोगों

 कि  कोई  भी  बात  कहने  से  पहले  या  कोई  आलोचना  करने  से  पहले  जोकि  केवल  आलीचना  के

 लिए  वे  इस  बात  को  जरूर  सोचें  कि  उनकी  कही  हुई  बात  देश  की  सेनाओं  का  मारल  डाउन  करने
 के  लिए  तो  नहीं  कही  जा  रही  कहीं  उससे  सेनाओं  के  मारल  पर  तो  असर  नहीं  पड़  रहा  है  ताकि

 हमारी  सेनाओं  के  काम  में  कोई  रुकावट  न  पैदा  होने

 सभापति  मैं  अपनी  ओर  से  अपने  देश  के  अजीम  महान्  जेनरल्स
 की  सराहना  करते  जिन्होंने  देश  की  हिफाजत  की  देश  की  सुरक्षा  के लिए  अपनी  जानें  बलिदान
 की  इन  मांगों  का  समर्थना  करता  हूं  और  यकीन  करता  हूं  कि  मैंने  यहां  पर  जो  बातें  कही
 उन  पर  हमारे  नए  सुरक्षा  मंत्री  पूरा  ध्यान  देंगे  और  देश  को  एक  नयी  दिशा  प्रदान  करेंगे  ।

 श्री  मदन  पांडे  :  सभापति  प्रश्न  जो  है  वह  हमारे  देश  की  सुरक्षा  का  है
 और  देश  की  रक्षा  का  बजट  हमारे  सामने  प्रस्तुत  इसकी  करोड़  रुपए  का  जो  यह  बजट

 कुछ  लोगों  ने  इसको  ज्यादा  बताया  है  और  कुछ  लोगों  ने  इसकी  दूसरी  तरह  से  आलोचना  की  है
 लेकिन  सही  स्थिति  यह  है  कि  आज  हम  जिस  तरह  के  वातावरण  से  घिर  गए  उसमें  उसका
 करोड़  की  इस  रकम  को  हमें  सप्लीमेंट  करना  इस  देश  की  जनता  से  अपील  कंरके  और  उसका
 पूरा  सहयोग  प्राप्त  करके  ।

 स्थिति  क्या  है  ?  हमारे  देश  के  दक्षिण  में  हिन्द  महासागर  है  जोकि  साढ़े  6  हजार  मील  लम्बा
 और  6  हजार  मील  चोड़ा  है  ।  एक  बहुत  बड़े  अरसे  से  मांग  चल  रही  जो  लोग  निष्पक्ष
 एलाइंड  हैं  उनकी  ओर  कि  हिन्द  महासागर  को  एक  सुरक्षित  जोन  रखा  जो  सुपर  पावसं  हैं
 वे  इस  जोन  को  बरी  कर  दें  लेकिन  इस  मांग  पर  कोई  अमल  करने  के  उनकी  अपील  पर
 कोई  ध्यान  देने  के  डिएगो-गाशिया  में  सैनिक  अड्डे  कायम  किए  गए  हैं  तथा  वे  इस  प्रकार  के
 अड्डे  हैं  जहां  से  किसी  के  ऊपर  भी  हमला  करने  की  स्थिति  आ  सकती  इस  सन्दर्भ  में  मैं  और  2
 करोड़  के  प्रावधान  को  देखते  हुए  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारी  थल  नभ  सेना  और  जल
 सेना  जो  इन  तीनों  ही  सेनाओं  को  हमें  पूरी  तरह  से  तैयार  करना  एक  बार  तो  सातवें  बेडे
 की  गीदड़-भभकी  से  न  डर  करके  हमने  उसे  वापिस  होने  के  लिए  मजबूर  कर  दिया  लेकिन  एक
 समय  ऐसा  भी  आ  सकता  है  जब  सातवां  बेड़ा  इन्टरवेन्शन  के  लिए  मजबूर  हो  इसी  तरह

 ह से
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 सेना  का  मामला  हो  तब  नभ  सेना  का  मामला  हो  तब  हमें  इसी  दृष्टिकोण  से  विचार  करना

 ।  आज  की  दुनिया  में  कुछ  मुल्क  जो  केक्ल  हथियारों  की  बिक्री  पर  जिन्दा  रहते  जोकि

 हैं  वे  आज  चाहते  हैं  कि  हिन्द  महासामर  का  क्षेत्र  अखाड़ा-बने  और  उससे  उनको  लाभ  उसने
 का  मौका  मिले  ।  एक  इजराइल  को  पैदा  करके  उन्होंने  सारे  मिडिल  ईस्ट  को  ऐसी  स्थिति  में  डाल

 है  कि  उनके  पास  अपार  पैसा  होते  हुए  भो  अपने  देश  का  विकास  नहीं  कर  पा  रहे  आज
 नैयाँ  इजराइल  खोजा  जा  रहा  मैं  रक्षा  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इस

 का  ध्यान  रखिए  कि  हमारी  फौजों  की  चाहे  जल  सेना  चाहे  नौ-सेना  हो  चाहे
 थल  सेना  पूरी  होनी  ताकि  हमारे  मामलों  में  यदि  कोई  इजराइल  बनाकर  हमारे  अन्दर

 की  चेष्टा  त्तो  उसको  मुंह  तोड़  जबाव  दिया  जा  सके  ।  इस  पर  सरकार  हमको
 विपक्ष  के  लोगों  को  भी  सोचना  हमारे  और  आपके-मतभेद  और  मामले  मिट  सकते

 सारी  चीजें  तब  होंगी  जब  हम  अपने  देश  को  बचा  देश  हमारा  अपनी  जगह  पर
 WBA,  इसके  भीतर  जो  मतभेद  हैं  उनको  निपटा  लेंगे  ।

 आज  स्थिति  ऐसी  है  कि  पाकिस्तान  की  4.37  बिलियन  डॉलैर  की  मदद  दी  जा  रही
 !  थह'एक  उफसॉवा  है  और कौई  दूसरी  बात  नहीं  उनके  हथियारों  क्की  के  उन्होंने
 अदोहशतीस्मारने  की  कोशिश की  एक  तरफ  जो  भारतवर्ष  कां  विकास  हम  उसकी  थी

 हप्रशावित  करेंगे  ओर  दूसरी  तरफ  उसको  कमजोर  यदि  यह  12,51  की  स्कम  हमारे

 को  तो  हमारा  देश  विकास के  मामले  कहीं-का-कहीं  पहुंच  जता  ।  लेकिन  हइस
 4.37  बिलयिन  डालर  की  पाकिस्तान  को  मदद  देने  से  हमको  भी  इतनी  बड़ी  रकम  श्  करनी
 पड़  रही  हमारे  जेसा  एक  अदना  आदमी  भी  इस  बात  को  सोचने  के  लिए  मजबूर  है  कि

 ब्लिट्सग्रिक  जो  इजंराइल  का  कभी  हो  सकता  उसका  मुकाबला  करने  के  लिए  हमको  सोचना

 चाहिए  ।

 इतिहास सब  पढ़ते  लेकिन  सबक  कोई  नहीं  लेता  है  ।  अमरीका  ने  इस  मामले
 से  कोई  सबक  नहीं  लिया  इंडो-चाइना  प्रायद्वीप  उस  जगह  करारी  मात  खाने  के  बाद  अब  एशिया
 में  पांव  रखने  की  दूसरी  जगह  नहीं  मिली  है  ।  इसलिए  जियाउलहक  को  4-37  बिलियन  डॉलर  जो
 एड  दी  जा  रही  उसको  वह  इस  प्रकार  से  व्यंय  कर  रहा  है  कि  चाहें  वह  सिंध  मारे  और  उस  सिंघ  से
 घायल  होने  वाले  लोग  चाहे  घायल  न  भी  तब  भी  डर  के  मारे  अपने  जो  विकास  के  कार्य  उनको
 खत्म  करके  दूसरी  तरफ  रक्षा  के  साधनों  को  जुटाने  की  बात  करे  ।

 अब  मैं  एक  बात  रक्षा  मंत्री  जी  से  नहीं  अपितु  प्रधानमंत्री  जी  से  निवेदन  करना  आहता  हूं
 हमारा  देश  एक  संकटपूर्ण  वातावरण  से  घिर  गया  चाहे  उत्तर  में  चीन  पश्चिम  में  पाकिस्तान
 दक्षिण  में  सातबां-आठव-नोवां  बेड़ा  हो

 ओर  चाहे  पूर्व  में  चीन  का  अतिक्रमण  हो  ।  सब  चीजों
 हमें  एक  बात-पर  विश्वास  दिलाया  है  कि  हम  देश  के  हर  जरें  को  महत्वपूर्ण  समझें  ओर  उसको

 उसी  प्रकार  से  विकसित  करना  पड़ेगा  ।  यदि  किसी  तरफ  से  हमारे  ऊपरः  आक्रमण  होता  तो  उस
 तरफ  से  देश  की  जनता  उसका  मुकाबला  करने  के  लिए  तैयार  हो  ।  हमारी  पूरी  योजनाएं  अब  डिफेंस
 ओरियेंटेड  होनी  आप  भूगोल  उठा  कर  तो  आपको  मालूम  पड़ेगा  कि  किसी  जमाने  में
 रन-आफ-कचछ  इस्पै  सिबल  पैदल  फौजें  नहीं  आ  जा  सकती  लेकिन  अब  वह  असुरक्षित
 चुका  ठीक  इसी  तरह  से  हिमालय  को  दुर्गंम  माना  जाता  लेकिन  अब  ऐसे  अनेक  स्थान  बन  गए  हैं
 जहां  से  फोजे  आ  रही  हैं  भर  जा  रही  हैं  ।  इस  लिए  हमें  उन  जगहों  पर  अपना  सारी  की  सारी  ब्यवस्था

 दूसरी  तरफ  से  बदल  कर  करना  पड़ेगा  ।  तिब्बत  और  हछिब्बते  के  साथ  जो  हमारी  सीमा  थी
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 जो  अब  चीने  केਂ  साथ  लगनो  शुरू  हुई  हमारी  सड़कें  और  हमारे  विंकासਂ  के  जो  कार्य  हमारे
 डिफेंस  इन्स्टालेशन्स  और  औद्योगिक  विकास  के  जो  इंस्टालेशन्स  पावर  '

 हाउसेस  वे  डिपो
 ओषियेंटेड  प्वाइंट  आफ  व्यू  से बनाए  जाने  चाहिए  ।

 मैं  गैंगटॉक  गया  था  ।  इस  सदन  में  मैंने  एक  जो  भूतपूर्व  रक्षा  मंत्री  उनका
 ध्यान  आकर्षित  किया  जब  सिलिगुड़ी  से  चलते  तो  केवल  एक  ही  रास्ता  एक  ही  सड़क  है
 और  वह  भी  थोड़ा  पानी  बरसने  के  बाद  लैंडस्लाइड  के  कारण  बंद  हो  जाती  यह  वह
 जिस  रास्ते  से  दलाई  लामाःनाथ्  ला  पाश्च-के  माय  स ेआए  थे  ।  गंगटोक  से  बौर्डर  तक  हमारी  फौजों  ने

 सारे  वर्ष  तक  चलने  लायक  इसको  बता  रखा है  लेकिन  सिलीगुड़ी  से  गंगटोक.जाना  तो  उसके

 लिए  एक  ही  सड़क  है  और  तीस्ता  नदीः  का  पुल  लिए  आस्टरनेडिव  रास्ता  बनाथा  जाए
 ताकि  आवश्यकता  पड़ने  पर  अग्रर  एक  रास्ता  गड़बड़  तो  दूसरे  का  किया  जा

 इस  तरह  की  व्यव्रस्था  अग्रर  आप-हर  जगह  नहीं  तो  हमारे  सामने  आ  सकती

 इतिहास  से  हम  को  लेना  जोः  नेपाल  की  तराई  के  रहने  वाले-लोग  वह  इस
 स्थिति  को  अच्छी  तरह  से  जानते  अंग्रेज़ों  न ेलड़ाई  लड़कर  एक  किया  आपको  याद

 होगा  कि  1814  में  अंग्रेजों  न ेकाठमांडू  पर  चढ़ाई  की  थी  और  1814  में  समौली  में  एक  समझौता  हुआ
 उन्होंने  इस.महत्व  क्रो  समझा  था  कि-बड़ी  गंडक  को  अगर  हम  किसी  तरह  नहीं  और

 कोई  दूसरा  आल्टरनेटिव  रास्ता  नहीं  तो  न  ही  इस  क्षेत्र  का विकास  होगा  और  अगर  कभी  भी

 हमको  सामरिक  दृष्टि  से  आवश्यकता  तो  हम  उसका  इस्तेमाल-नहीं  कर  बड़ी  गंडक  पर

 जो  एक  पुल  जिस  पर  रोड  भी  है  और  जिसके  ऊपर  रेल  भी  वह  सोनपुर  में  बह  पुल  अगर

 किसी  वजह  से  बेकार  हो  तो  दूसरा  पुल  जो  अंग्रेजों  न ेबनाया  1924  में  उसके  टूटने  के  बाद

 किसी  ने  उस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  स्थिति  हमारे  सामने  उस  स्थिति  को

 देखते  हुए  हमारे  लिए  आवश्यक  है  कि  दूसरा  आल्टरनेटिव  रूट  जो  है  बगहा  उसको  डिफेंस

 मिनिस्ट्री  अपनी  तरफ'से  इनिशिग्रे्विव  लेकर  यह  सामरिक  दृष्टि  से  बहुत  महत्व  का

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हथियारों  के  अन्नावा  अगर  कोई  वह
 आवाज  हमारे  जो  रेडियो  स्टेशन  बनाए  गए  मैं  रक्षा  मंत्री  जी  से  निविदन  करना  हूं
 आप  सूची  मंगा  कर  देख  10,  10  किलोवाट  के  छोटे-छोटे  स्टेशन  150,  200
 मीटर  दूरी  पर  चीन  का  बोड्डेर  चीन  का  रेडिया  लासा  से  बोलता  तो  हमारे  यहां  पड़ता

 लेकिन  हमारा  उनको  नहीं  सुनाई  पड़ता  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  हमारी  तरफ  आल

 इश्डिया  और  टेलीविजन  का  नेटकर्क  होना  चाहिए  और  वह  इतना  शक्तिशाली  होनाਂ  चाहिए'किं
 अक्साई  चीन  और  उधर  के  जो  हिस्से  हैं  और  नेपाल  को  वह  पूरी  तरह  से  कबर  कर  सके  ।  इसके
 एनाउन्समेंट  का  ऐसा  प्रोग्रम  होना  चाहिए  जो  लोगों  में  निर्भीकता  भरने  वाला  हो  और  नेपाल

 और  भूटान  जैसे  देशों  जो  फ्रेच्डली  कंट्रीज  जक््ताਂ  को  कवर  वाला  हो  ।

 मैंने  ये  सी  बातें  आवकेਂ  सा  भने  रखी  हमको  एक  मंत्री  मिला

 है,'जिन्होंने  देखा  है  कि  चीन  के  साथ  हमारे  कैसे  सम्बन्ध  हैं  और  तिब्बत  के  साथ  कैसे  :  सम्बन्ध  आप
 उस  इलाके  के  रहने  वाले  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  आप  एक्र  नई  चीज  यह
 ओः्सिन्टेड  हमारी  प्लनक्म  होनी  चाहिए  और  भारत  का  कोई  हिस्सा  असुरक्षित  '  नहीं  रहक्ना  चाहिए
 और  दुश्मन  हम  पर  हमला  तभी  हम  आगे  कदम  ऐसा  इन्तजार  हमको  नहीं  करना  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  कहना  हूं  कि  प्राकिस्तान-के  जोःप्रिल  बौक्स  बने  हुए  उसी  तरह  के  विल  बौक्स  के

 क्ह्व
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 मुकाबले  की  तैस्वारी  हमको  करनी  चाहिए  और  रन  आफ  कच्छ  से  काश्मीर  तक  हमारी  सुरक्षा  व्यवस्था

 मजबूत  होनी  जिससे  दुश्मन  से  आंख  से  आंख  मिलाने  की  हिम्मत  हममें  हो  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  रक्षा  मंत्री  जी  ने  जो  इतना  बढ़िया  बजट  पेश  किया  उसके  लिए  उनको
 धन्यवाद  देता  हूं  और  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  इसके  अलावा  जो  दे  उनका  भी

 हम  समन

 |
 *आओी  आर०  जोवरत्नन  :  माननीय  सभापति  मैं  रक्षा  मंत्रालय  की

 1987-88  की  अनुदानों  की  मांगों  के  समर्थन  में  अपने  विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।

 पिछले  एक  सप्ताह  में  विरोधी  पक्ष के  बहुत  से  सदस्यों  ने  विदेशी  सरकारों  के  साथ  कुछ  रक्षा
 सोदों  के  बारे  में  सरकार  की  आलोचना  की  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  उतके  विचार  किसी  भी  तरह  से
 देश  के  प्रति  प्रेम  दर्शाते  हों  ।  मैं  समझता  हुं  कि  इस  प्रकार  से  खुले  रूप  में  रक्षा  सौदों  के  सम्बन्ध  में
 चर्चा  करना  उचित  नहीं  जिससे  समाचार-पत्रों  को  व्यापक  प्रचार  का  अवसर

 माननीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  को  भारत  के  75  करोड़  लोगों  का  भारी  समर्थन
 प्राप्त  उन्होंने  सभा  को  आश्वासन  दिया  है  कि  यदि  आरोप  सिद्ध  हो  गए  तो  वे  अपराधियों  को
 सजा  विपक्ष  उनके  शब्दों  में  आस्था  प्रकट  करने  बजाय  स्विस  रेडियो  के  समाचारों  पर
 विश्वास  कर  रहा  है  ।  विभिन्न  मतों  के  विपक्ष  के  लोगों  से  मैं  अपील  करता  हूं  कि  वे  इस
 तरह  से  कीचड़  उछालना  बन्द  करें  तथा  हमारे  प्रधान  मंत्री  तथा  उनकी  सरकार  को  रचनात्मक  सहयोग

 उन्हें  यह  सिद्ध  कर  दिखाना  चाहिए  कि  वे  भी  इसी  जन्म  भूमि  के  लाल  हैं  ।

 रक्षा  के  लिए  12,512  करोड़  रुपए  आवंटित  किए  गए  75  करोड़  लोगों  के
 एक  देश  के  लिए  यह  अपर्याप्त  नौसेना  के  लिए  1,536  करोड़  रुपए  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।
 भारत  अरब  बंगाल  की  खाड़ी  तथा  हिन्द  महासागर  से  घिरा  हुआ  हमारे  क्षेत्रीय  जल
 समीप  बहुत  से  विदेशी  पोत  तैरते  रहते  हमारी  नौसेना  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  हमें
 अधिक  घनराशि  आवंटित  करनी  चाहिए  विशेष  रूपसे  उस  समय  जबकि  श्रीलंका  में  अमरीकी  अड्डे
 स्थापित  किए  जा  रहे  हों  ।

 पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  अच्छे  नहीं  अफगानिस्तान  स्थिति  की  आड़  लेकर  वे
 भारी  अमरीकी  सैनिक  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  वे  परिष्कृत  लड़ाकू  विमान  तथा  अन्य  सैनिक
 सामान  प्राप्त  कर  रहे  हमने  अमेरिका  को  चेतावनी  दी  है  कि  इनका  प्रयोग  हमारे  विरुद्ध  किया
 जाना  है  परन्तु  पाकिस्तान  को  अमरीकी  सैनिक  सहायता  अभी  भी  जारी  इसीलिए  हमें  अपनी
 रक्षा  पंक्ति  मजबूत  करनी  इसीलिए  इस  सन्दमं  में  वायुसेना  के  लिए  2,775  करोड़  रुपए  की
 धनराशि  बहुत  अपर्याप्त  हमें  वायुसेना  के  लिए  आवंटन  में  वृद्धि  करनी  चाहिए  ।

 पाकिस्तान  परमाणु  बम  बनाने  की  स्थिति  में  चीन  के  पास  पहले  से  ही  परमाणु  बम  तथा

 बहुत  सी  बैल्लिस्टिक  मिसाइलें  चीन  ने  तिब्बत  में  तथा  अरुणाचल  प्रदेश  राज्य
 की  सीमा  पर  सैनिक  टुकड़ियां  तैनात  कर  दी  हैं  ।

 पाकिस्तान  कश्मीर  में  हमारे  क्षेत्र  पर  अबध  कब्जा  किए  हुए  हाल  ही  में  उसने

 में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अन॒वाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 पश्चिमी  सीमा  पर  अपनी  बख्तरबन्द  सेना  तैनात  की  हमारे  प्रधान  मंत्री  दथा  हमारे  रक्षा  बल  ने

 तुरन्त  तथा  प्रभावी  कदम  उठाए  और  हम  पाकिस्तानी  सेना  को  खदेड़ने  में  सफल  हो  गए  ।

 माननीय  मंत्री  जी  यह  बात  नोट  करें  कि  बंगलादेश  में  ऐसे  बहुत,से  सैनिक  तथा  राजनीतिक
 नेता  हैं  जो  हमारे  खिलाफ

 '
 अमेरिका  ने  से  तक  पाकिस्तान  को  3.2  बिलियन  अमरीकी  डालर  के

 मूल्य  के  हथियार  सप्लाई  किए  के  दौरान  उसने  4.02  बिलियन  अमरीकी  डालर

 मूल्य  के  हथियार  पाकिस्तान  को  सप्लाई  करने  की  योजना  बनाई  है  ।

 पाकिस्तान  और  चीन  मिल  गए  उन्होंने  अधिकृत  कश्मीर  में  काराकोरम  राजमार्ग  बना
 दिया  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  से  तथा  रक्षा  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  हमारे  मित्रों  से
 मित्रता  को  बढ़ाए  तथा  हमारी  रक्षा  तैयारियों  में  भी  वृद्धि

 आवडी  में  टैंक  निर्माण  के  कारखाने  का  विस्तार  किया  हमें  टैंकों  के  उत्पादन  में  वद्धि
 करनी  चाहिए  तथा  उन्हें  अफ्रीका  तथा  अरब  देशों  को  निर्यात  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाना
 चाहिए  ।

 तमिलनाडु  के  जवान  अधिकांशतः  उत्तरी  आर्कोट  से  है  ।  उनके  बच्चों  को  रोजगार  देने  की

 दृष्टि  से  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  आर्कोनम  में  तोप  का  एक  कारखाना  स्थापित  किया  यहां  तंक
 कि  हमारे  वर्तमान  सेनाध्यक्ष  जनरल  सुन्दरजी  भी  उत्तरी  आर्कोट  जिले  के  मुझे  यह  कहते  हुए  गवं

 है  कि  वे  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  आर्कोनम  से  हैं  ।

 2.00  म०प०

 अन्त  मैं  अमरीका  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  पाकिस्तान  को  हथियारों  से  लैस  करने  की
 अपनी  नीति  पर  पुनः  विचार  करे  ।  हमारा  देश  गुट-निरपेक्ष  तथा  लोकतंत्रीय  देश  दूसरे  महायुद्ध  के
 दौरान  अमेरिका  शुरू  के  युद्ध  में  नहीं  कूदा  था  ?  जब  उसने  यह  महसूस  किया  कि  समस्त  विश्व  में

 स्वतंत्रता  खतरे  में  है  तो  वह  रणक्षेत्र  में  कूद  गया  ।  राष्ट्रपति  रूजवेल्ट  ने  उस  समय  यह  उद्घोषणा  की
 कि  लोकतंत्र  की  हत्या  की  जा  रही  है  तथा  लोकतंत्र  को  बचाने  के  लिए  अमरीका  युद्ध  करेगा  ।  अमरीका
 का  ऐसा  गौरवपूर्ण  इत्तिहास  है  ।  राष्ट्रपति  रीगन  को  एक  ऐसे  देश  को  जिसने  लोकतंत्रीय  आधार  पर
 निर्वाचित  नेता  श्री  भुट्टो  को  सूली  पर  चढ़ा  पूरी  तरह  से  हथियारों  से  लैस  करने  के  अपने  प्रस्ताव
 पर  पुनः  विचार  करना  चाहिए  ।  कया  पाकिस्तान  को  भारी  मात्रा  में  हथियार  देने  की

 लोकतंत्र  को  बचाएगी  अथवा  इसे  समाप्त  करेगी  ?  राष्ट्रपति  रीगन  को  इस  पर  विचार  करना

 चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  के०पी०  उन्नोकृष्मन  :  *  सभापति  महोदय  संसद  के  माध्यम  से  जनता
 के  प्रति  जवाबदेही  ही  हमारे  संवेधानिक  प्रासाद  तथा  लोकतंत्र  का  सार  ऐसी  जवाबदेही  को
 प्रभावी  बनाने  के  लिए  सरकारी  खच  की  जांच  करनी  पड़ती  है  विशेष  रूपसे  रक्षा  जैसे  क्षेत्र  में
 जहां  भारी  खर्च  होता  हम  में  से  कुछ  का  यह  विचार  है  कि  केवल  इतना  ही
 काफी  नहीं  है  कि  हम  इन  मांगों  पर  वाद-विवाद  जैसी  औएषचारिकता  ही  निभाएं  जो  हमें  हर
 वर्ष  निभानी  ही  पड़ती  है  किन्तु  रक्षा  सम्बन्धी  एक  ऐसी  स्थायी  समिति  गठित  की  जानी  चाहिए
 जो  आज  की  स्थिति  में  केवल  नीतियों  की  ही  जांच  न  करे  बल्कि  हथियारों  की  खरीद  तथा
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 सामरिक  लक्ष्यों  और  विदेशी  नीतियों  तथा  सुरक्षा  के  बीच  परस्पर  सम्बन्धों  पर  गहराई  से
 विचार  कर  सके  ।  इसीलिए  हमारे  लिए  यह  कहना  हीः  पर्याप्त  नहीं  है  कि  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद
 की  दृष्टि  से  भारतीय  रक्षा  व्यय  अभी  भी  कम  1972-72  जब  हमारे  सामने  120  लाख
 शरणार्थियों  की  समस्या  थी  तथा  हमारी  सुरक्षा  को  खतरा  पैदा  हो  गया-था  जो  एक  युद्ध  में  सम्रप्त

 रक्षा  व्यय  केवल  1,411  करोड़  रु०  था  ।  1981  तक  अर्थात्  एक  दशक  के  पश्चात्  यह  क्ीन

 गुणा  होकर  4,600  करोड़  रु०  हो  गया  और  इसके  पश्चात्  यह  तेजी  से  बढ़  ही  रहा
 1986-87  के  लिए  बजट  अनुमान  8,728  करोड़  रुपए  वास्तविक  खर्च  इससे  अधिक  है  तथा
 1987-88  जिस  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  के  लिए  अनुमान  11,900  करोड़  रुपए  का  किन्तु  मेरा

 अनुमान  यह  है  कि  यह  13,000  करोड़  रुपए  के  लगभग  हो  सकता  हमारे  लिए  बह  भी  कहना
 सही  नहीं  है  कि  भःरतीय  अर्थंव्यवस्था  में  यह  सब  सहन  करने  की  शक्ति  हमारे  खिए  महत्व  की
 बात  यह  है  कि  हम  अपनी  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  सामाजिक  प्राथमिकक्ताओं  को  दिम्राश्न'में
 रखें  जिससे  हमारे  राजनैतिक  ढांचे  तथा  अयथं-व्यवस्था  के  स्नायु  मजबूत  हो  सर्कें  तथा  हम
 आज़  की  अत्यंत  जटिल  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  में  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  अदा
 करने  में  सफल  हो  सकें  ।

 भौगोलिक  दृष्टि  से  हमारे  देश  का  इस  क्षेत्र  में  एक  विशेष  स्थान  है  तथा  हमें  अपनी  भूमिका
 अथवा  अपनी  उपस्थिति  अथवा  इस  उपस्थिति  का  उल्लेख  करने  में  झिझक  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  हम  प्रभुत्व  जमाना  चाहते  हैं  अथवा  आक्रमण  करना  चाहते  हैं  किन्तु  हमें
 अपने  आपको  बचाना  है  तथा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना  है  तथा  हमारी
 अपनी  क्षेत्रीय  उपस्थिति  को  पूर्ण  रूप  से  तथा  पर्याप्त  रूप  से  दर्शाना  है  ।

 2.05  सण्प  ०

 महोदय  पीडासीनकुएने  :,

 अंग्रेजी  भारत  अर्थात्  1947  तक  का  भारत  अंग्रेजी  साम्नाज्यवाद  द्वारा  बनाया  गया  एक
 भौगोलिक-रणनीतिक  क्षेत्र  था और  अब  यह  विश्व  में  तथा  हमारी  विशेष  रुचि के  क्षेत्र  में
 और  विश्व  में  कार्य  कर  रही  ताकतों  के  बारे  में  हमारे  अपने  सामरिक  तौर  पर  निर्भर  करेगा  ।

 हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  हमारी  रक्षा  नीतियां  शान्ति  त्तथा  निरस्त्रीकरण  के  हमारे  अपने

 अन्तर्राष्ट्रीय  लक्ष्यों  स ेकरीवी  से  परस्पर-सम्बन्धित  है  |  गुट-निरपेक्षता  नीति'जो  हमने  अपनाई  है  तथा

 गुट-निरपेक्षता  देश  के  रूप  में  जो  नीति  हमने  अपनाई  है  वह  तथा  हमारी  विदेशी  नीति  हमारे  सामरिक

 दृष्टिकोण  को  प्रभावित  करती  है  तथा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  हमारी  का  हमारी  राष्ट्रीय
 नीति  की  रूपरेखा  पर  भी  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरीका  अथवा  सोवियत  संघ  अथवा  चीन  अथवा

 हमारे  पड़ौसियों  से  हमारे  सम्बन्धों  को  इसी  सन्दर्भ  में  समझा  जाए  ?  क्योंकि  हमारी  विश्वव्यापी

 अनुभूति  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  हमारे  मूल  विचार  विपरीत  हैं  किन्तु  इससे  भी  अधिक
 चिन्ता  की  बात  अब  यह  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  हमारे  पड़ौखी  देश  को  भारी  सैतिक

 *
 सहायता  दे  रहा  ताकि  उसके  आक्रमण  कभी  इरादों  को  प्रोत्साहन  देने  मिल  सके  तथा  उसकी
 परमाणु  बम  बनाने  की  क्षमता  में  भी  वृद्धि  हो  सके  ।  इसके  विपरीत  सोवियत  संघ
 हमारे  दिल  में  बस  गया  है  इसीलिए  नहीं  कि  कोई  सँद्धान्तिक  वचनबद्धता  है  अथवा  हमारी  और
 सोवियत  संघ  की  सामाजिक  विचारधारा  एक  है  परच्तु  ऐसा  इसलिए  है  कि  हमारे  कुछ  सामान्य
 हित
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 चर्चाधीन  वर्ष  की  एक  मुख्य  घटना  यह  भी  है  कि  इस  वर्ष  सोवियत  संघ  के  नेता
 मिखाइल  गोर्वाचोव  भारत  आये  थे  तथा  उनके  भारत  भ्रमण  के  पश्चात्  उन्होंने  एक  संयुक्त
 विज्ञप्ति  जारी  की  जिसमें  एशिया  की  सामूहिक  सुरक्षा  के  ब-रे  में  कहा  गया  अब  महीनों  बीत

 गए  हैं  तथा  इस  सरकार  विशेष  रूप  से  रक्षा  मन्त्री  से  मैं  एक  बात  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इस
 सरकार  ने  एशिया  में  सामूहिक  सुरक्षा  के  निश्चित  अर्थ  को  तथा  इसकी  पेचीदिणियों  के  बारे  में  कभी
 बताया  है  ।  हम:रे  सामाजिक  दृष्टिकोण  इससे  किस  प्रकार  मजबूत  होता  है  ?  क्या  यह  केवल  हमारे
 महत्वपूर्ण  तथा  प्रतिष्ठित  मेहमान  को  सन्तुष्ट  करने  के  लिए  था  अथवा  क्या  हम  यह  समझ  लें  कि
 इससेਂ  कुछ  अर्थ  निकालने  के लिए  था  अथवा  किसी  मतलव  के  लिए  ऐसा  किया  गया  था  ?  इससे  हमें

 सौंपी  गई  भूमिका  क्या  है  ?  हमारे  प्रधान  मन्न्री  तथा  मंत्री  परिषद  के  लिए  ही  यह  जानना  काफी-नहीं

 है  कि  इसमेंਂ  क्या  बातचीत  हुई  बल्कि  हमारी  संसद  तथा  देश  के  लिए  भी  यह  जानना

 इस  समय  चिन्ता  का  विधय  है  अपना  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अफगानिस्तान  में

 भी  अभी  शांति  के  कोई  आसार  नजर  नहीं  आते  तथा  पाकिस्तान  अभी  भी  अमेरीका से  हक्यिर
 आष्त  कर  रहा  जैसा  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  है  कि  हमारे  दक्षिणी  पड़ौसी  श्रीलंका-में  जस्तीय

 समस्या  की  आग  अभी  जारी  है  जिससे  हमें  भारी  चिन्ता  उसे  हम  अपने  आफ्को  खत्तरे  डालकर
 भी  नजर-अन्दाज  नहीं  कर  सकते  ।  जवकि  तमिल  जनसंख्या  पर  योजनाबद्ध  तरीके  से  नरसंहार  किया

 जा  सहा  हो  हम  शांति  से  नहीं  बैठ  इससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  है  अमेरीका  का  जयवर्धन

 सरकार  को  प्रोत्साहन  दिया  ज'ना  |  हिन्द  महासागर  की  घटनाओं  के  समग्र  संदर्भ  जातीय

 समस्या  से  इसका  कहीं  अधिक  महत्व  इसे  हम  अपने  आपको  खतरे  में  डालकर  ही  गजर-अन्दाज

 कर  सकते  शान्ति  अच्छी  बात  हो  सकती  है  परन्तु  हम  उस  समय  शान्त  नहीं  रह  सकते  जब

 श्रीलंका  में  योजनाबद्ध  तरीके  से  नरसंहार  जारी  रहे  ?  यह  एक  बहुत  खेद  की  बात  है  कि  चीन  के

 साथ  वार्ता  में  हमें  कोई  सफलता  नहीं  मिली  है  ।  हमारी  विचारधारा  एवं  दृष्टिकोण  अलग-अलग  ही

 सकते  हैं  और  हमारी  कुछ  समस्याएं  भी  हो  सकती  इस  संदर्भ  में  मैं  रक्षा  मंत्री  द्वारा  उनके  दौरे  के

 दौरान  की  गई  शुरूआत  का  स्वागत  करता  हूं  ।  किन्तु  कोई  भी  इस  बात  से  मुंह  नहीं  मोड़  सकता  कि

 हम  पड़ोसी  दो महान  पड़ोसी  और  जो  हजारों  साल  तक  पड़ोसी  रहेंगे  ।  किन्तु  परस्पर  वार्तालाप

 और  राजनयिक  संबंधों  में  धैयंपूर्वक  सुधार  का  कोई  दूसरा  विकल्प  नहीं  ऐसा  केवल  1962 के
 कडवे  अनभव  से  पता  नहीं  मैं  एक  सुविख्यात  सिपाही  के  शब्दों  को  याद  करता  हूं  ।  हमारे  एक

 बहुत  महान  थल  सेनाध्यक्ष  हुए  हैं  जनरल  थिमया  जिन्होंने  उस  युद्ध  के  तुरन्त  बाद  एक  सेमिनार  में  कहा
 था  कि  केवल  हमारें  जोखिम  पर  लड़े  जा  सकते  चीन  के  संदर्भ  में  राजनयिक  संबंधों  में

 धैयपुर्वक  सुधार  के  अलावा  कोई  विकल्प  नहीं

 इसीलिए  हमें  भावनाओं  में  नहीं  बहना  चाहिए  और  हम  जो  भी  करें  वह  इसी  संदर्भ

 में  करें  ।  मेरा  अपना  ख्याल  है  कि  हालांकि  अरूणाचल  की  जनता  जो  वैध  आकांक्षा  थी

 जिसे  पूरा  किया  जाना  था  फिर  भी  निस्संदेह  अरूणाचल  को  राज्य  का  दर्जा  देने  के  लिए  समय  ठीक

 नहीं  चुना  गया  ।

 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  परिस्थितियां  युद्धगत  अनुभवों  के  परिणामस्वरूप  निर्धारित  होती

 हैं  जो  सामग्री  और  अस्त्र-शस्त्र  प्रणाली  की  दृष्टि  से  हमारी  रक्षा  अपेक्षाओं  के  तालमेल  से

 बनती  हैं  ।  हमारे  पास  इस  समय  1-1  मिलियम  जवान  अर्थात्  135.  ब्रिगेड  जबकि

 पाकिस्तान की  सेना  में  5,00,000  संनिक  या  105  ब्रिगेड  हमारे  पास  2,800  टैंक  हैं  जबकि

 उनके  फ़स  1,600  टैंक  अर्थात्  हम  एक  ब्रिगेड  के  गठन  में  यह  मानते  हुए  कि  वे
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 5  लाख  का  इस्तेमाल  कर  रहे  8  हजार  आदमी  तैनात  करते  हैं  जबकि  पाकिस्तान  4

 हजार  ।

 मैं  अब  सभा  और  मंत्रालय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  हमारी  सेना  के  ढांचे  को  युक्तिसंगत  बनाने  पर
 ध्यान  दें  ।  उसे  केवल  प्राचीन  रेजीमेंट  प्रणाली  जिसे  कि  विकसित  किया  गया  है  बनाया  गया  है  और

 इसके  ऐसे  होने  का  ऐतिहासिक  कारण  भी  है  किन्तु  इसे  जनशक्ति  और  अधिक  परिचालनगत

 संबद्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  युक्तिसंगत  बनाना  ही  पड़ेगा  ।

 तीनों  सेनाओं  के  एक  संयुक्त  सेनाध्यक्ष  बनाने  के  बारे  में  चर्चा  की  जा  रही  हमारे  संविधान
 में  राष्ट्रपति  को  हमारे  बलों  का  उच्चतम  कमांडर  माना  गया  जिसके  अधीन  प्रधान  मन्त्री  और
 मन्त्रिमण्डल  होता  है  और  ये  सेनायें  सिविल  प्राधिकरण  के  अधीन  रहती  हैं  और  रक्षा  प्रधान
 मन्त्री  तथा  मन्त्रिपरिषद  संसद  के  प्रति  उत्तरदायी  होते  हैं  ।  इसीलिए  परिवर्तन  जरूरी  नहीं  ह ैओर  यही
 कारण  है  कि  उच्चतम  कमांडर  के  रूप  में  सशस्त्र  बल  के  प्रधान  अधिकारी  के  पद  पर  विचार  नहीं  किया
 गया  ।  यदि  आप  संविधान  सभा  के  वाद-विवादों  का  अध्ययन  करें  तो  आपको  पता  लगेगा  कि  उसे
 उसी  कारण  से  छोड़  दिया  गया  था  और  उस  पर  नये  सिरे  से  चर्चा  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  यह
 केवल  अस्थाई  राजनीतिक  कठिनाइयों  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 हम  ऐसे  संसार  में  रह  रहे  हैं  जहां  प्रौद्योगिकी  में  उन्नतति  के  कारण  अस्त्रों  की  उपयोगिता  अवधि
 कम  होती  जा  रही  है  ।  खासतौर  से  माइक्रो  इलेक्ट्रोनिक्स  जैसी  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  बहुत
 तेजी  से  परिवर्तत  हो  रहा  यही  कारण  है  कि  लॉग  रेंज  के  तोपखाने  की  अपेक्षाओं  की  दृष्टि
 हमारे  संचार  तन्त्र  ने  सही  युक्ति  बताई  है  क्योंकि  इरान  और  इराक  युद्ध  से  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि
 लोंग  रेंज  के  तोपखाने  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  जब  हम  इस  प्रश्न  पर  ध्यान  देते  हैं  तो
 लौंग  रेंज  के  तोपखाने  का  मूल  विशेषताएं  हैं--उसकी  फार्यारेगं  की  दर  तथा  उसकी
 गतिशीलता  ।

 श्री  अरूण  जिनके  प्रति  मेरे  मन  में  बहुत  आदर  भाव  ने  संसद  में  एक-दो  दिन  पहले  कहा
 था  कि  बेहतर  किस्म  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बड़ी  सख्त  प्रक्रिया  अपनायी  गई  है  और  मैं  रक्षा  मंत्रालय
 द्वारा  खरीदे  गए  उपस्करों  के  तकनीकी  मानदंड  शब्द  पर  बल  देता  हूं  ।  मैं  आपसे  यही  प्रश्न  पूछना
 चाहता  हूं--क्या  इसका  पालन  किया  गया  है  ?  बोफो्स  के  लौंग  रेंज  तोपखानों  का  ही  चयन  क्यों  किया
 गया  ?  हमें  मालूम  है  कि  चार  प्रतियोगी  ऑस्ट्रेयाई  और  ब्रिटिश  सेना  की
 जो  आम  मांग  थी  उसके  अनुरूप  30  हजार  मीटर  या  30  किलोमीटर  तक  मार  करने  वाली  तोप  की
 जरूरत  थी  ।  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  पोखरन  और  बबीना  में  परीक्षण  के  समय  ही  मालूम  हो  गया
 था  कि  वह  18  किलोमीटर  अथवा  18000  मीटर  तक  की  ही  मार  करती  है  और  उसकी  अधिकतम
 मार  सीमा  21  किलोमीटर  ही  थी  ?  केवल  यही  नहीं  सबसे  अधिक  चिन्ताजनक  बात  तो  यह  है  कि
 उसमें  शैल  फीडर  जैसी  प्रणाली  ह ैऔर  फायर  करने  के  दोरान  फायर  करने  वाला  तन्त्र  बुरी  तरह  टूट-फूट
 गया  ।  यह  बड़ी  चिताजनक  गंभीर  बात

 मैं  अपने  हथियारों  के  तुलनात्मक  ग्रुणों  की  चर्चा  नहीं  करूंगा  क्योंकि  हमने  इसी  का  ही  चयन  किया
 है  ।  बोफोर्स  को  अवसर  दिया  गया  था  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  उन्होंने  इस  उपस्कर  से  काम  लेने  में
 हमारी  तकनीकी  अदक्षता  पर  ही  आरोप  लगाया  है  ।  यही  कुछ  प्रश्न  उठ  खड़े  होते  हैं  ।  पहला  प्रश्न  यह
 कि  ब्लाकਂ  और  के  के  सम्बन्धः  मे ंयह  एक  गंभीर  समस्या  है  जिसके
 स्वरूप  वह  काम  नहीं  करता  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  में  रिसाव  आएया  और
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 उससे  अपेक्षित  रेंज  तक  मार  नहीं  हो  पाएगी  ।  क्या  ऐसा  है  कि  उसकी  प्रणाली  के  अन्तनिहित  दोष  के
 कारण  वह  काम  नहीं  कर  पाया  या  उसका  कारण  हमारी  अदक्षता  संसद  और  जनता  को  इस
 बारे  में  जानने  का  हक  है  ।  इसका  अभिप्राय  तो  यह  हुआ  कि  यह  प्रणाली  निष्प्रभावी

 क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  इसके  हाड़ोलिक  सिस्टम  में  बहुत  गंभीर  दोष  उत्पन्न  हो  गए  थे  और
 उत्षका  पता  लग  गया  था  ?  यदि  ऐसा  था  तो  आपने  उसे  कैसे  चुन  लिया  ?  जहां  तक  प्रौद्योगिकी  के
 अंतरण  का  प्रश्न  है  संघटक  के  संदर्भ  में  अग्नि-नियंत्रण  उपकरण  तया  कम्प्यूटर  प्रणाली  को  ब्रिटेन  के
 मारकोनी  द्वारा  पू््ति  की  गई  थी  जो  कि  अमरीका  के  मारकोनी  की  अनुषंगी  कम्पनी  है  क्या  उसमें
 प्रीद्योगिकी  के  अन्तरण  के  प्रति  सहमति  जतायी  थी  ?  क्या  अमरीका ने  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  लिए
 सहमति  जताई  थी  ओ०  ए०  एन०  एन०  आई०  ने  तोपकर्षक  वाहन  के  लिए
 प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  प्रति  सहमति  जताई  थी  ?

 सबसे  अधिक  चिंताजनक  बात  गोला-बारूद  से  सम्बन्धित  है  क्योंकि  वह  एकमुश्त  ऐसा
 नहीं  है  कि  हमने  बन्दूक  एक  से  खरीदी  और  गोला-बारूद  किसी  और  क्योंकि  मितव्ययता  पर  भी
 ध्यान  दिया  जाना  था  और  हमने  सोचा  कि  हम  सौदेबाजी  कर  सकते  हैं  और  एकमुश्त  से  हमें  फायदा

 होगा  ।  क्या  यह  सही  है  ?  हमने  लगभग  5  लाख  या  लग्भग  हजार  डालर  और  कुछ  इसी  तरह  से
 प्रति  नग  के  लिए  क्रयादेश  बदले  लेकिन  क्या  उन्होंने  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  लिए  व्यवस्था  की  ?
 क्या  वे  अपने  निर्धारित  समय  के  अनुसार  चले  हैं  ?  इन  चिताजनक  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  जाना  ही  है  ।

 इतना  ही  काफी  नहीं  है  कि  आप  खड़े  हो  जायें  और  बोलें  कि  हमें  तकनीकी  मानदण्डों  की  पुरी  जनकारी

 है  ।  आपको  संसद  और  देश  को  आश्वस्त  करना  नहीं  तो  हमारे  लिए  यही  सही  होगा  कि  हम  यह
 मान  लें  कि  यह  निर्णय  तकनीकी  गुणवत्ता  पर  ध्यान  न  सम्भवतया  गैर-तकनीकी  बातों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  लिया  गया  था  जिसके  परिणामस्वरूप  भारी  शंकाएं  होती  हैं  कि  ये  शर्ते  अति

 विशिष्ट  व्यज्ितयों  क ेलिए  मुनाफे  पर  मिलने  वाला  आपके  लिए  भारतीय  एजेंट  की

 बात  करके  इस  प्रश्न  पर  पर्दा  गिराना  काफी  नहीं  उन  गर-भारतीय  विदेशियों  के  बारे  में  आपकी  क्या

 राय  है  जो  इस  सौदे  में  भागीदार  थे  ?  क्या  आप  जांच  के  लिए  तैयार  अस्थिरता  के  बारे  में  कहना
 आपके  लिए  काफी  नहीं  है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  अस्थिरता  क्या  ऐसी  सरकार  जो  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  पिछले
 दरवाजे  और  अगले  दरवाजे  से  घुसने  देती  है  जो  आत्मनिर्भ रता  पर  आक्रमण  करती  जो  अपने  वैज्ञानिक

 समुदाय  को  निरूत्साहित  करती  ऐसी  सरकार  को  अस्थिरता  की  बात  करने  का  कोई  नैतिक
 अधिकार  प्राप्त  नहीं  है  ।  तोपों  या  गोला-बारूद  या  पनड्ब्बी  का  ही  उदाहरण  लें  जिसके  बारे  में  बहुत
 सालों  तक  विचार  करने  के  बाद  निर्णय  लिया  गया  ।  यदि  वह  अपेक्षित  ढंग  से  काम  न  करें  या  बिल्कुल
 काम  ही  न  करें  या  इसकी  डिलीवरी  में  विलम्ब  हो  तो  कौन  जिम्मेदार  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 इस  बोफोर्स  गन  प्रणाली  के  बारे  पें  भण्डारकर  समिति  की  क्या  रिपोर्ट  क्या  सरकार  उसे  सभा  पटल

 पर  रखने  के  लिए  तैयार  है  ?

 इसीलिए  हमारे  सामने  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हम  आत्मनिर्भरता  के  विषय  पर  वापस  आना

 चाहते  हैं  ?  क्या  हम  ऐसे  आयात  पर  निर्भर  रहना  चाहते  हैं  जो  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  महत्वपूर्ण  हिस्सों
 को  प्रभावित  कर  रहा  हमारी  सामाजिक  प्राथमिकताओं  को  प्रभावित  कर  रहा  हमारी  राष्ट्रीय
 प्राथमिकताओं  को  प्रभावित  कर  रहा  है  और  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  हमारे  रक्षा  वैज्ञानिक  समुदाय
 के  प्रयासों  को  भी  प्रभावित  कर  रहा  है  ?  किसी  भी  अन्य  सरकार  ने  इस  तरह  से  अपने  देश  के

 वैज्ञानिक  समुदाय  को  निरूत्साहित  नहीं  किया  जितना  कि  इस  सरकार  ने  किया  है  ।  इसकी  जवाहर  लाल
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 नेहरू  या  इन्दिरा  गांधी  की  सरकार  से  कोई  तुलना  नहीं  बड़े  शर्म  की  बात  है  जब  मैं  किसी  युव  7

 वैज्ञानिक  से  बात  करता  हूं  तो  वे  बड़े  गवं  से  कहते  हैं  कि  कहीं  ओर  जा  सकते  हैं  और  बहुराष्ट्रीव
 कम्पनियों  में  काम  कर  5.  गुनी  तनख्वाह  प्राप्त  कर  सकते  हैं  इसके  बावजूद  वे  यहां  रह  रहे  वे

 व्यवस्था  को  सशक्त  बना  रहे  हैं  जबकि  आप  प्र  द्योगिकी  का  आयात  करना  चाहते  हैं  और  उन्हेंਂ

 निरूत्साहित  करना  चाहते  हैं  ।  ?  प्रौद्योगिकी  के  आयात  का  कोई  अर्थ  और  सार  होना

 चाहिए  ।  प्रौद्योगिकी  के  आयात  से  हमें  और  बेहतर  व्यवस्था  बनाने  के  लिए  सामथ्य  प्राप्त  करनी

 उसे  केवल  अनुपूरक  होना  चाहिए  न  कि  प्रतिस्थापक  ।
 ः

 इसलिए  अंतिम  रूप  से  किए  गण  विश्लेषण  में  इस  देश  क ेलिए  मजबत  समाज  के

 अलावा  कोई  विकल्प  नहीं  ऐसा  समाज  जो  हमरे  सुरक्षा  पर्यावरण  की  चुनौती  को
 स्वीकार

 स्वीकार  कर

 सके  ।  वह  समाज  ऐसे  समान-स्तर  के  लोगों  का  समाज  होगा  जो  संकल्प  और

 इूकछछा  शक्ति  पर  आधारित  होगा  ।  इसके  लिए  कोई  और  विकल्प  नहीं  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  जरूर

 दिया  नहीं  तो  यह  बने  अन्यथा  इनसे  परेशानी  बनी  रहेगी  और  स्वीडिश  रेंडियो  या  इस

 रेडियो  या  उस  समाचार-पत्र  के  बारे  में  बात  करने  से  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।  इसे  भूल  जाइए  ।  आप

 सिर्फ  जकब  दीजिए  ।

 ]

 oat  श्री  महाबीर  प्रसाद  यादव  :  उपाध्यक्ष  अभी  मैं  बड़ी  शान्ति  से  उननीकृष्णन्

 साहब  को  सुत  रहा  था  |  उनकी  फिगर  देखकर  कोई  बहुत  बड़ी  बात  मुझे  नहीं  लगी  ।  अगर  भारत
 देश  तैयारी  नकरेतो  भी  पीछे  वह  कहेंगे  कि  तैयार  नहीं  थे  और  जब  तैयारी  कर  रहे  हैं  तो

 उन्नीकृष्णन्  साहब  कह  रहे  हैं  कि  तैयारी  कर  रहे  हो और  सोशल  सिस्टम  को  वैल्यू  नहीं  दे  रहे  हो  ।

 भारत  की  ऐसी  परिस्थिति  जिसमें  डिफेन्स  विभाग  को  पूरी  तैयारी  करनी  है  ।  श्री  यूनाइटेड

 अमेरिका  के  राष्ट्रपति  न ेकहा  कि

 ]

 युद्ध  से
 बचने  का  सर्वश्रेष्ठ  तरीका  यही  है  कि  युद्ध  के  लिए  हमेशा  तैयार  रहा

 हिन्दी  ]

 अगर  किसी  तरह  से  देश  पर  खतरा  है  तो  आज  डिफेन्स  को  सबसे  ज्यादा  मजबूत  होना  है  और

 डिफेन्स  की  ग्रान्ट्स  के  लिए  देश  को  सभी  तरह  की  कुर्बानी  करनी  होगी  ।  जब  तक  कुर्बानी  नहीं

 तत्र  तक  यह  डिफेन्स  मजबूत  नहीं  होगी  ।

 सभी  तरफ  से  लोग  जानते  हैं  कि  चारों  तरफ  देश  आज  दुश्मन  से  घिरा  हुआ  किसी  भी

 साइड  में  देश  पर  खतरा  कम  नहीं  है  ।  लोग  बोलते  हैं  कि
 लंका  से  भी  खतरा  उन्नीकृष्णन्  साहब

 कहते  हैं  कि  चांइना  से  डिप्लोमेटिकली  सौल्यूशन  होगा  ।  डिप्लोमेसी  से  सारी  बातें  नहीं  होंगी  ।  चाइना

 बुद्धिस्ट  कन्ट्री  है
 और  उससे  भी  खतरा  रहा  है  |  ऐसी  हालत  में  देश  को  तेयार  न  रखना  रक्षा

 के  दृष्टीकोण  से  गलत  होगा  ।

 खर्च  बहुत  बढ़  गया  आज  का
 जो  वेल्यू  जिन  परिस्थितियों  में  चौथे

 पे-कमीशन  ने

 जितना  वेतन  पर  रुपया  दिया  देश  का  खर्चा  उतना  बह  भया  है  ।  डिफेन्स  के  खर्च  को  बढ़ते  हुए
 से  ज्यादा  इसे  कैसे  कहा  जाएगा  ?  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  डिफेन्स  के  मैटीरियल्स  पर  भले  ही
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 उनको  न  मिला  हो  लेकिन  डिफेन्स  के  मैटीरियल  को  खरीदने  के  लिए  उसमें  जो  कीमत  ज्यादा  बढ़ी
 उसके  लिए  ज्यादा  देना  होगा  ।

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  आज  देश  में  सिर्फ  बाहर  से  ही  खतरा  नहीं  आज  पुलिस  और

 दूसरी  चीचों  पर  भी  खर्चा  करना  पड़ता  नए  वैपन्स  की  जरूरत  होती  शस्त्र  की  जरूरत  होती  है  ।

 इन  बातों  को  देखते  हुए  आज  भारत  की  ऐसी  परिस्थिति  है  जिसमें  डिफेन्स  को  मजबू  त  करना  होगा  ।

 एक  बात  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।  देश  का  पौपूलेशन  बहुत  ज्यादा  बढ़
 गया  है  और  उसके  कारण  सारे  का  सारा  खर्चा  बढ़  रहा  ऐसी  स्थिति  में  डिफेन्स  का  खर्चा  क्यों  नहीं
 बढ़ेगा  ?  यह  लोग  खुद  कहते  हैं  कि  मह  फैक्टरी  एस्टैव्लिश  डिफेन्स  प्रोडक्शन  की  भी  बात  करो
 और  डिफेन्स  प्रोडक्शन  में  लोगों  को लगाना  है  ।  यही  सब  बोलते  हैं  ।  जब  यह  सारी  का्यवाही  नहीं  होगी
 तो  ये  लोग  कहेंगे  कि  भारत  के  लोग  तैयार  नहीं  डिफेन्स  वाले  तैयार  नहीं  इन  सारी  बातों  को

 कहते  हुए  मैं  डिफंन्स  मिनिस्ट्री  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 [  अनुब्लद

 *डले  ए०्सो०  ब्मुख  :  मान्रम्ीय  उपाध्यक्ष  मैं  वर्ष  1987-88  की  रक्षा
 मंत्रालय  को  अंनुदानों  की  मांगों  के  समर्थन  में  अपने  विचा£  व्यक्तः  करत  हुं  ।

 वर्ष  1987-88  के  रक्षा  मंत्रालय  के  नियत्ननों  में  वर्ष  1983-84  के  निम्रतनों  की

 तुलना  में  100  प्रतिशत  वृद्धि  की  गई  है  |  वर्षवार  नियतन  इस  प्रकार  1983-84  में  6,309
 करोड़  वर्ष  1984-85  में  7,175  करेड़  वर्ष  1985-86  में  8,389  करोड़  रुपए  और
 1986-87  के  लिए  10,000  करोड़  रुपए  ।  इस  वर्ष  के  लिए  12,512  करोड़  रुपए  का  नियतन  किया
 गग्या  है  |  मैं  इस  100  प्रतिशत-व॒द्धि  स्कागक्त  करता  हूं  |  इसमें  से  50  प्रतिशत  सेना  के  लिए
 12  प्रतिशत  नौसेना  के  23  प्रतिशत  वायुसेना  के  लिए  और  शेप  अनुसंधान  और  विकास  तथा
 प्रशासनिक  खर्चों  क  लिए  नियतन  किए  गए  हैं  ।

 भारत  एक  शान्ति-प्रिय  देश  हमने  इस  बात  को  कई  बार  साबित  कर  दिया  पंडित

 जवाहरलाल  जो  एशिया  की-ज्योति  शान्ति  पुरस्कार  विजेता  थे  ।

 हमारा  राष्ट्र  शान्त  हमें  अपनी  रक्षा  की  ओर  भी  समुचित  ध्यान  देना  चाहिए  ।
 भारत  को  मजबूत  बनाया  जाना  जाहिए  ।  हमारे  जवानों  में  पर्यात  मनोबल  उन्होंने  पाकिस्तान  और
 चीन  की  लड़ाइयों  में  अच्छी  तरह  से  अपनी  बहादुरी  का  परिचय  दिया  हमें  अपनी  रक्षा  बलों  का

 आधुनीकीकरण  करना  चाहिए  ।  हमें  अपने  इलैक्ट्रानिक  उपकरणों  की  संख्या  में  भी  वृद्धि  करनी

 हमें  इनका  अपने  देश  में  ही  उत्पादन  करना  चाहिए  और  जरूरत  होने  पर  इनका  आयात  करना

 यह  कोई  गलत  बात  नहीं  कतंमान  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  आधुनिक  इलैक्ट्रानिक  हथियारों  का  होना
 आवश्यक  है  ।

 बोफोस  रक्षा  सौदा  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  बहुत-से  निहित  स्वार्थों  तथा  विदेशी  तत्वों  ने
 हमारे  देश  की  भारी  प्रगति  से  जलन  है  |  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की  महत्ता
 दिन  प्रति  दिन  बढ़  रही  है  ।  हम  सभी  क्षेत्रों  में  तेजी  से  प्रगति  कर  रहे  इसलिए  मैं  इस  सभा  को
 यह  बताना  चाहता  हूं  कि  सौदा  कुछ  नहीं  है  ब्रल्कि  यह  राष्ट्र-वरोधी  और  विरोधी  तत्वों

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुकाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 द्वारा  हमारे  देश  की  शान्ति  को  भंग  करने  का  एक  प्रयास  है  ।  इन  तत्वों  को  इस  भ्रकार  के  वे  निराधार
 आरोप  नहीं  लगाने  दिया  जाना  चाहिए  ।  हमें  उनका  दृढ़तापूवंक  खंडन  करना  चाहिए  और  देश  को

 सच्चाई  से  अवगत  कराना  चाहिए  ।

 जसाकि  मुझ  से  पहले  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  पाकिस्तान  अपने  कुल  खचं  का
 60-70  प्रतिशत  रक्षा  पर  खर्च  कर  रहा  चीन  की  सैनिक  शक्ति  खतरनाक  ढंग  से  बढ़  रही  है  ।
 चीन  ने  बहुत  से  परमाण्  परीक्षण  किए  हैं  ।  पाकिस्तान  भी  परमाणु  बम  बना  रहा  है  ।

 श्रीलंका  निरंतर  इस  बात  की  पुष्टि  करता  रहा  है  कि  वह  भारत  का  दोस्त  लेकिन
 वास्तविकता  यह  है  कि  वह  ऐसी  गतिविधियों  में  फंसा  है  जिनका  उद्देश्य  भारत  के  साथ  सम्बन्धों  को
 क्षति  पहुंचाना  यह  साबित  हो  गया  है  कि  वह  भारत  का  दोस्त  नहीं  हमें  यह  नहीं
 भूलना  चाहिए  कि  वह  बांग्लादेश  युद्ध  के  लंका  किसके  पक्ष  में  श्रीलंका  ने  पाकिस्तान  का

 खुलकर  समथंन  किया  था  और  उसने  पाकिस्तान  के  विमानों  और  पोतों  को  उतरने  के  लिए  स्थान  तथा
 -  अपने  बंदरगाह  दिए  ।  उन्होंने  पाकिस्तान  के  विमानों  तथा  पोतों  के  लिए  ईंधन  भी  दिया  ।  उन्होंने

 हाल  ही  में  अमरीका  के  साथ  यह  समझौता  किया  है  कि  वह  अमरीका  को  अपने  समुद्रतटों  पर  उनके

 अड्डे  बनाने  देगा  ।  उसका  कहना  है  कि  यहं  केवल  वैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिकीय  समझौता  वास्तविकता

 यह  है  कि  यह  एक  सैनिक  समझौता

 श्रीलंका  ने  त्रिकोनामलाई  में  अमरीकी  अड्डे  स्थापित  करने  की  सुविधाएं  उपलब्ध  की  उसने  ऐसे
 अमरीकी  विमानों  तथा  पोतों  के  उपयोग  के  लिए  अमरीका  को  108  तेल  कुओं  की  पेशकश  की  है  श्रीलंका
 की  भूमि  पर  तथा  समुद्र  में  अभ्यास  करेंगे  ।  श्रीलंका  ने  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  ट्रांसमिशन  टावर  भी
 स्थापित  की  है  जो  हिन्द  महासागर  में  हमारे  सभी  पोतों  के  क्रियाकलापों  की  जानकारी  चोरी-छिपे
 प्राप्त  करेगी  ।  इस  प्रकार  श्रीलंका  ने अमरीका  की  सहायता  से  हमारे  सुरक्षा  श्रेत्र  में  घुसपठ  की  है  ।

 सैनिक  कौशलविदों  का  विश्वास  है  कि  यदि  तीसरा  विश्वयुद्ध  होता  है  तो  यह  हिन्द  महासागर
 से  शुरू  होगा  ।  मुझे  यह  घिनौनी  बात  बताने  में  खेद  है  कि  श्रीलंका  अमरीका  का  एजेन्ट  हो
 गया

 हमें  उस  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए  पूरी  तरह  से  तेयार  रहने  हेतु  अपनी  नौसैनिक

 सुरक्षा  को  मजबूत  करना  चाहिए  जो  हिन्द  महासागर  से  उत्पन्न  हो  सकता

 जो  पोत  कलकत्ता  से  बम्बई  आते  पश्चिम  से  पूर्वी  तट  पर  आते  हैं  या  कलकत्ता  से
 कोचीन  आते  हैं  उन्हें  त्रिकोनामलाई  का  चक्कर  लगा  कर  जाना  पड़ता  है  जो  अमरीकी  अड्डा
 उन्हें  खतरनाक  समुद्री  मार्ग  से होकर  जाना  दक्षिण  नौसेना  कमान  के  कमांडर  इन  चीफ  ने

 कहा  है  कि  यदि  हम  सेवु  समुद्र  परियोजना  को  पूरा  कर  लें  तो  इसे  टाला  जा  सकता  यही  एकमात्र
 परियोजना  है  जो  दक्षिणी  समुद्र  में  हमारे  पोतों  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करेगी  ।  यहां  तक  कि

 भूतपूर्व  रक्षा  मंत्री  ने  भी  कहा  है  कि  इस  परियोजना  को  एक  रक्षा  परियोजना  के  रूप  में  लिया  जाएगा
 और  इसे  प्राथिमकता  के  आधार  पर  निष्पादित  किया  यह  शीघ्नरता  से  किया  जाना  चाहिए
 जिससे  भारत  के  सुद्र  दक्षिण  का चक्कर  लगाकर  आने  वाले  हमारे  पोतों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  हो
 सके  ।

 यह  दुर्भाग्य  था  कि  हमने  कच्चाथीव  श्रीलंका  को  दे  दिया  ।  हमें  इसे  विशेष  रूप  से  ऐसे  समय

 में  प्राप्त  करने  के लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  चाहिए  जबकि  कच्चाथीव  के  पास  की  द्वीपिकाएं
 अमरीकी  अडडों  में  बदल  रही  हैं  ।
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 हमें  पिछले  38  वर्षों  मे ंअपनी  नौसेना  के विकास  पर  विचार  करना  वर्ष  1985-86
 में  हमने  रक्षा  व्यय  का  4  प्रतिशत  नौसेना  के  लिए  आबंटित  तृषं  1986-87  के  दौरान  यह
 बढ़  कर  8  प्रतिशत  हो  गया  और  वर्ष  1987-88  के  दौरान  यह  बढ़कर  12  हो  गया

 यह  अपर्याप्त  यह  बढ़  कर  कम  से  कम  दो  गुना  होना  व्यय  केवल  मरम्मत  और
 नवीकरण  के  ऊपर  ही  नहीं  किया  जाना  चाहिए  बल्कि  यह  आधुनिक  युद्धपोत  खरीदने  के  लिए  किया

 जाना

 आजादी  मिलने  के  बाद  से  ही  हर्ने  40,000  से  45,000  करोड़  रुपए  की  कीमत  के  संनिक
 साज-सामान  आयात  किए  तथापि  हम  100  रुपये  से  500  रुपये  प्रति  टन  के

 हिसाब  से  कच्चा  लोहा  निर्यात  करते  जब  हम  त॑यार  आयात  करते  है  हमें  उतनी  ही  मात्रा
 के  लिए  4,000  से  5,000  रुपए  देने  पड़ते  मैं  सैनिक  उपकरणों  के  आयात  का  विरोध  नहीं
 करता  लेकिन  हमें  अपने  देश  में  भी  उत्पादन  करना  हमें  आत्मनिभंरता  प्राप्त  करनी

 चाहिए

 सरकारी  क्षेत्र  की  अनेक  कम्पनियां  हथियारों  का  निर्माण  करने  में  लगी  हुई  34  आयध
 फैक्ट्रियां  इनकी  संख्या  में  वद्धि  होनी  हमारे  टेश  में  उन्नत  उपकरणों  का  निर्माण  किया
 जाना  चाहिए

 हमें  उन  सभी  युवकों  को  इस  प्रकार  की  अनिवायं  जिनकी  18  वर्ष  की  उम्र  हो  गयी  है  उनको
 अनिवाय॑  सैनिक  प्रशिक्षण  भी  देना  चाहिए  जैसाकि  अनेक  यूरोपीय  देशों  में  दिया  जाता  ताकि  युवक
 होने  पर  हमारे  युवक  खतरे  के  समय  अपने  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  तंयार

 अवाडी  भारी  वाहन  कारखाने  का  विस्तार  करने  के  लिए  आवश्यक  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।
 उस  कारखाने  में  लगभग  3,000  कुशल  श्रमिक  हैं  और  मेरा  विचार  है  कि  कारखाने  की  क्षमता  का
 विस्तार  करके  उनकी  मानव  शक्ति  को  काम  में  लाना

 बहुत  से  सैनिक  35  से  40  वर्ष  की  उम्र  होने  पर  सेवानिवृत्ति  ले  लेते  यदि  वे  अधिकारी
 होते  हैं  तो  वे  सेवानिवृत्त  होने  के  पश्चात्  भी  कोई  रोजगार  ढूंढ़  लेते  हैं  अथवा  भारतीय  प्रशासनिक
 सेवा  और  अन्य  संवर्ग  सेवाएं  प्राप्त  कर  लेते  साधारण  सिपाही  कहीं  नहीं  जा  सकते  ।  इन  भूतपूर्व
 सैनिकों  को  रोजगार  तथा  बिना  किसी  जटिल  प्रक्रिया  तथा  जायदाद  गिरवी  रखने  जैसी  शर्तों  के  बैंक
 ऋण  उपलब्ध  किये  जाने  चाहिए  उन  भूतपूर्व  सैनिकों  को  बेंक  ऋण  उपलब्ध  किये  जाने  चाहिए  जो

 अनुशासित  सिपाही  थे  और  जो  राष्ट्र  की  रक्षा  के  लिए  अपने  जीवन  को  भी  देने  के  लिए
 तैयार

 मैं  श्रीलंका  के  बारे  में  भी  कुछ  शब्द  कहूंगा  ।  श्री  के०  पी०  उन्तीकृष्णन  ने  यह  ठीक  ही  बताया  है
 कि  श्रीलंका  सरकार  निर्दोष  नागरिकों  का  नरसंहार  कर  रही  भारत  के  शरणार्थियों  का
 आना  एक  स्थायी  समस्या  है  ।  पिछले  एक  सप्ताह  से  श्रीलंका  में  अशांति  सम्पूर्ण  वातावरण
 पूर्ण  हो  गया  सरकार  निर्दोष  तमिलों  पर  घृणित  जुर्म  करने  में  अन्य  राष्ट्रों  का  समर्थन  प्राप्त  कर
 रही  यहां  तक  कि  माननीय  मुख्य  मंत्री  श्री  एम०  जी०  रामचन्द्रन  श्री  राजीव  गांधी  से  बातचीत
 करने  के  लिए  यहां  आये  हैं  ।  हम  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  इस  समस्या  को  सच्चाई  से  सलझाने  की
 सराहना  करते  हैं  ।  श्रीलंका  की  तमिल  समस्या  किसी  अन्य  राष्ट्र  से  सम्बन्धों  का  मामला  नहीं  है  लेकिन
 यह  एक  ऐसी  समस्या  है  जिसका  हमारे  देश  की  सुरक्षा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा

 मुझे  जो  बोलने  के  लिए  समय  दिया  गया  है  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  ।
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 रकक  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूल  विलय  में  रफ़्प  संत्री  शो०  :
 मैं  केवल  वाद-बिवाद  में  हस्तक्षेप  कर  रहा  हुं  ।  श्लातनीय  रक्षा  मंत्री  सोमवार  को  अन्तिम  रूप

 से-कद-बिबाद  का  उत्तर  मेरा  अपनी  उन  टिप्पणियों  को  प्रश्नों  त्तक  ही  सीमित  करने  व्यय  विचार  है
 जो  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  से  सम्बन्धित  म/ननीय  रक्षा  मंत्री  बहुत  से  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  पर  विचार
 करेंगे  जो  इस  सभा  में  सुरक्षा  खलरे  की  रक्षा  मंत्रालय  के  लिए  नियतन  तथा  ऐसे  ही
 अन्य  बहुत  से  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  उठाये  गये  हैं  ।

 मांगों  के  सम्बन्ध  में  वाव-बिवाद  मेरे  विचार  से  ब्रहु़्  अच्छा  लथा  प्रोत्सहक्  रहा  जितने  भी
 सदस्य  यहां  उनमें  से  एक  या  दो  को  छोड़कर  सक्षी  ने  रक्षा  के  बजट  में  उपलब्ध  कराए  गए  विग्रतनों
 का  समर्थन  किया  कुछ  सदस्यों  ने  यह  भी  कहा  है  कि  कुछ  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  की  जानी  चाहिए

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  की गई  आलोचना  का  स्वामत  है  ।  मह  हमें  जो  मंगालय/विभ्ाग
 में  कार्य  करते  हैं  आलोचनात्मक्र  ढंग  से  यह  मूल्यांकन  करने  का  अवसर  प्रद्नन  करता  है  कि  हम  क्रिस
 प्रकार  कार्य  करते  आ  रहे  हैं  और  यदि  कोई  गलती  है  तो  हम  उसका  सुधार  कैसे  कर  सकते  हैं  ।  सदस्वों

 द्वारा  दी  गई  सलाह  का  श्री  स्क्र  गत  है  और  हमें  निश्चित  रूप्त  से  उन  कुछ  अच्छी  बातों  का  उपयोग

 करना  चाहिए  जो  माननीय  सद्रस्यों  द्वारा  बतामी  गयी  हैं  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  रक्षा  मंत्रालय  के  सिपाहियों  तथा  अधिकारियों  की  सराहवा  की

 उन्होंने  उनकी  प्रशंसा  में  जो  शब्द  कहें  हैं  वे  हम  सभी  के  लिए  बहुत  ही  प्रेरणादायक  होंगे  और
 सदस्या  ने  उनके  प्रति  जो  सहानुभूति  दिखाई  है  हम  उसके  लिए  उन्हें  धन्यवाद  देना

 रक्षा  उत्पादन  और  पूत्ति  विभाग  निरीक्षण  और  ग्रानवीकरण  ला  कुछ
 अन्य  क्यतों  से  सम्बन्धत  कार्य  करता  है  ।  इव  सभी  घाम्रलों  पर  ब्रिस्तार  से  बोलना  आवश्यक  नहीं
 होग्रा  ।  लेकिन  मैं  इस  बात  पर  कुछ  प्रकाश  डालना  चाहूंगा  कवि  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  विभाग  किस
 प्रकार  कार्य  करता  आ  रहा

 विरीक्षण  महानिदेशक  उस  सामान-वस्तुओं  तथा  उप्रकरणों  का  निरीक्षण  करने  के  लिए
 जिम्मेदार  है  जो  आयुध  कारखानों  तथा  सरकारी  उपक्रमों  में  खरीदे  जाते  हैं  और  उत्पादित  किए  जाते

 वे  यह  सुनिश्चित  करते  हैं  कि  अच्छी  किस्म  का  माल  खरीदा  उत्पाद्रित  किया  जाए  और
 -  रक्षा  बलों  को  सप्लाई  किया  यह  संगठन  स्क्रयू  बाइफ  और  तकनीकी  कर्मचारी-प्रधाव  तथा

 अधिकारी  हैं  ।  इसमें  लगभग  20,000  कमंचारी  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  यह  लगभग  2,600  करोड़
 रुपये  की  लागत  के  सामान  का  निरीक्षण  करता

 पूति  विग  सिविल  क्षेत्र  से  उपकरण  तथा  यंत्र  प्राप्त  करने  के  लिए  जिम्मेदार  है+
 उनकी  यह  देखने  की  भी  जिम्मेदारी  है  कि  पूुर्ज़  जोड़ने  और  संघटकों  का  उत्पादन
 करने  के  लिए  सिविल  क्षेत्र  में  स्रोत  स्थापित  किए  यह  एक  अलय  विंग  लेकिन  अब  इसे
 रक्षा  उत्पादन  में  मिला  दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  इसे  1975  में  मिलाया  गया
 उत्पादन  आयुध  फ्रैक्ट्रियों  तथा  सरकारी  उपक्रमों  में  किया  जाता  है  ।  हमारी  34  आयुध  फैक्ट्रियां
 पहली  वर्ष  1801  में  स्थापित  की  गयी  थी  ।  हमरासे  चार  या  पांच  फैक्ट्रियां  ऐसी  हैं  जो  100
 से  अधिक  वर्ष  पहले  स्थापित  की  गई  थी  ।  इन  फैक्ट्रियों  में  हम
 छोटे-छोटे  वर्दी  तम्बू  और  अन्य  बहुत  श्री  वस्तुओं  का  उत्पादन  कर  रहे  इन
 कारखानों  में  लगभग  1,86,000  लोग  काम  कर  रहे  पिछले  वित्तीय  वर्ष  भें  इनके  का
 समग्र  मूल्य  1500  करोड़  रुपये  के  आस-पास  रहा  है  ।

 हु
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 आज  सुबह  एक  अश्न  का  उत्तर  देते  हुए  मुझे  कहने  का  मौका  मिला  था  कि  इस  कारखाने  में

 स्थापित  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  क्षमता  का  यह  उपयोग  70  से  लेकर  90  प्रतिशत  के
 बीच  है  और  कुछ  मामलों  में  तो  यह  इससे  भी  आगे  बढ़  गया  है  ।  इन  कारखानों  में  सुरक्षा  सेनाओं  के

 लिए  उपकरण  और  सामान  तैयार  किया  जा  रहा  ये  लाभ  नहीं  कमाते  ।  इनमें  जो  कुछ  भी  सामान
 बनाया  जाता  है  वह  सब  लागत  मूल्य  आधार  पर  सुरक्षा  सेनाओं  को  दे  दिया  जाता  इसलिए  आयुध
 कारखानों  में  लाभ  अर्जन  का  प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  ।  छः  और  आयुध  कारखाने  स्थापित  करने  का  भी

 हमारा  प्रस्ताव  है  ।  आज  सुबह  मैंने  इस  माननीय  सदन  को  सूचित  किया  था  कि  हम  इन  नए  कारखानों
 पर  लगभग  1800  करोड़  रुपये  करेंगे  ।

 श्री  के०  पी०  उन््मीकृष्णन्  :  हम  चाहते  हैं  कि  एक  कारखाना  केरल  में

 श्री  शिवराज  वौ०  पाटिल  :  अवांडी  में  हम  टैंक  और  बी०  एम०  पी०  के  इंजन  बताने  के

 लिए  कारखाना  स्थापित  कर  रहे  हैं  ।

 शी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मेडक  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  मेडक  में  भी  हम  एक  कारखाना  स्थापित  कर  रहे  हैं  जिसमें  बी०
 एम०  पी०  का  उत्पादन  होगाः  और  मुझे  इस  सदन  में  यह  घोषणा  करते  हुए  अत्त्यन्त  हर्ष  हो  रहा  है  कि

 इस  कुछ  ही  माह  की.अवधि  में  ही  कुछ  टैंक  और  एम०  पी०  तथा  पैदल  सेना  द्वारा

 युद्ध  में  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  वाहन  इन  कारखानों  में  तैयार  हो  जाएंगे  और  उन्हें  सुरक्षा  सेनाओं  को

 सौंप  दिया  जायेगा  ।
 :

 करो  के०  पर०  उन्न्हेकृछशन्  :  वास्तव  में  यह  खुशी  की  बात

 श्री  एस०  जयपाल  यह  उत्तर  किस  के  प्रश्न  के  बारे  में  आप  इस  मुद्दे  को  भूल
 गए  ।

 श्रो  शिवराज  वी०  पाटिल  :  ऑपट्रो-इलेक्ट्रोनिक  कारखाने  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं  जिनमें
 ऑपड्रो-इलेक्ट्रोनिक  उपकरण  तैयार  किए  जाएंगे  जिन्हें  टैंकों  और  बी०  एम०  पी०  तथा  अन्य  ऐसे  वाहनों
 में  लगाया  जाएगा  जिनका  उपयोग  कई  अन्य  क्षेत्रों  मे ंकिया  बारूद  भरने  का  एक  कारखाना
 बोलनगीर  में  बनाया  जा  रहा  इसके  बाद  तोप  बनाने  का  कारखाना  भी  एक  ऐसे  स्थान  पर  स्थापित
 किए  जाने  की  संभावना  है  जिसके  बारे  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  समिति  द्वारा  सुझाव  प्रस्तुत
 किया

 155  एम०  एम०  तोपों  के  बारे  में  चर्चा  करते  हुए  एक  प्रश्न  पूछा  गया  था  कि  क्या  हम  इन्हें
 इस  देश  में  त॑यार  करेंगे  या  क्या  इन  त्तोपों  के  लिए  अपेक्षित  गोला  बारूद  भी  इस  देश  में  तैयार
 किया  जाएगा  अथवा  नहीं  ।  इस  प्रश्न  का  उत्तर  हां  में  हम  इन  तोपों  को  अपने  देश  में  बनाना  चाहते
 हैं  ।  हम  व्यापक  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  कर  रहे  हैं  और  जब  यह  रिपोर्ट  तैयार  हो  जाएगी  तब  हम
 यह  देखेंगे  कि  इस  तरह  का  कारखाना  अवश्य  स्थापित  हो  जाए  और  हम  उसमें  इन  तोपों  का  उत्पादन
 करने

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  उत्पादन  सम्बन्धी  कार्यक्रम  क्या  है
 श्रो  झिवराज  वो०  बाढिल  :  यह  तो  तभी  बताया  जा  सकता  है  जब  व्यापक  परियोजना  रिपोर्ट

 बैयार  हो
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 श्री  के०  पो०  उननीकृष्णन्  :  नीयत  तो  साफ  है  ।

 श्रो  शिवराज  बी०  पाटिल  :  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखाने  अत्यन्त  आधुनिक  किस्म  की  चीजें  तैयार
 कर  रहे  हैं  ।  यह  सरकारी  क्षेत्र  के कारखाने  वायुयान  और  हैलीकाप्टर  बना  रहे  उनमें
 फ्रिगेटों  ओर  कारवेट  शिपों  का  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  तेल  और  प्राकृतिक  मैस  आयोग  के  लिए  कुछ  कारखाने

 प्लेटफाम  ,  और  सप्लाई  जहाज  तंयार  कर  रहे  और  भी  कई  चीजें  इन  कारखानों  में  तेयार  हो
 रही  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  कारखाने  में  सुपर-एलाय  तैयार  किए  जा  रहे  और  ऐसे  एलाय  तैयार

 किए  जा  रहे  हैं  जो  रक्षा  प्रयोजनों  के  लिए  आवश्यक  इस  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखाने  में  न  केवल
 रक्षा  प्रयोजनों  के  लिए  अपेक्षित  एलाय  का  उत्पादन  हो  रहा  है  बल्कि  ऐसे  एलाय  भी  तैयार  किए  जा

 रहे  हैं  जिनकी  आवश्यकता  आन्तरिक्ष  विभाग  और  अन्य  विभागों  को  भी  इसलिए  हमारे  पास  इस

 तरह  की  व्यवस्था  भी  मौजूद  है  ।  इसके  बाद  हम  प्रक्षेपास्त्र  जैसी  चीजें  भी  तैयार  कर  रहे  पिछले

 वित्तिय  वर्ष  अर्थात्  1986-87  में  उत्पादन  का  मूल्य  1800  करोड़  रुपये  के आस  पास  रहा  और

 मुझ  इस  सदन  को  यह  बताते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  इन  कारखानों  द्वारा  अर्जित  किया  गया  लाभ
 1985-86  में  74  करोड़  रुपये  रहा  ।  लेकिन  1986-87  में  इन  कारखानों  द्वारा  अजित  किया  गया
 लाभ  111  करोड़  रु०  उन्होंने  लाभांश  भी  दिया  है  जो  1985  में  16  करोड़  रु०  के  आस-पास

 रहा  और  1986  में  18  करोड़  रुपये  के  आस-पास  इनमें  लगभग  1,06,000  अधिकारी
 और  कर्मचारी  काम  करते  इनमें  क्षमता  उपयोग  72  प्रतिशत  से  लेकर  100  प्रतिशत  तक

 रहा

 यह  जानकारी  इसलिए  दे  रहा  हूं  क्योंकि  यही  एक  ऐसा  मौका  है  जब  हम  पूरी  तरह  से  अपने

 आयुध  कारखानों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्यनिष्पादन  की  समीक्षा  कर  सकते  हैं  ।  यदि  आप

 मुझ  से  यह  पूछें  कि  ये  आयुध  कारखाने  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  कैसा  काम  किया  या  इनका
 कार्य-निष्पादन  कंसा  रहा  है  तो  मैं  यही  कहूंगा  कि  इनका  कार्य  संतोषजनक  रहा  उन्होंने  वह  सारा

 सामान  तैयार  किया  है  जो  तैयार  किया  जा  सकता  था  और  जिसकी  जरूरत  सुरक्षा  सेनाओं  को  थी  ।

 और  इन  कारखानों  में  तैयार  किये  गये  माल  की  ग्रुणवत्ता  भी  उपभोक्ताओं  द्वारा  स्वीकार्य  रही  है
 लेकिन  हम  केवल  इतने  से  ही  संतुष्ट  नहीं  हैं और  हम  निश्चय  .  ही  यह  देखना  चाहेंगे  कि  उनका
 कार्य-निष्पादन  और  बेहतर  हो  ।  इस  विभाग  तथा  आयुध  कारखानों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 के  पास  कई  प्रस्ताव  हैं  और  हम  उन्हें  कार्यान्वित  करना  चाहते  हैं  और  हम  यह  चाहते  हैं  कि इन  कारखानों
 का  कार्य-निष्पादन  और  भी  बढ़िया  हो  ।  एक  और  चीज  है  जो  हम  करना  चाहते  है  वह  हैं  इनका

 आधुनिकीकरण  ।  इस  विभाग  की  मांगों  पर  चर्चा  करते  समय  अनेक  सदस्यों  की  यह  राय  थी  कि

 आधुनिकीकरण  प्रगति  एवं  सफलता  की  कुंजी  है  ।
 हम  अपने  प्रशासन  को  आधुनिक  बनाना  चाहते  हम  नई  तकनीक  अपनाना  चाहते  हैं  ।  नई

 प्रक्रियाएं  अपनाना  चाहते  हम  अपने  कारखानों  में  प्रयोग  करने  के  लिए  नवीनतम  मशीनें  और
 संयंत्र  रखना  चाहते  हैं  और  हम  यह  देखना  हैं  कि  इन  कारखानों  में  उत्पादन  तथा  कार्यकुशलता
 बढ़े  ओर  साथ  ही  इनकी  उत्पादकता  भी  बढ़े  ।  तकनीक  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  हम  दो  या  तीन  बातों
 पर  निर्भर  कर  रहे  एक  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  रक्षा  विभाग  अथवा  अनुसंधान  और
 विकास  विभाग  के  अधीन  हमारी  अपनी  प्रयोगशालाओं  में  विकसित  की  जा  रही  तकनीकों  को
 इन  कारखानों  में  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  मैं  इनके  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  कि  किस  तरह
 से  इन  तकनीकों  को  विकसित  किया  जाता  है  और  उन्हें  रक्षा  उत्पादन  में  किस  तरह  इस्तेमाल  किया
 जाता  लेकिन  मैं  यह  जरूर  कहूंगा  कि  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  प्रयोगशालाओं  द्वारा  बनाई  गई
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 कुछ  चोजें  वास्तव  में  बहुत  ही  अच्छी  हैं  और  रक्षा  अनुसंघान  और  विकास  की  यूनिटों  में  जो  चीजें
 बनाई  जा  रही  हैं  हमें  उन  पर  बहुत  गवं  कुछ  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाएं  हैं  जो  तकनीकों  का  उत्पादन
 कर  रही  मुझे  निकटवर्ती  सूत्रों  से जानकारी  प्राप्त  करने  का  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  है  कि  यह  राष्ट्रीय
 प्रयोगशालाएं  जिनके  लिए  अनेक  अन्य  विभाग  और  मंत्रालय  कार्य  कर  रहे  इस  काम  को  कर  रही

 हैं  ।  हम  उनके  द्वारा  विकसित  की  गई  तकनीकों  पर  भरोसा  कर  रहे  हैं  और  हम  उनकी  सहायता
 भी  कर  रहे  हम  यह  भी  अनुभव  करते  हैं  कि  आधुनिकीकरण  के  लिए  आवश्यक  सभी  तकनी  के
 ओर  सभी  उपकरण  अकेले  हमारे  देश  में  ही  नहीं  विकसित  किये  जा  इसलिए  हमारे  लिए  यह
 जरूरी  है  कि  हम  बाहरी  तकनीक  भी  प्राप्त  अगर  यह  तकनीक  कहीं  उपलब्ध  होती  है
 बाहर  से  तकनीक  प्राप्त  करने  और  उसका  इस्तेमाल  करने  में  हमें  कोई  झिझक  नहीं  वास्तव  में
 भारत  में  तकनीकों  के  विकास  का  एक  विशेष  क्रम  रहा  सबसे  पहले  हम  किसी  तकनीक  की
 जानकारी  प्राप्त  करते  हैं  तब  हम  इसे  प्राप्त  करते  हैं  और  इसको  समझते  इसके  बाद  हम  इसका
 विश्लेषण  करते  हैं  और  फिर  हम  इसमें  सुधार  करते  हैं  और  तब  कहीं  हम  इसकी  वास्तविक  क्षमता
 का  विकास  करते  हमने  अपने  आप  भी  तकनीकों  का  विकास  किया  है  और  उनका  इस्तेमाल  भी
 किया  यह  ऐसा  रास्ता  है  जो  अन्य  कई  क्षेत्रों  में  भी  अपनाया  जाता  कृषि के  क्षेत्र  उद्योग  के
 क्षेत्र  अति  आधुनिक  क्षेत्रों  में  जैसे  प्रौद्योगिकी  और  परमाणु  ऊर्जा  तकनीक  में  भी  और
 तथा  सुरक्षा  तकनीक  में  भी  इनको  अपनाया  जाता  कुल  मिलाकर  यही  रास्ता  है  जिस  पर  हम
 चल  रहे  हैं|  परन्तु  इस  सवके  बावजूद  हमारा  जो  एक  लक्ष्य  है  जिसे  हम  कभी  नहीं  भूल  सकते  वह
 लक्ष्य  है  आत्म-निर्भर  होना  |  ज्ञान  मानव  की  सामान्य  विरासत  है  यदि  यह  भारत  में  ही  उपयव्ध  हो  हम
 इसका  इस्तेमाल  बशर्ते  कि  इसका  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  हो  ।  यदि  यह  दूसरों  को  दिया
 जा  सकता  है  तो  हम  इसे  दूसरों  को  भी  देंगे  ।  यदि  यह  देश  से  बाहर  उपलब्ध  है  तो  हम  इसे  अपने  लिए
 भी  लेना  चाहेंगे  ।

 तीसरी  बात  यह  है  जिसके  बारे  में  हम  सोच  रहे  हैं  वह  यह  है  कि  हम  स्वयं  ही  योजना  बनाएं  ।

 राष्ट्रीय  योजना  बनाई  जाएगी  और  सुरक्षा  योजना  राष्ट्रीय  योजना  के  अनुरूप  ढाली  जाएगी  ।  तथा  यह
 स्वाभाविक  है  कि  रक्षा  उत्पादन  और  आपूर्ति  योजना  उस  योजना  के  अनुरूप  होगी  जो  रक्षा  मंत्रालय

 द्वारा  सम्पूर्ण  सुरक्षा  क ेलिए  बनाई  गई  एक  और  विषय  है  जिसके  बारे  में  हम  बहुत  ही  सतक  हैं

 वह  यह  है  कि  योजना  एकदम  सही  होनी  चाहिए  |  इस  योजना  को  अत्यन्त  सावधानीपू्वंक  तैयार  किया

 जाना  चाहिए  इसमें  निर्धारित  समय  से  अधिक  समय  ओर  निर्धारित  लागत  से  अधिक  लागत  न
 लगने  यदि  दृष्टिकोण  ही  गलत  यदि  योजना  ही  सही  नहीं  है  तो  परिणाम  भी  अच्छे  नहीं  हो
 सकते  और  हम  बेहतर  स्तर  की  बेहतर  चीज  कम  खचे  में  नहीं  बना  सकते  ।  हम  इस  बात  पर

 जोर  देने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  जानकारी  हम  योजना  बनाने  के

 आधनिक  तरीके  का  इस्तेमाल  कर  आधुनिक  मशीनों  का  इस्तेमाल  कर  सकें  और  यदि  आवश्यक

 हो  तो  जानकारी  और  ज्ञान  हासिल  कर  सकें  और  इस  तरीके  से  योजना  बना  सकें  जिससे  हमें  सभी

 ओर  से  वास्तविक  सहायता  प्राप्त  हो  सके  ।  विगत  दो  या  तीन  वर्षों  में  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  चीज
 जो  सम्पूर्ण  देश  को  प्रदान  की  गई  है  वह  है  योजनाओं  के  वास्तविक  कार्यान्वयन  पर  जोर  दिया  जाना  ।
 यदि  कोई  योजना  सही  और  ठीक-ठीक  है  लेकिन  उसका  कार्यान्वयन  अच्छा  नहीं  है  तो  उसके  परिणाम

 भी  स्वीकार्य  नहीं  हो सकते  ।  इसलिए  निगरानी  पर  कार्यान्वयन  पर  जोर  जरूर  दिया  जाना

 चाहिए  ।  माननीय  प्रधानमंत्री  सही  तरीके  से  योजना  बनाने  पर  आधुनिकीकरण  पर  और  साथ  ही
 साथ  कार्यान्वयन  पर  भी  जोर  दे  रहे  हर  स्तर  पर  हमने  निगरानी  की  व्यवस्था  लायू  की  है  हम
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 कारखाने  स्तर  बोड  के  स्तर  पर  मंत्रालय  में  और  सभी  स्तरों  पर  मंत्री  के  स्तर  राज्य  मंत्री  के
 स्तर  सचिव  के  स्तर  प्रबंधक  के  स्तर  पर  निगरानी  रख  रहे  यह  निगरानी  पूरी  सतकंत
 के  साथ  रखी  जाती  है  और  इसके  परिणाम  भी  निश्चित  रूप  से  अच्छे  मिकले  आमृध  कारखांनों
 की  उत्पादकता  भी  बढ़  गई  आयुध  कारखानों  में  प्रति  व्यक्ति  प्रति  वर्ष  उत्पादकता  मूल्य
 35,000  रुपये  के  आस-पास  था  ।  यह  बढ़कर  75,000  रुपये  हो  गया  है  ।  यह  सही  योजना  बनाने  का
 परिणाम  है  और  साथ  ही  साथ  निरन्तर  निगरानी  रखने  का  भी  ।

 प्रशिक्षण  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  हम  पर्यवेक्षकों  और  अधिकारियों  को
 कारखानों  तथा  संस्थाओं  में  प्रशिक्षण  देने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  हम  देश  के  बाहर  भी  उन्हें
 प्रशिक्षित  करने  में  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 गुणवत्ता  नियंत्रण  भी  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  और  हम  इसे  पर  भी  बहुत  अधिक  ध्यान  दे

 रहे  हैं  ।

 कं  चारियों  और  अधिकारियों  के  कल्याण  की  ओर  भी  हम  काफी  ध्यान  दे  रहे  मेरे
 विचार  से  मशीन  पर  काम  करने  वाला  व्यक्ति  अधिक  महत्वपूर्ण  मेरे  मतानुसार  व्यक्ति  किसी
 भी  अत्याधुनिक  मशीन  से  अधिक  दक्ष  एक  वैज्ञानिक  ने  मुझे  बताया  है  कि  जानकारी  श्राप्त
 करने  और  जानकारी  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  अत्याधुनिक  कंप्यूटर  इतना  कुशल  नहीं  है  जितना
 कि  मानव  शरीर  का  एक  जीवित  सेल  ।  जब  मानव  शरीर  के  एक  सेल  में  इतनी  कुशलता  है  तो

 पूरे  मानव  शरीर  की  दक्षता  और  कुशलता  का  हम  भली-भांति  अनुमान  लगा  सकते

 व्यक्ति  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  हम  यह  देखना  चाहते  हैं
 कि  वह  केवल  इसलिए  कार्य  नहीं  करे  कि

 उसे  कार्य  करना  ही  है  बल्कि  वह  उस  कार्य  को  करने  का  इच्छुक  भी  उसकी  अपत्मा  भी  कार्य
 करने  के  लिए  तैयार  हो  और  वह  आत्मा  की  इच्छा  से  कायं  इस  प्रकार  की  स्थिति  पैदा  करने
 के  लिए  हमने  यह  करने  का  प्रयास  किया  है  कि  अन्य  सुविधाओं  की  तरह  मनोरंजन
 की  सुविधाएं  भी  तथा  पदोन्नति  के  लाभप्रद  परिलब्धियां  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य

 सुविधाएं  उपलब्ध  हों  जो  ऐसी  स्थिति  पैदा  करने  के  लिए  आवश्यक  हैं  ।

 इन  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  जिन  बातों  पर  हम  बल  दे  रहे  हैं  उनमें  से  एक  है  पर्यावरण
 का  संरक्षण  ।  उद्योगों  के  माल  का  उत्पादत  होता  है  परन्तु  इसके  साथ  ही  यह  भी  देखा  गया  है  कि
 उद्योगों  के  कारण  पर्यावरण  पर  भी  कुप्रभाव  पड़ता  है  ।  जल  प्रदूषित  हो  जाता  वायु  अदृषित  हो
 जाती  है  और  यहां  तक  कि  भूमि  भी  प्रदूषित  हो  जती  है  और  उनसे  अनेक  समस्याएं  पैदा  हो  जाती

 यह  सरकारी  क्षेत्र  के  आयुध  कारखानों  और  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  कारब्भनों
 की  जिम्मेदारी  है  कि  वे  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  जीवन  और  सम्पदा  का  एकमात्र  पर्थावरण

 दृषित  न  हो  ।  यह  देखना  हमारी  जिम्मेदारी  है  कि  कयु  और  भूमि  प्रदूषित  न  होने  पाए  ।

 हुसने  यह  फ्रवास  किया  है  कि  वहां  प्रदूषण  न  हो  ।  परन्तु  हम  केवल  इस  प्रकार  के  दृष्टिकोण
 से  ही  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।  हम  इससे  भी  कुछ  अधिक  करना  हमारा  विचार  केबल  प्रदूषण  से
 रक्षा  नहीं  है  बल्कि  हमारा  प्रस्ताव  तो  अधिक  पेड़  लगाकर  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  कार्य
 करके  पर्यावरण  को  और  अधिक  बेहतर  बनाना  है  ।

 मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करते  हुए  बड़ी  प्रसन्नता  हो  रही  है  एक  सरकारी  श्रतिष्ठान
 एच  ०ए०एल०  ने  32  लाख  फेधे  लगाए  हैं  ।

 श्रो  सेफुद्दोन  चोघरी  :  क्या  यह  सच  है  ?  अच्छा
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 क्रो  शिवराज  वो०  पाटिल  :  कारखानों  और  हमारे  श्रकारो  क्षेत्र  केਂ  के  संब्बन्ध  में
 हम  इसी  प्रकार  का  दृष्टिकोण  बनाना  चाहेंगे  ।

 इतना  कहने  के  बाद्द  मैं  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  पर  बोलना  चाहूंगा  4

 कहूंगा  कि  उन्होंने  कम  से  कम  इस  चर्चा  में  तो  सम्पूर्ण  रक्षा  मंत्रालय  के  प्रति  बड़ा  और
 अच्छा  रुख  अपनाया  ओर  रक्षा  रक्षा  पृत्ति  विभागों  के  बारे  में  उन्होंने  जो  कुछ  भी
 कहा  है  हम  उसके  आभारी  हैं  ।

 श्री  एस०  जकपाल  रेड्डी  :  वे  केवल  विशेष  प्रस्तावों  के  प्रति  ही  प्रतिकूल  रुख
 अप्रनते  हैं  ।

 30.00  म०प०

 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  सदन  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाया  गधा  एक  मुद्दा  यह
 भी  है  कि  असेनिक  क्षेत्रों  अथवा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  क्षमताओं  का  प्रयोव  कैसे  किया

 एक  झद्रस्यथ  ने  कहा  है  कि  क्षमता  उसका  उप्रभोग  यदि  आप  उशका  उच्तभोग  महीं  करते

 हैं  त्तो  आषर  राष्ट्रीय  क्षमता  का  स्श्रेष्ठ  ढंग  से  उपभोग  नहीं  कर  रहे  ओर  एक  दिया  मया

 है  कि  कदि  आव्रश्वक  हो  तो  रक्षा  सेनाओं  की  आवश्यकतत  के  उत्कादोंਂ  के  निर्माण  के  लिए  गेर-सरकररी
 उच्चोगों  को  प्रोत्साहन  दिवा  और  एक  अन्य  माननीय  सदस्य  ने  यह  बात  स्कण्ट  रूप  से  कही  कि

 ऐसा  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।  दो  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  इन  दो  विपरीत  दृष्टिकोणों  को

 एक्र  अन्य  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  किया  गया  विचार  वास्तव  में  सरकार  के  दृष्टिकोण  से  मिलता

 है  ।  हमने  मिश्चित्त  अअंव्यवस्था  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  किया  हम  सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पादन

 करना  चाहते  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  गर-सरकारी  क्षेत्र  विकसिस  संबुकत्न  क्षेत्र  भी  हमें
 स्वीकार्म्न  इस  प्रकार  के  सिद्धान्त  को  हमने  इस  देश  में  स्वीकार  किया  अभी  तक  असैनिक  क्षेत्र

 में  पर्याप्त  क्षमता  नहीं  वर्दी  सीने  और  जूते  और  इसी  प्रकार  की  अन्य  चीजों  के  निर्माण
 के  लिए  भी  अलग  से  कारखाने  स्थापित  करने  पड़े  थे  ।  ये  कारखाने  अभी  भी  हैं  ।  परन्तु  जब  हम  यह
 देखते  हैं  कि  गैर-सरकारी  सहकारी  संयुक्त  क्षेत्र  तथा  सरकारी  क्षेत्र  भी  अन्य  इकाइयों
 में  जो  रक्षा  मंत्रालय  के  साथ  जुड़ी  हुई  नहीं  इस  प्रकार  की  क्षमताएं  विकसित  हुई  तो  क्या

 हमारे  लिए  प्रकार  की  वस्तुओं  का  प्रयोग  करना  आवश्यक  अथवा  लाअप्रद  नहीं  है  ?  और

 सरकार  द्वारा  स्वीकायं  सिद्धान्त  तथा  नीति  यह  है  कि  हम  देश  में  खभी  क्षेत्रों  स्थाषित  की  गई

 सम्बुर्ण  बुनियादी  सुविधाओं  और  क्षमताओं  का  रक्षा  कार्यो  के  लिए  भी  प्रयोग  करेंगे  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  सरकारी  क्षेत्र  को  भूखा  मार  कर  ?

 शी  शिवराज  बो०  घाटिल  :  मेरी  जत  अभी  पूरी  नहीं  हुई  है  ।  मैं  इसके  बारे  में  भेड़ा  विस्तार

 से  बताने  जा  रहा  हूं  ।  हम  यह  नहीं  चाहेंगे  कि  सरकारी  क्षेत्र  भूखा  मरे  ।  इतना  आश्वाशन  आप  मुझसे
 ले  सकते  दूसरा  आश्वासन  जो  भूतषूव  मंत्री  महोदय  ने  इस  सभ्त  में  दिया  है  वह  यह  है  कि

 कोई  छंटनी  नहीं  की  जाएगी  ।  हम  अपने  सरकारी  क्षेत्र  से  किसी  कर्मचारी  को  केवल  इसलिए  नहीं
 निकाल  देंगे  कि  हस  असैनिक  क्षेत्र  का  प्रयोग  कर  रहे  मैं  आपको  सूचित  करता  हुं  कि  कुछ  चीजों

 का  निर्माण  हमने  असैनिक  क्षेत्र  को  सौंप  दिया  वर्दियां  बनाने  का  काय  हमने  असैनिक  क्षेत्र  को

 दे  दिया  परन्तु  दो  वर्ष  हमारे  आयुध  कारखाने  में  कपड़े  के  उत्पादन  का  मूल्य  120  करोड़

 रुपए  के  आस-पास  था  ।  इस  कार्य  को  असंनिक  क्षेत्र  को  सौंपने  के  बावजूद  विगत  वित्तीय  वर्षों  में

 उत्पादन  बढ़कर  175  करोड़  रुपए  हो  गई  है  ।
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 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  ऐसा  मुद्रास्फीति  के  कारण  हुआ  है  ।

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  म॒द्रास्फीति  के  कारश  कपड़े  की  कीमतों  में  अधिक  वृद्धि

 नहीं  हुई  यह  केवल  मूल्य  वृद्धि  क ेकारण  ही  नही  बल्कि  हम  अधिक  वस्तुओं  का  .  उत्पादन
 कर  रहे  हम  भारी  मात्रा  में  सामान  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  और  इस  सामान  को  हम  अपनी

 सेनाओं  को  दे  रहे  हैं  ।  मैं  बहुत  साफ-साफ  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  नीति  अपनाकर  हम
 मानव  संसाधनों  का  निश्चय  ही  अधिकतम  प्रयोग  हम  अपने  देश  के  श्रमिक  भाइयों  और
 साथियों  की  क्षमता  को  बेकार  करना  नहीं  परन्तु  हम  उन्हें  बाहर  भी  नहीं  निकालना  चाहते  ।

 न््यायोचित  बनाना  एक  बिल्कुल  अलग  बात  परन्तु  हम  आयुध  कारखानों  से  उनकी  छंटनी  नहीं
 यह  आश्वासन  मैं  आपको  दे  सकता  और  हम  ऐसा  करना  भी  नहीं  चाहते  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  आप  कारखाने  में  पदों  की  संख्या  के  बारे  में  कुछ  किसी
 व्यक्ति  के  सेवा  निवृत्त  होने  क्या  आप  उस  पद  को  भरेंगे  ?

 it  श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  इस  मुद्दे  पर  मैं  बाद  में  चर्चा  करूंगा  ।  आज  सुबह  मुझसे  किए  गए
 एक  बड़े  तीखे  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैंने  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  थी  और ये  मुद्दे  वास्तव  में  माननीय
 सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  थे  और  इसलिए  मुझे  उनका  उत्तर  देने  का  अवसर  मिला  था  ।  हमारा  दृष्टिकोण
 यह  है  कि  यदि  कुछ  छोटी  चीजों  का  उत्पादन  लघु  क्षेत्र  की  इकाइयों  द्वारा  किया  जा  सकता  है  तो  क्या

 हमें  यह  कार्य  लघु  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  नहीं  सौंप  देना  क्या  हमें  यह  कार्य  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 को  नहीं  सौंप  देना  चाहिए  ?  मानलो  कि  मुझे  कुछ  पेटियों  और  बैजों  की  आवश्यकता
 उनका  निर्माण  किसी  के  द्वारा  भी  किया  जा  सकता  है  |  यहां  तक  कि  एक  अकेला  व्यक्ति  भी  मशीन  से
 इन  चीजों  को  बना  सकता  क्या  हमें  यह  कार्य  उसे  नहीं  सौंपना  चाहिए  ?

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  तो फिर  उस  समय  यह  नीति  क्यों  बनाई  गई  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 को  रक्षा  उत्पादन के  क्षेत्र  में  प्रवेश  नहीं  करना  चाहिए  ?

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  मैं  उसी  के  बारे  में  बताने  जा  रहा  हूं  ।  इस  बारे  में  बताते  हए  मैंने

 कहा  था  कि  एक  ऐसा  समय  था  जब  देश  में  औद्योगिक  बुनियादी  ढांचा  उपलब्ध  नहीं  परन्तु  आज

 ऐसी  स्थिति  नहीं  है  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :

 श्री  शिवराज  वी०  वया  आप  यह  चाहेंगे  कि  कर्मचारी  केवल  जूते  और  बकल  ही
 बनाते  रहे  ?

 श्रो  शिवराज  वी०  पाटिल  :  इस  मुद्दे  के  बारे  में  मेरी  बात  पूरा  होने  क ेबाद  यदि  आपको  कोई
 संदेह  तो  आप  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  और  मैं  उत्तर  दूंगा  ।  यदि  वर्दियां  बनवानी  हैं  तो  क्या  यह
 आवश्यक  है  कि  इन्हें  आयुध  कारखानों  में  बनाया  जाए  ?  मैं  तो  आयुध  कारखानों  के  बजाए  इन्हें
 सरकारी  क्षेत्र  में  ही  बनवाना  पंसद  करूंगा  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  जेवें  बनाते  समय  कम  से  कम  उनकी  लाइनिंग  आदि  तो  ठीक  प्रकार
 से  करनी

 श्री  शिवराज  वो०  जी  वह  किप्ती  और  की  वर्दी  की  जेबें  सैन्य  कमियों  की
 नहीं  ।  ठीक  यदि  वर्दियां  बनवानी  हैं  तो  आयुध  कारखानों  में  हम  किस  प्रकार  की  वदियां  बनवाना
 चाहेंगे  ?  हम*“बनवाता  चाहेंगे  ह
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 श्री  सुरेश  कुरूप  :  यह  शस्त्र  और  गोला-बारूद  का  मामला

 श्री  शिवराज  वो०  फटिल  :  मुझे  बताने  दीजिए  |  उसके  बाद  यदि  आप  संतुष्ट  नहीं  होते  हैं  तो

 आप  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  और  मैं  उत्तर  दूंगा  ।  मैं  यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहा  था  कि  यदि  वर्दियां
 बनवानी  हैं  तो  क्या  आप  यह  चाहेंगे  कि  मैं  ये  वदियां  आयुध  कारखानों  में  बनवाऊं  ?  अन्य  प्रकार  की

 वर्दियां  भी  हैं  जिनका  निर्माण  किए  जाने  की  जरूरत  यदि  कोई  वर्दी  परमाणु  धूल
 रसायनिक  हथियारों  और  अग्नि  से  हमारे  सैनिकों  को  संरक्षण  देती  है  और  इस  प्रकार  की  वर्दी  का

 निर्माण  किया  जाता  तो  हम  साधारण  वर्दी  के  बदले  इस  प्रकार  की  वर्दी  का  निर्माण  करेंगे  और

 हम  गांवों  तथा  नगरों  और  अन्य  स्थानों  पर  रह  रहे  छोटे  से  छोटे  लोगों  के  पास  जाएंगे  जो  नमूने  के

 अनुसार  इन  वर्दियों  का  निर्माण  करेंगे  ।  आप  मुझसे  यह  कहें  कि  गोला  बारूद  और  हथियारों  को  एक
 स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  ले  जाने  के  लिए  इन  संदूकों  का  निर्माण  करा  क्या  आप  चाहेंगे  कि

 आयुध  कारखाने  इन  संदूकों  का  निर्माण  करें  ?  मैं  स्वयं  गोला-बारूद  बनाना  एक  उन्नत  तथा

 अत्याधुनिक  किस्म  का  गोला-बारूद  और  हथियार  तथा  जो  मानव  शक्ति  हमारे  पास  उपलब्ध  है
 उसे  हम  इस  कार्य  में  निपुण  हम  इस  कला  का  आयात  करेंगे  ।  हम  उन्हें  जानकारी  देंगे

 और  इस  कार्य  में  उन्हें  प्रशिक्षित  करेंगे  तथा  यह  देखेंगे  कि  आधुनिक  चीजों  का  निर्माण  करें  और  श्रक्रिया

 के  माध्यम  से  चे  अधिक  अजित  कर  सकेंगे  और  उन्हें  इस  व्यत  का  गवे  होगा  कि  वे  इस  कार्य  को  कर

 रहे  यदि  आप  मुझ  से  यह  पूछें  कि  यदि  आयुध  कारखाने  तथा  सरकार  टेंकों  और  बी०एम०पी०

 वाहनों  का  निर्माण  करने  में  रुचि  रखती  है  तो  मैं  कहूंगा  कि  यह  ठीक  है  और  हमें  ऐसा  करना  चाहिए
 तथा  मैंने  यह  भी  स्पष्ट  किया  है  कि  हम  इन  सब  चीजों  के  लिए  नए  कारखानों  की  स्थापना  कर  रहे

 हैं  ।  सुबह  बोलते  हुए  मुझे  यह  कहने  का  मौका  मिला  था  कि  ऐसा  करने  से  रोजगार  के  अधिक  अवसर

 प्राप्त  यदि  हम  1000  अथवा  2000  लोगों  को  एक  ही  प्रकार  के  कार्य  पर  न  लगाते  तो

 इतनी  ही  राशि  की  बचत  करके  हम  अन्य  क्षेत्रों  में  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  कर  कभी-कभी

 तो  इससे  भी  ज्यादा  ।  सभी  मामलों  में  नहीं  लेकिन  कभी-कभी  इससे  भी  हम  नए  कारखाने

 लगा  रहे  नए  कारखाने  लग  रहे  हैं--मैं  इस  संबंध्र  में  आपसे  कहना  चाहूंगा  कि  इन  कारखानों

 में  15000  से  भी  ज्यादा  श्रमिकों  को  रोजगार  के  अवसर  मिलेंगे  ।  क्या  आप  वर्दी  की  सिलाई  और

 जतों  के  बनाने  में  पैसा  खर्च  करना  चाहेंगे  और  क्या  आप  यह  काम  नहीं  करना  चाहेंगे  ?  यदि  हम

 विदेशी  फर्मों  पर  भरोसा  करते  हैं  और  इन  चीजों  को  विदेशों  से  मंगाते  तो  क्या  हमें  अपने  लोगों

 पर  विश्वास  नहीं  करना  चाहिए  जो  इन  चीजों  को  बनाने  में  सम«  हैं  ?  इसी  दृष्टिकोण  से  हमने  इस

 दर्शन  को  अपनाया  है  ।

 श्रो  नारायण  चौबे  :  आपने  बताया  है  कि  छंटनी  नहीं  आपने  इस  बात  को  स्वीकार

 किया  है  किसी  भी  प्रकार  की  छंटनी  नहीं  क्या  इससे  कमंचारियों  की  संख्या  में  किसी  प्रकार

 की  कमी  आएगी  ?  कारखाने  में  1000  व्यक्ति  कार्यरत  हैं  ।
 200  व्यक्ति  सेवा-निवृत  हो  जाते  हैं

 -
 अथवा  छोड़कर  चले  जाते  तो  क्या  आप  इन  रिक्तियों  को  आप  छंटनी  नहीं  कर  रहे

 बिना  छंटनी  किए  आप  इन  पदों  को  खाली  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  अपने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  दी  जाने  वाली  म॒दों  के  बारे  में  विशेष  रूप

 से  कोई  निर्णय  लिया  है  ?  यह  एक  बात  ठीक

 श्री  शिवराज  वो०  आपके  प्रश्न  का  उत्तर  यह  है  कि  यदि  आप  कर्मचारियों  की  कुल
 जिसके  साथ  आयुध  कारखानों  का  सम्बन्ध  को  लेते  हैं  तो  इसमें  कोई  कमी  नहीं

 ब्राएगी  ।
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 लेकिन  यदि  आप  यह  समझते  हैं  कि  कहां  पर  कोई  छोटा  कारखामा  वहां  -  कोई  ऐसा  काम  क काम  कर

 थी  साशयण  चोबे  :  क्या  आपको  ये  सब  चीजें  आपकी  विशिष्टियों  के  अनुसार  मिलेंगी  ?  .

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  यह  रुम्भाव  नहीं  हम  उनकी  बार-बार  प्रशिक्षण
 माननीय  सदस्य  ने  दूसरा  प्रश्न  यह  पूछा  है  कि  आप  असैनिक  क्षेत्र  को  कौन  सी  मदद  दे  रहे
 असैनिक  क्षेत्र  को जिस  कोटि  का  माल  देश  है  असम्बद्ध  ढंग  श्रंसिकों  की  कठिनाइयों  को  जाने

 यह  विचार  किए  बिना  कि  इनकी  लगातार  पूति  होगी  अथवा  नहीं  और  यह  भी  विंचार  किए
 बिना  कि  क्या  बढ़िया  माल  की  पूर्ति  होगी  अथवा  नहीं  दिया  जाएगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय
 लेते  समय  सभी  कारणों  को  ध्यान  में  रवा  जाएगा  और  हम॑  इस  कार्य  को  संम्बद्ध  ढंग  से  चरणों  में
 करता  चाहते  हैं  अर्थात्  प्रथथ  द्वितीय  तृतीय  आंदि  ।  असैनिक  क्षेत्र  कीं  हमें  जो

 -  चीजें  देने  जा  रहे  हैं  वह  इस  प्रकार  मैं  उनको  पढ़कर  सुनॉला  हूं  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  आप
 नहीं  चाहेंगे  कि  मैं  इन  सब  चीजों  को  पढ़कर  सुनाऊं  ।  मैं  कुछ  चीजें  पढ़कर  सुनाता  हूं  जिंससें  आप
 कुछ  विचार  लगा  ये  चीजें  निम्न  प्रकार  हैं  ।

 जैकेट  कम्बैट  डिसरप्टिव  ट्राउजस  कम्बेट  डिसरप्टिव  एन्कलिट  बैरिट  निटिड  कोट
 कम्बंट  डिसरप्टिव  वेस्ट  शर्टं-अंगोला  मच्छरदानियां  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  चीजें  ।

 ,  क्या  आपको  इस  प्रकार  की  पर  किसी  प्रकार  की  कोई  भापत्ति  अब  जब  हम  टैंक
 तथा  बी०एम०पी०  के  निर्माण  के  लिए  कारखाने  स्थापित  कर  रहे  हैं  तो उसके  लिए  भी  छोटे-छोटे  नट
 और  बोल्ट  निर्मित  करने  अब  छोटे-छोटे  केबल  तथा  उस  प्रकार  की  बस्तुएं  बनानी

 ,  और  यदि  आप  यह  चाहें  कि  वे  सभी  छोटी-छोटी  वस्तुएं  कारखाने  में  ही  बनाई  जाएं  तो  जो  निवेश
 ,  करना  पड़ेगा  वह  काफी  अधिक  होगा  तथा  यदि  हम  उस  कारखाने  के  निकट  क्षमता  विकसिस  करें  तो

 हम  इस  प्रकार  का  कार्य  उन  कारखानों  को  देना  चाहेंगे  जो आस-पास  विद्यमान  सरकार  ने  निर्णय
 लिया  कि  वह  बी०एम०पी०  तथा  टैंकों  के  उत्पादत  में  आवश्यक  हिस्से  पुर्जे
 जोड़ने  की  सुविधाओं  तथा  अन्य  आवश्यक  सामग्री  का  40  प्रतिशत  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  प्रदान  करेगी  ।
 यहां  तक  कि  इन  सभी  सुविधाओं  को  स्थापित  करने  में  भी  काफ़ो  अधिक  धनराशि  खच्च  की  जाएगी  ।
 दृष्टिकोण  देश  में  उपलब्ध  क्षमता  का  पूरा  प्रयोग  करना

 है  जिससे  छोटी  तथा  बड़ी  वस्तुओं  के  लिए
 आयुध  कारखानों  में  अलग  से  क्ष  मता  का  विकास  न  करना  पड़े  ?  यही  दृष्टिकोण  अपनाया  गया
 और  मैं  नहीं  कि  इस  पर  किसी  प्रकार  की  आपत्ति  की  गई  इस  सभा  में  मैं  पाननीय  सदस्यों
 को  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  कोई  छंटनी  नहीं  होगी  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इससे  हम  अधिक  उत्पादत  करेंगे  तथा  इस  नीति  को  लागू  करने  के

 बावजूद  भी  कार्य  करने  वालों  की  कुल  संख्या  अधिक  होगी  ।  क्योंकि  हम  इन  वस्तुओं  को  स्थापित
 कर  रहे  किन्तु  कुछ  कारखानों  में  संगतिकरण  करना  आवश्यक  कुछ  प्रशिक्षण  तथा  प्रशिक्षण
 देना  आवश्यक  कुछ  मामलों  में  तो  कार्य  करने  वाले  लोगों  को  एक  स्थान  से  हटाकर  दूसरी  जगह
 ले  जाना  आवश्यक  होगा  ।  उसे  दृष्टिगत  रखते  हुए  इस  तरह  का  रास्ता  अपनाना  मैं  समझता

 हूं  कि  किसी  भी  माननीय  सदस्य  से  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  ।  मैं  वास्तव  में  अति  प्रसन्न

 हूं  कि  मैं  इन  बातों  को  आपके  समक्ष  उस  तरीके  से  रखने  में  सर्फल  रहा  जिससे  मेरे  मित्र  श्री  चौबे  तथा -
 अन्य  माननीय  सदस्यों  को  सही  प्रतीत  होता  है  ।

 एक  बात  जो  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  उठाई  वह  यह  है  कि  क्या  हमने  रक्षा  उत्पादन  तथा
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 सप्लाई  विभाग  के  आवंटन  में  कटौत्ती  की  है  ।  उत्तर  यह  है  कि  हमने  तरीका  बदल  दिया  इस
 रक्षा  उत्पादन  तथा  आयुध  कॉरखाना  महानिदेशालय  को  गत  वर्ष  दिए  गए  1283  करोड़  रुपए  की

 तुलना  में  1893  करोड़  रुपए  मिलेगा  ।  परच्तु  इन  आंकड़ों  को  देने  में  कोई  अन्य  तरीका  स्वीकार  किया
 जाता  है  !  पहले  पूंजी  व्यय  तथा  राजस्व  व्यय  को  एक  जगह  मिलाया  हुआ  था  तथा  पूंजी  व्यय  और
 राजस्व  व्यय  सेना  के  शीर्षक  के  अन्तगंत  थे  ।  राजस्व  व्यय  आयुध  कारखाना  महानिदेशालय  के

 लिए  आवंटन  में  शामिल  पहले  सप्लाई  मुफ्त  अब  की  गई  सप्लाई  के  लिए  सेना  को  आमृध
 कारखात्तों  को  कुछ  कीमत  अदा  करनी  पड़ेगी  ।  इस  प्रफार  से  हमने  एक  अलग  किस्म  की  लेखा  प्रणाली
 अपनाने  का  प्रयास  किया  परन्तु  आवंटन  में  कटोती  नहीं  की  गई  है  ।  गत  वर्ष  मन्त्रालय  को  आवंडित
 की  गई  राक्षि  में  स ेआयुध  कारखाना  महानिदेशालय  से  12.59  प्रतिशत  राशि  उपलब्ध  कीਂ  गई  थी

 परन्तु  इस  वर्ष  उन्हें  आवंटन  का  15-10  प्रतिशत  उपलब्ध  कराया  गया  इसका  अय॑  यह  है  कि  गत
 वर्ष  से  यह  लगभग  3  प्रतिशत  ज्यादा  है  ।  इससे  यह  प्रतीत  होता  है  कि  हथियारों  का  आयाक्त  करने  की
 बजाय  हम  स्वदेशीकरण  पर  बल  दे  रहे  हैं  तथा  आत्मनिर्भरता  पर  बल दे  रहे  हैं  ।

 आयुध  कारखानों  में  प्रशासन  के  बारे  में  एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  बात  उठाई  गई  मैं  सभा  में

 इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  ।  मैंने  यह  बात  नोट  कर  जी  है  तथा  इससे  सम्बन्धित
 मदों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  ही  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  कार्यवाही  आवश्यक  होगी  कर  दी

 जाएगी  ।

 जो-मद  उठाए  गए  हैं  उसमें  एक  यह  भी  था  कि  हम  स्वदेशीकरण  करना  ऋहते  हैं  तथा
 आत्मनिरभरता  लाना  चाहते  ठीक  माफ  श्री  उन्नीकृष्णन  इस  निष्कषं  पर  पहुंचे  थे  कि

 हमने  वैज्ञानिक  समुदाय  का  हौंसला  तोड़  दिया  बात  ऐसी  नहीं  मुझे  वेज्ञानिक  मन्त्रालय  में  लम्बे
 समय  3  से  4  वर्ष  तक  कार्य  करने  का  अवसर  मिल  चुका  मैं  वहां  मंत्रालय  में  ही  था  और  मैं

 वहां  कार्य  करके  वास्तव  में  ही  प्रसन्न  रहा  तथा  वहीं  मैंने  यह  समझा  कि  समस्त  विश्व  में  क्या  हो  रहा
 मैं  आपको  कह  रहा  हूं  कि  भारत  में  वैज्ञानिक  समुदाय  को  अपनी  योग्यता  सिद्ध  करने  के  और

 अधिक  अवसर  मिलेंगे  ।  वैज्ञानिक  अनुसंधान  तथा  विकास  में  निवेश  में  वृद्धि  हो  रही  रक्षा  अनुसंधान
 तथा  विकास  संगठन  में  तथा  अन्य  संगठनों  में  भी  वैज्ञानिकों  को  हम  अधिक  धनराश्षलि  प्रदान  कर

 रहे  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  उनके  वेतन  और  भत्तों  के  दारे  में  क्या  हो  रहा  है  ?

 श्री  शिबराज  वो०  पाटिल  :  उनमें  भी  वृद्धि  की  जा  रही  वेतन  और  भत्तों  में  भी  वृद्धि  की  जा

 रही  हम  उन्हें  बेहतर  वेतन  दे  रहे  हैं  । इससे  भी  अधिक  बात  यह  है  कि  हम  उन्हें  बेहतर  उपकरण  दे

 रहे  बेहतर  अवसर  दे  रहे  हैं  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  में  कार्य  करने  का  अवसर  दे  रहे  आनुवंशिकी
 विज्ञान  के  क्षेत्र  में  काय  करने  का  अवसर  दे  रहे  हैं  तथा  बहुत  से  अन्य  अत्यधिक  उन्नत  क्षेत्रों  में  कार्य
 करने  का  अवसर  दे  रहे  हैं  और  सरकार  द्वारा  एक  बार  यह  निर्णय  लिए  जाने  पर  कि  उन्नत  क्षेत्रों  में
 निवेश  किया  जाए  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  वैज्ञानिक  बहुत  प्रसन्न  होंगे  ।  यदि  उनको  हम  यह  कह  रहे
 हैं  कि  परियोजना  को  समय  पर  पूरा  करें  तथा  यदि  उन्हें  हम  यह  कह  रहे  हैं  कि  समस्त  देश  को  नतीजे
 शीघ्र  दिए  जाएं  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  ऐसे  वैज्ञानिक  जो  हमारे  समाज  की  आवश्यकताओं  को  समझते

 हैं  तथा  देखते  हैं  तथा  जिन्हें  यह  पता  है  कि  देश  में  किस  चीज  की  आवश्यकता  है  उन्हें  इसमें  कोई
 आपत्ति  होगी  ।

 एक  बात  जो  मैं  कहना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  जहां  तक  रक्षा  उत्पादन  का  प्रश्न  यदि  रक्षा
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 करते  हैं  तथा  अन्तिम  उत्पाद  रक्षा  बलों  को  दे  दिया  जाता  रक्षा  छत्पादन  का  कार्य  अनुसंधान
 प्रयोगलालाओं  में  विकसित  की  गई  प्रौद्योगिकियों  को  इस्तेमाल  करना  है  तथा  उस  अन्तिम  म्राल  का
 उत्पादन  करना  है  जिसकी  आवश्यकता  हमारी  रक्षा  बलों  को  होगी  ओर  हमें  यह  कहते  हुए  बहुत
 प्रसन्नता  है  कि  रक्षा  प्रयोगशालाओं  में  विकसित  ऐसी  बहुत  सी  प्रोद्योगिकियों  का  प्रयोग  रक्षा  उत्पादन
 में  किया  जा  रहा  है  तथा  रक्षा  प्रयोगशालाएं  उस  प्रतिभा  का  भी  प्रयोग  कर  रही  जो  रक्षा  कारखानों
 में  उपलब्ध  है  ।  यदि  एक  परियोजना  शुरू  की  जाती  है  तो  अनुसंघान  तथा  विकास  के  चरण  पर  उत्पादन
 एकक  के  अधिकारी  तथा  वैज्ञानिक  विकास  से  सम्बद्ध  रहते  हैं  तथा  इससे  हमें  प्रौद्योगिकियों  के  उत्पादन
 में  सहायता  मिली  उन्हें  अलमारी  में  रखकर  नहीं  बल्कि  उत्कृष्ट  सम्भव  तरीके  से  उन  प्रौद्योगिकियों
 का  प्रयोग  करके  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  रडार  तथा  उन  सभी  वस्तुओं  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया
 :  मुझे  एक  पेपर  दिया  गया  है  तथा  यदि  आप  उसके  बारे  में  अनुमति  दें  तो  मैं  उसे  पढ़कर  सुनाता  हूं

 तथा  यदि  ओर  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता  है  तो  यह  बाद  में  माननीय  रक्षा  मन््त्री  द्वारा  दे
 दिया

 लेवल  रडार  इन्द्रा  के  मामले  में  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  की  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  आशंका
 व्यकतत  की  गगी  मैं  सभा  को  साफ  शब्दों  में  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  में

 अनु  संघान  तथा  विकास  विभाग  और  रक्षा  उत्पादन  विभाग  के  बीच  उच्चतर  स्तर  का  तालमेल  बना
 हुआ  है  ।  रा

 में  मूल्यांकन  तथा  प्रतिग्रहण  के  तुरन्त  पश्चात  लो  लेवल  रडार  के  प्रयोक््ता  द्वारा  भारत
 इलेक्ट्रोनिक्स  गाजियाबाद  को  उत्पादन  आड्डेर  पहले  ही  भेजा  जा  चुका  इन्द्रा  । उपकरण
 के  लिए  प्रोद्योगिकी  अन्तरण  पहले  से  ही  पूरी  की  जा  चुकी  है  तथा  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  रडार  का  ऋरमबद्ध
 निर्माण  करने  जा  रहा  है  ।  इन्द्रा  ।  के  क्वांटिटी  के  3  निर्माण  की  आशा  वर्ष  1988  के  अन्त  में  होने  की
 है  तथा  तथा  इन्द्रा  की  मात्रा  के  विद्यमान  आदेश  वर्ष  1991  के  अन्त  तक  पूरे
 हो  जाएंगे  ।”

 एस०  ए०  पी०  डी०  एस०  के  बारूद  के  निर्माण  के  लिए  एक  अन्य  परियोजना  है  जिसमें
 रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  और  रक्षा  उत्पादन  विभाग  द्वारा  संयुक्त  कारखाना  लगाया  जा
 रहा  का  रखाना  लगाए  जाने  के  पश्चात्  तथा  शुरू  की  उत्पादन  सफलता  के  पश्चात्  इस  कारखाने
 को  भविष्य  के  अविरल  उत्पादन  के  लिए  रक्षा  उत्पादन  विभाग  को  दे  दिया  जाएगा  ।”

 यह  मैं  आपके  समक्ष  इसलिए  रख  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  प्रौद्योगिकी  तथा
 उपकरण  का  विकास  दोनों  साथ-साथ  चल  रहे  हैं  ।  प्रौद्योगिकी  का  ही  विकास  करना  पर्याप्त  नहीं  है बल्कि  उस  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करके  इसे  माल  निर्माण  में  बदला  जाना  चाहिए  ।  यदि  उन  लोगों  को  जो
 उत्पादन  एककों  में  कार्य  कर  रहे  प्रौद्योगिकी  विकास  के  शुरू  की  अवस्था  में  सम्बद्ध  किया  जाए  तो

 साहा

 मिलती  है  तथा  इसी  तरह  का  दृष्टिकोण  अपनाया  गया  है  ओर  वह  बहुत  सहायक  भी
 रहा

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जब  भी  हम  रक्षा  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा
 करते  हैं  तो  हम  बहुत  ठीक  ही  यह  कहते  हैं  कि  हम  रक्षा  बलों  में  अपने  जवानों  और  अधिकारियों  को
 सलाम  करते  हैं  किन्तु  इस  वाद-विवाद  में  हस्तक्षेप  करते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कारखानों  में
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 कार्य  करने  वाले  कमंकार  तथा  कारखानों  तथा  विभागों  में  कायं  करने  वाले  अधिकारी  भी  देश  की

 अखण्डता  और  प्रभुसता  को  बचाने  में  हमारे  जवानों  और  अधिकारियों  की  सहायता  कर  रहे  हैं  इ

 उनको  भी  सलाम  करना  मैं  सावंजनिक  क्षेत्र  की  एककों  भायुद्ध  कारखानों  निरीक्षण

 शाखा  तथा  विभाग  में  कायं  करने  वाले  कमंकारों  तथा  अधिकारियों  को  भी  सलाम  करना  चाहता  हूं
 जब  मैं  हमारे  देश  की  अखण्डता  और  प्रभुसत्ता  की  रक्षा  करने  के  लिए  तैयार  अधिकारियों  और  जवानों

 को  सलाम  कर  रहा  हूं  Ae

 श्री  अजोज  कुरेशी  :  हम  सभी  आपका  समर्थन  करते  हैं  ।

 झी  शिवराज  वो०  पाटिल  :  मैं  अति  प्रसन्न  हूं  कि आप  सभी  ऐसा  करने  में  मेरे  साथ
 :  यदि  आप  मेरे  से  यह  पूछें  कि  क्या  मैं  जो  कुछ  रक्षा  मन्त्रालय  में  हो  रहा  जो  कुछ  रक्षा  उत्पादन

 तथा  सप्लाई  विभाग  में  हो  रहा  उससे  सन्तुष्ट  हूं  तो  मैं  बिना  किसी  संकोच  किन्तु  बड़े  ही  विनम्र

 तरीके  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कारखानों  तथा  कार्यालयों  में  कार्य  करने  वाले  कमंकारों  तथा

 अधिकारियों  ने  हमारे  देश  की  रक्षा  करने  तथा  हमारे  जवानों  ओर  अधिकारियों  को  सहायता  देने  में

 अपना  अधिकतम  सहयोग  देने  में  उन्होंने  हर  संभव  प्रयास  किया  हम  उन्हें  बधाई  देना  चाहेंगे
 तथा  हम  उन्हें  धन्यवाद  देना  मैं  आप  सभी  को  शान्ति  से  बात  सुनने  के  लिए  धन्यवाद

 देना  चाहता  हूं  ।

 श्री  एस  ०  जयपाल  रेड्डो  :  हम  कुछ  स्पष्टीकरण  मांगना  चाहते  हैं:*****

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सोमवार  को  मांग  सकते  श्री  भद्ेश्वर  तांती  ।

 श्री  भद्वेश्बर  तांती  :  यह  विषय  चर्चा  के  लिए  नहीं  उठाया  जाता  यदि

 यह  कल-परसों  सभा  में  एक  सदस्य  द्वारा  नहीं  उठाया  गया  होता  तो  ।  चर्चा  के  लिए  यह  एक  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  सभा  में  चर्चा  करने  के  लिए  इस  मामले  को  लाने  हेतु  कदम  उठाने  के  लिए  मैं
 माननीय  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 हाल  के  समय  में  उप-महाद्वीप  के  पड़ोसी  देशों  में  हथियारों  की  सौदेबाजी  की  रफ्तार  बहुत
 तेज  हो  गई  है  तथा  बड़ी  ओर  महाशक्तियों  के  इशारे  से  हमारा  देश  शिकार  का  निशाना  बन  गया

 इससे  देश  के  राष्ट्रीय  सुरक्षा  पर्यावरण  को  सीधा  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  है  तथा  देश  का  प्रत्येक  नागरिक

 इसके  बारे  में  अत्यधिक  चिन्तित  है  ।  देश  की  सुरक्षा  की  करना  किसी  अन्य  वस्तु  से  अधिक

 महत्वपूर्ण  ह ैजैसाकि  हमारी  गीता  में  लिखा  है  कि  जन्मभूमिश्च  स्वादिपि  गरीयसी  ।

 मेरी  आशंका  यह  है  कि  जब  सुरक्षा  खतरे  में  है  तो सरकार  एक  मूक  दर्शक  क्यों  बनी

 हुई  है  ?  उदाहरण  के  तौर  पर  चीन  1962  से
 ही  पूर्वोत्तर  राज्यों  को  बार-बार  धमकी  दे  रहा  है  तथा

 हाल  का  अरुणाचल  में  उनका  उन्होंने  एक  हैलीपैंड  बना  लिया  स्थानीय  लोगों  से  उन्होंने
 कर  वसूल  किए  हैं  तथा  अरुणाचल  प्रदेश  से  उन्होंने  कुछ  भारतीय  नागरिकों  का  अपहरण  कर  लिया  है
 और  सिवाय  खाली  विरोध  प्रकट  करने  के  सिवाय  हमने  कुछ  कार्यवाही  नहीं  की  ।  हमारे  देश  में  विरोध  एक
 नियम  बन  गया  है  तथा  विरोध  हमारी  सुरक्षा  का  बल  तथा  शक्ति  बन  गया  दूसरी  पाकिस्तान

 ने  अमरीका  से  और  अधिक  आधुनिकतम  हथियार  ले  लिए  हैं  और  वह  परमाणु  हथियारों  की  भी  तैयारी

 कर  रहा  है  ।  इसके  अलावा  वे  भारत  में  आतंकवादी  गतिविधियों  में  शामिल  हो  रहे  हैं  ।  बांगलादेश  ने

 सीमा-बाड़  मार्ग  के  निर्माण  कार्य  को  रोक  दिया  है  तथा  प्रत्येक  क्षण  बांगलादेशी  नागरिक  अवध  रूप  से

 हमारे  देश  में  आ  रहे  हैं  और  इसे  रोकने  का  हमारे  पास  कोई  तरीका  नहीं  है  ।
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 हमारा  रक्षा  आयूचना  विभाग  उपयुक्त  समय  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  सरकार  को  सतर्क
 करने  में  बरी  तरह  विफल  हो  गया  हमें  यह  पता  है  कि  टी०  एन०  एम०  एन०  यू०
 एल०  एफ०  एन०  एस०  खालिस्तान  उय्रवादी  जैसे  अवध  संगठन  तथा  अन्य  संगठन  सदेव
 सीमा  पार  करते  वह  समाचार  सरकार  के  पास  प्रचार  माध्यमों  के  जरिये  तथा  समाचारपन्रों  के
 जरिये  से  आता  है  न  कि  हमारे  रक्षा  आसूचना  विभाग  के  जरिए  से  ।  जब  वे  मणिपुर  तथा  अन्य
 क्षेत्रों  की  सीमा  पार  करते  हैं  तो  आप  उन्हें  पकड़ने  में  कैसे  विफल  हो  सकते  हैं  ?

 इस  सभा  का  एक  संसद  सदस्य  तायुसेना  के  विमान  द्वारा  अनिर्धारित  दौरे  पर  बर्मा  गया f
 उन्होंने  में  हीं है  ।  यह  बहुत  गलत  है  तथा  उन्होंने  सभा  में  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  ।

 डा०  गोरी  झ्ंकर  राजहूंस  :  इसका  उल्लेख  करने  से  क्या  लाभ  है  ?

 भरी  भद्ेशवर  तांतो  :  यह  बहुत  ही  आवश्यक  जब  एक  अप्रधिकृत  व्यक्ति  द्वारा
 एक  वायुसेना  विमान  का  प्रयोग  किया  गया  है  तो  इस  देश  के  लोगों  का  इससे  बड़ा  गहरा
 संभ्बन्ध

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 )
 श्रो  भद्ठ  इवर  तांतो  :  क्या  आप  स्पष्ट  कर  सकते  हैं  कि  किस  काम  के  लिए  वे  वायुसेना  विमान

 की  सेवा  प्राप्त  करने  में  सफल  रहे  ओर  बर्भा  में  ईंघन  के  लिए  उतरे  ?

 155  एम०  एम०  तोपों  की  बोफोर्स

 उयाध्यक्ष  महोदय  :  ऊँपया  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  भद्देदवर  तांती  :  आप  लोकतन््त्र  तथा  संसदीय  लोकतन््त्र  को  नहीं  दबा  सकते  |  विपक्ष
 के  सदस्य  एक  स्थायी  सरकार  चाहते  हैं  परन्तु  आप  चुप्पी  साथे  हुए  न्यायिक  जांच  कराने  की
 बजाय  इस  सभा  के  सदस्यों  की  एक  संसदीय  जांच  समिति  द्वारा  जांच  कराए  जाने  से  आपको  किसने
 रोका  ?  देश  सुरक्षा  खतरे  में  है  तथा  प्रत्येक  नागरिक  को  इससे  सरोकार  इसीलिए  सरकार  अधिक

 तक  चलेगी  ।  लोगों  को  इससे  बहुत  अधिक  सरोकार  याद  रखिए  कि  सन्  77  दोबारा
 अर

 रक्षा  मंत्रीਂ  कृष्ण  चन्द्र  :  इससे  एक  गलत  धारणा  बैठ  सकती  मैं  इसे
 स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  कोई  भी  अप्रधिकृत  व्यक्ति  वायु  सेना  के  विमान  में  बर्मा  नहीं  गया  ।

 शी  भरद्वेश्वर  तांतो  :  प्रचार  माध्यमों  के  समाचारों  से  ऐसा  लगता  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  यहां  जो  अधिकारी  बेठे  हैं  उन्हीं  से  मैंने  अभी  पूछताछ  की  है  तथा  उसी
 आधार  पर  मैं  आपकी  बता  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  वो  ऐसा  कह  रहे  हैं  तो आपको  उनकी  बात  पर  विश्वास  करना
 पड़ेगा  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  इस  प्रकार  की  चीजों  पर  रोक  लगनी  यह  बहुत  ही
 पूर्ण  है  ब्न्न्न्नन्न  .

 )
 ओ  भद्रेश्वर  तांतो  :  सच्चाई  की  विजय  हम  «भगवान  में  विश्वास  करते  हैं  तथा  हम

 सच्चाई  में  विश्वास  करते
 हु
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बात  समाप्त  कीजिए  ।  आप  2  से  3  मिनट  तक  बोल  सकते  हैं  ।
 सोमवार  को  मन्त्री  जी  ने  जवाब  देना  हमने  कृषि  मन्त्रालय  को  भी  लेना  मैं  आपको  अधिक  समय
 नहीं  दे  सकता  ।  ५

 एक  साननीय  सदस्य  :  बर्मा  मत

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  आप  स्वीडन  जा  सकते  हैं  ।

 श्री  भद्वेश्वर  तांती  :  मैं  स्वीडन  नहीं  जाना  चाहता  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  बुरी  तरह  से  उपेक्षा  की  गई  यदि  आप  पूर्वित्तिर  क्षेत्र  के  राज्यों  में  जाएं
 तो  वहां  आप  को  सरकारी  क्षेत्र  की  एक  भी  रक्षा  एकक  नहीं  मिलेगी  ।  वहां  ऐसी  कोई  स्थापना  नहीं

 यहां  तक  कि  आपको  सेना  में  भी  इस  क्षेत्र  का  कोई  व्यक्ति  नहीं  मिलेगा  ।  सेना  में  पूर्वेत्तिर  क्षेत्र

 के  लोगों  की  प्रतिशतता  क्या  कृपया  हमें  बताइए  ।

 सेना  में  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  आपको  यह  जानकर  भारी  आश्चयं  होगा  कि  हमें  सबसे  अधिक
 घाटा  हुआ  है  ।  जब  बाढ़  आती  है  तो  सिविल  अधिकारियों  द्वारा  सेना  बुला  ली  जाती  है  |  FH

 °°"  1983  में  जब  मणिपुर  तथा  मिजोरम  में  चुनाव  थे  तथा  जर्ब  आतंकवादी  गतिविधियां

 हो  रही  थी  **  तथा  सरकार  ने  कोई  कदम  नहीं  उठाया  ""***  *****  आप  इसे  नहीं  समझ

 पाएँगे  क्योंकि  आप  इसे  समझने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहे  ।  हम  इसे  जानते  हैं  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  क्या

 हो  रहा  है  तथा  सेना  लोगों  के  साथ  कसा  व्यवहार  करती  है  ।

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  ये  सेना  पर  आक्षेप  लगा  रहे  हैं  ।  वे  शब्द

 वृत्तांत  स ेनिकाल  दिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  की  चीजें  आप  मन््त्री  जी  को  लिख  सकते  ऐसे  शब्द  मत
 कहिए  ।  आप  कृपया  वो  शब्द  वापस  ले  इस  प्रकार  के  शब्द  मत  यदि  कोई  बात  है
 भी  आप  मन्त्री  जी  को  लिखिए  ।  वो  शब्द  वापस  ले  लीजिए  मुझे  आशा  है  आपने  वो  शब्द  वापस  ले  लिए
 हैं  ।  वह

 श्रो  भद्ेश्वर  तांती  :  नहीं  इसे  का्यंवाही-वृत्तान्त  में  शामिल  किया  ही  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोद्घ  :  यदि  आप  इसे  वापस  नहीं  ले  रहे  हैं  तो  मैं  इसे  कार्यंवाही-वृत्तान््त  स ेनिकाल

 रहा  हूं  ।  मैं  इसे  कायंवाही-वृत्तान्त  में  शामिल  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।  आप  मन््त्री  जी  को  लिखिए
 तथा  वे  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  भद्तेश्वर  तांती  :  आप  मेरा  लोकतांत्रिक  अधिकार  नहीं  छीन  सकते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  से  ॥  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  के  कथन  की  मैं  अनुमति  नही

 श्री  भद्देश्वर  तांतो  :  किन्तु  मन््त्री  जी  स्वीकार  करेंगे  कि  सरकार  को  पता  है  कि  1983  में
 असम  में  क्या  हुआ  मिजोरम  में  क्या  हुआ  है  तथा  मणिपुर  में  क्या  हुआ

 *-***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  का्यवाही-वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 $$$
 पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।

 वक्ष



 उपभोक्ता  संरक्षण  उत्पाद  के  साथ  मूल्य  का  विधेयक  24  1987

 श्री  भव्ेश्वर  तांतो  :  मेरे  पास  मेरी  अखबार  की  कतरनें  हैं  तथा  मैं  इसे  दे  दूंगा'*****

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  भाषण  समाप्त  कोजिए  ।

 श्री  भद्ेश्वर  तांतो  :  भारत  के  लोग  रक्षा  काभिकों  का  सम्मान  करते  हैं  किन्तु  सरकार  को  इसे
 नोट  करना  चाहिए  तथा  इस  पर  उचित  कार्यवाही  की  जानी

 3:35  भ०  प०

 गर-सरकोरो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 चौतीसवां  प्रतिवेदन

 ]

 ओर  शांताराम  पोतदुखे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  22  1987  को  सभा  में  पेश  किये  गए  गैर-सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  चौतीसवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  22  1987  को  सभा  में  पेश  किये  गए  गैर-सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 स०प्०

 उपभोक्ता  संरक्षण  उत्पाद  के  साथ  मूल्य  का  विधेयक*

 अनुवाद  ] ह
 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  विज्ञापनों  में  विज्ञापित

 उत्पादनों  के  मूल्य  के  प्रकाशन  की  व्यवस्था  करने  हेतु  एक  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विज्ञापनों  में  विज्ञापित  उत्पादों  के  मूल्य  का  प्रकाशन  की  व्यवस्था  करने

 हेतु  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा  ।

 *दिनांक  24-4-1987  के  भारत  के  प्राजपत्र  भाग  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  |
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 श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करती

 बनी  न  न्नननन+  ड

 3:36  स०्प्०

 दसण  और  दोव  राज्य  विधेयक*

 श्री  शांताराम  नायक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि गोवा  दमण  और  दीव  राज्य

 की  स्थापना  करने  तथा  इससे  सम्बन्धित  अन्य  मामलों  की  व्यवस्था  करने  हेतु  एक  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दमण  और  दीव  राज्य  की  स्थापना  करने  तथा  इससे  सम्बन्धित  अन्य  मामलों
 की  व्यवस्था  करने  हेतु  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता  हूं  ।

 -337  स०  प०

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  का

 बेरोजगारो  उन्मूलन  विधेयक

 “7  जिारी  ]

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभा  अब  अब  की  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  द्वारा

 प्रस्तुत  किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  अब  आगे  विचार  अर्थात्  :

 देश  में  बेरोजगारी  का  उन्मूलन  करने  की  योजना  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 अब  डा०  राजहंस  अपना  भाषण  जारी

 ]
 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  उपाध्यक्ष  मैं  पिछली  बार  कह  रहा  था  कि

 बनातवाला  जी  ने  एक  ही  अच्छा  काम  किया  है  कि  वे  यह  बिल  इस  बिल को  मैंने  बड़े  गौर  से

 पढ़ा  है  और  जो  बातें  उन्होंने  कहीं  सचमुच  में  वे तारीफ  के  योग्य  हैं  और  प्रशंसा  करने  के  योग्य  हैं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  आज  की  तारीख  में  अपने  देश  में  अनएम्पलायमेंट  से  बढ़कर  कोई  समस्या  नहीं

 लोग  कहते  हैं  कि  आदमी  की  तीन  जरूरतें  होती  कपड़ा  और  लेकिन  ये

 तीनों  जरूरतें  तभी  पूरी  हो  सकती  जब  आदमी  के  पास.रोजगार  हो  ।  आज  रोजगार  की  यह  हालत
 ॒  की सिफारिश से  ॒  ॒  $  ऊफਂ

 +दिनांक  987  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  खण्ड़  2,  में  प्रकाशित  193
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 इतनी  बड़ी  फौज  है  कि  किसी  भी है  कि  शहर  हो  या  देहात  पढ़े-लिखें  और  कम  पढ़े-लिखे  लोगों  की  इत
 कि  इस  समस्या  का  समाधान  कंसे समझदार  आदमी  के  समझ  में  यह  बात  नहीं  आती  है

 होगा  ।

 ३-38  स०  प०

 [  एन०  बेंकटरत्नस  पीठासीन  हुए  ।  |
 मैं  आपको  अपना  अनुभव  बताना  चाहता  हूं  !  मेरी  कान्स्टोचूयेंसी  और  उसके  आसपास  की

 कान्स्टीचूयेंसी  में  करीब  चार-पांच  लाख  लोग  रोजगार  की  तलाश  में

 बललभगढ़  और  नोएडा  में  आए  हुए  रोज  नौकरी  की  तलाश  में  भटकते  रहते  उनकी  हालत
 इतनी  दर्दनाक  है  कि  जो  उनकी  हालत  को  वही  समझ  सकता  मैं  रोज  तीन-चार  सौ  लोगों

 से  मिलता  जो  नौकरी  के  लिए  आते  हैं  ।  उनकी  हालत  देखकर  मेरी  आंखों  में  आंसू  आ  जाते  मैं
 समझ  नहीं  पाता  हूं  कि  उनको  कहां  नौकरी  दिलाऊं  |  लोगों  के  मन  में  यह  गलतफहमी  है  कि  एमं०पी  ०

 चाहेगा  तो  उनको  नौकरी  दिला  रोजगार  दिला  देगा  और  एम०पी०  ही  उन  लोगों  को  रोजगार
 दिला  सकता  है  ।  मैं  अपनी  जान  पहचान  के  लोगों  को  चिट्ठी  लिखता  हूं  लेकिन  उनकी  भी  लिमिटेशन्स

 उनकी  भी  सीमाएं  वे  कहां  तक  लोगों  को  रोजगार  देंगे  ।  बनातवाला  जी  ने  इस  बिल  में  यह

 कहा  है  कि  जो  लोग  बेरोजगार  हैं  और  जिनका  ताम  एम्पलायमेंट  एक्सचेन्ज  में  लिखा  हुआ  उनको

 किसी  न  किसी  तरह  का  एक  रिलीफ  या  डोल  या  एलाऊन्स  दिया  मैंने  इस  समस्या  पर  बहुत
 सोचा  इस  समस्या  के  दो  पहलू  मैंने  पश्चिम  के  देशों  में  देखा  है  कि  जहां-जहां  लोगों  को

 अनएम्पलायमेंट  रिलीफ  दिया  गया  वहां  पर  लोग  काहिल  हो  जाते  हैं  और  नौकरी  की  खोज  नहीं
 अपने  देश  में  भो  कुछ  स्टेट्स  में  लोगों  को  अनएम्पलायमेंट  रिलीफ  या  एलाऊन्स  दिया  जाता  है

 बहुत  नाम-मात्र  का  ।  एक  बी०  ए०  पास  आदमी  है  तो  उसे  महीने  में  25  30  रुपये  दिये  जाते

 इन  25,  30  रुपये  में  क्या  हो  सकता  बनातवाला  जी  ने  कहा  है  कि  इस  पर  कुल  ख  100

 करोड़  रुपए  आएगा  ।  तो  100  करोड़  रुपयों  में  आप  कितने  लोगों  को  अनएम्पलायमेंट  रिलीफ  या  एलाऊन्स
 दे  मेरे  कहने  का  अर्थ  हैं  कि जितने  लोग  बे  रोजगार  उनको  यदि  आप  इस  तरह  का  रिलीफ

 तो  प्रति  व्यक्ति  महीने  में  10,  20  या  25  रुपये  आएगा  ।  अब  इस  10,  20  या  25  रुपये  से  क्या  उसका

 भुजारा  चल  सकेगा  ।  यह  बहुत  ही  समझने  वाली  बात  है  ।  100  करोड़  रुपये  कोई  बहुत  बड़ी  रकम

 नहीं  यह  दी  जा  सकती  है  लेकिन  इससे  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  समस्या  के

 समाधान  के  लिए  हमें  समस्या  की  तह  में  पहुंचना  होगा  और  उसको  समझना  होगा  ।  किसी
 न  किसी  तरह  से  हम  सभी  को  मिल  बैठ  कर  पूर्वाग्रह  को  छोड़कर  इस  समस्या  को  सोचना  होगा  कि

 बढ़ती  हुई  आबादी  को  कैसे  रोका  जिससे  आगे  आने  वाले  वर्षों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  और
 ज्यादा  भयावह  न  हो  |  फिर  हम  यह  सोचें  कि  अभी  जितने  लोग  बेरोजगार  उनको  हम  गेनफूल
 एम्पलायमेंट  कंसे  दे  सकते  हैं  ।  करोड़ों  की  संख्या  में  आज  देहातों  में  पढ़ें-लिखे  नौजवान
 गार  हैं  ।  मैंने  तो  यहां  दिल्ली  में  देखा  है  कि  हमारे  बिहार  से  फस्ट  क्लास  एम०  ए०  किये  हुए  लोग  यहां
 आए  हुए  हैं  और  छोटे-छोटे  होटलों  में  बतंन  मांजने  का  काम  करते  उनको  देखकर  आंखों  में  आंसू
 आ  जाते  तो  इस  समस्या  का  समाधान  हम  सबको  मिलजुल  कर  दरना  होगा  ।  बहुत  बड़ी
 रिटी  एक  तरफ़  फस्ट  क्लास  किया  हुआ  आदमी  बर्तन  मांजता  है.और  दूसरी  तरफ  किसी  आर्गेनाइज्ड
 इंडस्ट्री  मे ंआदमी  गलती  से  या  किसी  तरह  घुस  या  ब्लैकमेल  करके  या  बड़ी  यूनियन  का  सहारा
 लेकर  या  फिर  जैसे  भी  एक  मैट्रिक  पास  आदमी  और  वह  भी  उसने  मुश्किल  से  किया  दिल्ली  की
 आर्गेनाइज्ड  सेक्टर  में  लग  आज  से  7-8  साले  पहले  उसे  मैंने  लगकाया  उसको  4  हजार  रुपया
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 मिल  रहा  है  और  दूसरा  एम०ए०  पास  आदमी  बर्तन  मांज  रहा  है  ।  तो  यह  एक  कान्ट्राडिक्शन  है  और
 इसका  कहां  अन्त  यह  पता  नहीं  ।  जैसे  ट्रेन  में  आपने  देखा  होगा  कि  एक  आदमी  किसी  कम्पार्टमेंट
 में  घुसना  चाहता  तो  सब  लोग  उसको  डांटकर  कहते  हैं  कि  यहां  जगहਂ  नहीं  है  अगले  कम्पार्टमेंट  में
 जाओ  ।  मिन्नत  करके  जव  वह  उस  कम्पार्टमेंट  में  घुस  जाता  तो  वह  भी  अगले  स्टेशन  पर  कहता  है
 कि  इसमें  जगह  नहीं  अगले  कम्पार्टमेंट  मे ंजाओ  ।  तो  आज  जो  आर्गेनाइज्ड  सैक्टर  उसकी  भी
 यही  हालत  है  ।  जो  आदमी  आर्गेनाइज्ड  सैक्टर  में  घुस  गया  तो  वह  चाहता  है  कि  उसका  फौर
 टाइम्स  ओवरटाइम्स  एलाऊन्स  हों  और  वह  चाहता  है  कि  उसके  इमोलूमेंट्स  में  5  गुना  वृद्धि  हो
 वह  चाहता  है  कि  हर  साल  वेज  बोर्ड  बैठे  और  उसकी  तनख्वाह  बढ़े  ।  लेकिन  वह  यह  नहीं  चाहता  हैं  कि
 हमें  जितना  मिल  गया  है  उस  पर  धीरज  रखें  ।  चाहे  वह  प्राइवेट  सैक्टर  का  चाहे  पब्लिक
 सैक्टर  का  को  मौका  दे  कि  वह  नये  लोगों  को  एम्पलायएमेंट  दे  सके  ।

 एम्पलायर  भी  बहुत  होशियारी  करता  है  कि  वह  जब  अपना  प्रोडक्ट  निकालना  चाहता  है  और
 रोज-रोज  के  ब्लैकमेल  से  तंग  आ  जाता  है  तो  कहता  है  कि  तुम  कुछ  ओवरटाईम  ले  लो  ।  वह  नए
 लोगों  को  परमानेंट  बेसिस  पर  भरती  नहीं  करता  वह  महीने-दो-महीने  के  लिए  केजुअल  बेसिस  पर
 लोगों  को  भरती  करता  फिर  दो  महीने  में  बाद  उन्हें  निकाल  देता  है  । फिर  उस  आदमी  को
 पांच  साल  उस  फैक्टरी  उस  इंडस्ट्री  में  नौकरी  नहीं  मिलती  ।  कहने  का  मतलब  यह  हैकि  उसे

 गेनफुल  एम्पलाएमेंट  नहीं  मिल  यह  एक  स्थिति  है  जिसको  मंत्री  जी  अच्छी  तरह  से
 समझें  ।

 आरगेनाइज्ड  सेक्टर  में  लोग  ओवरटाईम  ब्लैकमेल  जबरदस्ती  करके  लेते  उससे  नए
 लोग  को  एम्पलाएमेंट  अपोरचुनिटी  नहीं  मिलती  ।  बैंकों  में  यहां  शायद  लोगों  को  पता  नहीं  है
 कि  बैंक  में  फोरस्ड  ब्लैकमेल  ओवरटाईम  लिया  जाता  वहां  यूनियन  का  लीडर  मैनेजर
 से  कहता  है  कि  हम  आपके  काम  में  बाधा  नहीं  आने  आप  वकिंग  आव्स  में  आठ  घण्टे  का
 ओवरटाईम  दे  हम  वकिग  आवरस  में  दो  घण्टे  में  आपकी  लेजर  लिख  देंगे  ।  यानी  आठ  घण्टे  का
 काम  वे  केवल  दो  घण्टे  में  करेंगे  और  आठ  घण्टे  का  वे  ओवरटाईम  आप  इस  समस्या  को
 समझने  की  कोशिश  कीजिए  ।  मैं  यह  वात  सारे  सदन  में  कहता  हूं  और  चेलेंज  देकर  कहता  हूं  ।  वे  लोग
 उन  लोगों  की  एम्पलाएमेंट  को  रोक  रहे  हैं  जा  देहातों  में  रोजगार  से  वंचित  जो  रोजगार  की  खोज
 में  शहरों  में  आकर  रहते  हैं  । इस  समस्या  को  आपको  बहुत  ही  गम्भीरता  से  सोचना  होगा  और  यह
 सोचना  होगा  कि  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  कैसे  एम्पलाएमेंट  मिले  ।  ऐसा  न  हो  कि  हेंडफुल  लोग  मस्ती
 करें  और  बाकी  लोग  सड़कों  पर  हों  ।

 मैं  दो-एक  बातें  और  कहना  चाहेंगा  ।  आई०  आर०  डी०  एन०  आर०  ई०  पी०  |
 आई०  आर०  एल०  पी०  ये  सारे  प्रोग्राम  टवन्टी  प्वाएंट  प्रोग्राम  के  अन्तर्गत  बनाये  गये  हैं  ।  क्या  कभी  भी
 आपने  हृदय  पर  हाथ  रखकर  यह  सोचा  है  कि  इससे  कितने  लोगों  को  फायदा  मिला  है  ?

 )
 सिस्टम  में  गड़बड़ी  नहीं  है  ।  हर  स्टेट  में  इस  प्रोग्राम  के  इम्पलीमेंटेशन  में  ढील  मैं  अपने  पक्ष  के
 दोस्तों  से  भी  कहतू  हूं  कि  कुछ  ऐसा  करें  कि  हर  स्टेट  में  यह  देखा  जशए  कि  जिनके  लिए  यह  प्रोग्राम
 बना  खास  करके  यह  रोजगार  देने  के  सिलसिले  में  जो  प्रोग्राम  उसके  बारे  में  देखें  कि  सही  बर्थों
 में  लोगों  को  रोजगार  मिल  सका  है  या  नहीं  या  एक  खाली  खानापृति  बनकर  तो  नहीं  रह  गय
 खाली  खानापूरति  से  कोई  काम  नहीं

 हमें  यह  देखना  होगा  कि  इस  प्रोग्राम  का  पैसा  किन  लोगों  के  पास  जाता  अगर  हम  यह
 भावना  लोगों  में  नहीं  पहुंचाएंगे  कि  यह  पैसा  आपका  है  और  जबरदस्ती  से  दूसरे  लोग  आपका  यह  पँसा
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 लूटते  जा  रहे  हैं  तो  इसमें  कोई  सुधार  नहीं  आएगा  और  न  लोगों  को  एम्पलाएमेंट  मिल  पाएगा  ।  आज
 आम  जनता  यह  सोचती  है  कि  हमें  इस  आई०  आर०  डी०  एन०  आर०  ई०  पी०  से  क्या  लेना
 देना  ।  लेकिन  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  को  उनको  यह  बताना  होगा  कि  यह  पैसा  तुम्हारा  तुम  लोगों  के
 फायदे  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  यह  पैसा  खर्च  कर  रही  विजीलैंस  का  काम  भी  करना

 तुमको  देखना  है  कि  यह  पंसा  सही  ढंग  से  खर्च  हो  ।  यदि  इन  प्रोग्राम्स  पर  सही  ढंग  से  पैसे  खर्च

 होने  लगे  तो  अनएम्पलायमेंट  की  प्राबलम  बहुत  हद  तक  दूर  हो  जाएगी  ।  मैं  इस  सिलसिले  में  बात
 करते  हुए  इकोनोमिक्स  के  प्रसिद्ध  विद्वान  कीन््स  की  ओर  जाता  हूं  जिन्होंने  कहा  था  कि  डेफिसिट

 फाइनेंशिंग  कम  नहीं  हो  तो  जमीन  खुदवाओं  और  रात  को  भरवा  फिर  दिन  में  जमीन  खुदवाओं
 और  रात  को  भरवा  इससे  लोगों  को  एम्पलायमेंट  मिल  सकेगा  ।  हमारे  देश  में  इतना  ज्यादा  फूड
 ग्रेन  का  स्टाक  है  कि  लोगों  को  काम  पर  लगा  दिया  जाए  तो  सारा  फूड  ग्रेन  काम  में  आ  सकता  है
 और  लोगों  को  गेनफुल  एम्पलायमेंट  मिल  सकता  है  और  कल्टीवेटर्स  को  अच्छे  पैसे  मिल  सकते  हैं  ।
 लोगों  को  एम्पलायमेंट  देने  के  पचासों  तरीके  हैं  ।  बनातवाला  जी  ने  कहा  कि  एम्पलायमेंट  अलाऊंस

 हर
 इसलिए  दीजिए  क्योंकि  देश  में  ब्र  न-ड्रेन  हो  रहा  स्कील्ड  और  अन-स्कील्ड  लोगों  मैं  तो

 कहूंगा  कि  यह  दुख  की  बात  है  कि  ब्र  न-ड्रेन  हो  रहा  एक  डाक्टर  को  तेयार  करने  में  इस  देश

 का  तकरीबन  एक  लाख  रुपया  लग  जाता  एक  इंजीनियर  को  तैयार  करने  में  साठ-सत्तर  हजार
 रुपया  लग  जाता  वह  डॉक्टर  और  इंजीनियर  जब  विदेश  चला  जाता  है  तो  इस  देश  का  कितना

 न्कसान  हो  जाता  है  ।  उसके  विपरीत  जब  वह  डॉक्टर  और  वह  इंजीनियर  जब  सड़कों  की  धूल  फांकता

 फ्रस्ट्रेश  उसके  सिर  पर  सवार  होता  है  तो  वह  निराश  हो  जाता  तो  वह  उससे  भी  बड़ा  दुख

 है  ।  मैं  कहता  हूं  कि  वह  ब्रेन-ड्रेन  होता  है  तो  होने  दीजिए  ।  उसे  पश्चिम  के  देशों  में  जाने

 वह  कुछ-न-कुछ  कभी-न-कभी  वहां  से  कम्राकर  ही  लायेगा  ।  अपनी  मिट्टी  का  मोह  उसे  बहुत  दिनों  तक

 वहां  रहने  नहीं  देगा  ।  यदि  वहां  रहेगा  तो  कुछ-न-कुछ  पैसा  आपको  ब्रेजेगा  इसलिए  ब्र  न-ड्रेन  की  वजह

 से  हम  लोगों  को  अन-एम्पलायमेंट  अलाऊंस  इसमें  कोई  ओऔचित्य  मालूम  नहीं  मैं  अपना

 उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  कई  साल  पहले  मैं  अमेरिका  में  बड़ी  अच्छी  नौकरी  थी  और  तकरीबन

 दो  हजार  डालर  मिलते  थे  ।  मैं  वहां  प्रोफेसर  जब  मैं  वहां  से  चलने  लगा  तो  मुझे  हिन्दुस्तानियों  ने

 कहा  कि  तुम  रोओगे  हिन्दुस्तान  तुम्हें  नौकरी  नहीं  मिलेगी  ।  एक  मोह  था  हिन्दुस्तान  की  जमीन

 यहां  आकर  मैंने  क्या-क्या  भुगता  वह  मैं  ही  जानता  जब  मैं  नौकरी  के  लिए  बिहार  में  गया

 तो  लोगों  ने  पूछा  कौन-सी  जात  के  हो  ।  मैंने  कहा  कि  जाति  का  नौकरी  से  क्या  मतलब  उन्होंने

 कहा  कि  उससे  मतलब  यहां  तो  क्वालिफिकेशन  में  कोई  मतलब  नहीं  है  ।

 |

 सभापति  महोदय  :  इस  विषय  के  लिए  दिया  गया  समय  समाप्त  हो  चुका

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  कृपया  इसे  दो  घण्टे  और  बढ़ा  दीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  यदि  यह  सभा  इस  बात  पर  एकमत  है  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 अनेक  साननोय  सदस्य  :  जी  हम  सहमत  है  ।  ०

 सभापति  महोदय  :  श्री  आप  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 ]

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  मैंने  दो  सो  रुपये  की  नौकरी  एक  प्राइवेट
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 अ  *  5  ५
 ि 4  1909  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  का  बेरोजगारी  उन्मूलन  विधे  यक

 कालेज  में  की  ।  उसके  बाद  मैंने  स्टरगल  किया  और  मैं  सचमुच  रोया  कि  मैं  क्यों  अमेरिका  छोड़कर  के
 चला  आया  श्रौर  वहां  क्यों  इस  तरह  के  हजारों  लोग  अमेरिका  में  ही  रह  जाते  मैंने  उन  दिनों

 महसूस  किया  कि  वे  ठीक  कर  रहे  व ेकोई  गलत  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  क्योंकि  यहां  पढ़े-लिखे  लोगों

 की  कद्र  कया  ब्रे  न-ड्रे  न  के  बारे  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  उनको  जाने  सैटल  होने
 दो  हजार  में  से  पांच  सौ  या  एक  हजार  डालर  अवश्य  भेजेगा  ।  आप  विदेश  भी  नहीं  जाने  देंगे  और

 यहां  सड़ने  के  लिए  मजबूर  करेंगे  और  कहेंगे  कि  तुम  सौ  रुपये  का  अलाऊंस  लेकर  के  यहां  गुजारा  करो  ।
 क्या  यह  उचित  है  ?  आपने  इसमें  कहा  है  कि  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  में  जिनका  नाम  दर्ज  है  उनको

 यह  डोल  मिलनी  चाहिए  या  रिलीफ  मिलना  मेरा  अपना  अनुभव  बहुत  ही  कट
 इम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  में  नाम  लिखाना  कितनी  टेढ़ी  खोर  है  मैं  जानता  हूं  ।  रोज  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के

 100-150  आदमी  आते  हैं  और  मुझसे  कहते  हैं  कि  इम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  में  मेरा  नाम  लिखवाओ  वह

 हमारा  नाम  नहीं  लिख  रहे  मैं  उन्हें  टेलीफोन  करता  चिट्ठी  लिखता  खूशामद  करता  हूं
 कि  इनका  नाम  लिख  कई  बार  मैंने  मंत्री  जी  से  भी  मदद  ली  इन  लोगों  का  नाम  लिखाने

 के  पचास  खुशामदें  कराकर  इस्प्लायमेंट  एक्सचेंज  में  उसका  नाम  लिखा  जाता  जब  नाम

 लिखा  जाता  है  तो  पांच-सात  बरस  तक  उसे  कोई  काल  नहीं  आती  एक  तो  इम्प्लायमेंट  एक्सचेंज
 में  नाम  लिखाना  बड़ी  टेढ़ी  खीर  पचास  तरह  के  बहाने  किये  जाते  हैं  कि  तुम  बिहार  से  आये

 तुम्हारा  प्रमाण-पत्र  जाली  तो  नहीं  वह  कैसे  बताये  कि  यह  जाली  नहीं  फिर  वह  कहते  हैं  कि

 तमने  वहां  भी  अपना  नाम  रजिस्टर्ड  कराया  होगा  और  यहां  भी  करवा  रहे  तुम्हें  हम  रजिस्टर्ड

 नहीं  तुम्हें  नौकरी  नहीं  मिल  सकती  ।  वह  कहता  है  कि  मैंने  अपना  नाम  वहां  रजिस्टर्ड

 नहीं  कराया  ।  इसलिए  बनातवाला  जी  इस  बात  पर  जार  नहीं  दें  कि  जो  इस्प्लायमेंट  एक्सचेंज  में

 रजिस्टरड  हैं  उन्हीं  को यह  रिलीफ  मिलनी  बल्कि  रिलीफ  पर  जोर  नहीं  देना  यह
 देखना  चाहिए  कि  किस  तरह  से  लोगों  को  रोजगार  मिले  ।  आज  मैं  देखता  जहां  मैं  रहता  साउथ

 दिल्ली  में  एक  दुकान  है  वहां  इलेक्ट्रशियन  रहता  मामूली  से  काम  के  लिए  उसे  बुलाएं  तो  तीस

 रुपये  ले  डाक्टर  भी  इतनी  बड़ी  फीस  नहीं  लेता  कारपेंटर  को  बुलाएं  तो  वह  पचास  रुपये

 ले  लेता  पलम्बर  की  बुलाएं  तो  वह  पच्चीस  रुपये  लेता  तो  इतनी  ज्यादा  सो  कालड  टेक्नीकल

 लोगों  की  मांग  जिसमें  ज्यादा  ख  की  भी  जरूरत  नहीं  है  तो  बहुत  से  लोग  अगर

 इलेक्ट्रिशियन  का  काम  सीख  लें  तो  काफी  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता  लेकिन  बी०

 एम०  ए०  पास  करके  लोग  इतने  निकल  रहे  हैं  कि  उनको  कौन  नौकरी  देगा  ।  अगर  मैं  थोड़ी  हिम्मत

 करके  यह  कहता  हूं  कि  आप  इलेक्ट्रिकसिटी  का  काम  सीख  आपको  नौकरी  मिल  जायेगी  तो  वह

 कहते  हैं  कि किस  तरह  हम  बी०  एम०  एस०  पास  आदमी  यह  काम  कर  |  मैं  कहता  हूं  कि  भूखे
 मरने  से  तो  ज्यादा  अच्छा  है  कि  तुम  इलेक्ट्रिशियन  बन  यह  सारा  दोष  हमारी  शिक्षा  व्यवस्था

 में  बेरोजगारों  की  इतनी  बड़ी  फौज  तैयार  हो  गई  हम  रोज  टेलीविजन  में  देखते

 हैं  कि कम  उम्र  की  लड़की  की  शादी  न  यह  बहुत  अच्छी  बात  हम  टेलीविजन  में  यह  भी

 देखते  हैं  कि  बच्चों  को  किस  तरह  से  इम्यूनाइज  करना  चाहिए  ।  टेलीविजन  में  ही  यदि  हम  लोगों  को

 यह  दिखा  सकें  कि  जनरल  एजुकेशन  से  कोई  लाभ  नहीं  आप  किसी  तरह  से  टेक्नीकल  एजुकेशन  ले

 लो  तो  पांच  बरस  में  यह  मनोवृत्ति  दूर  हो  लोग  किसी  न  किसी  तरह  का  टेक्नीकल

 ट्रेड  ले  लेंगे  और  बेरोजगारी  की  समस्या  काफी  हृद  तक  दूर  हो  यह  समस्या  बहुत  ही  गम्भीर

 जितनी  आसान  यह  समस्या  ऊपर  से  दिखाई  देती  है  उतनी  आसान  नहीं  है  ।  मुझको  डर  लगता  है
 आप  बिहार  चले  आप  देखेंगे  वहां  जितना  क्राइम  हो  रहा  हैं  उतना  पंजाब में  नहीं  हो  रहा
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 यह  आंकड़े  हैं  ।  लेकिन  बिहार  की  खबर  नहीं  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  यहां  की  सरकार  फेल्योर
 सरकार  ठीक-ठाक  काम  कर  रही  है  ।  वहां  बेरोजगारों  की  इतनी  बड़ी  फौज  हो  गई  है  कि  उन्होंने

 क्रोधवश  हाथ  में  कन्ट्री-मेड  गन  ले  ली  है  क्योंकि  उनके  पास  खाने  के  लिए  कुछ  नहीं  पहनने  के

 लिए  कपड़ा  नहीं  है  और  रहने  के  लिए  मकार्न[नहीं  है  ।

 4.00  म०  प०

 वह  करे  भी  तो  क्या  पहले  कलकत्तः  में  रोजगरर  मिल  जायया  करतः  लेकिन  अब  तो

 वह  भी  सिक  हो  गया  अब  वहां  लोगों  को  रोजगार  नहीं  इसलिए  वहै  भाग  कर  दिल्ली  की
 ओर  आता  परन्तु  दिल्ली  में  कॉस्ट  ऑफ  लिविंग  इतना  ज्यादा  बढ़  गया  है  कि  यहां  से  भी  उसे  भाग
 कर  फिर  वापस  अपने  निवास-स्थन  की  ओर  जाना  पड़तः  वहां  पहुंचने  पर  फिर  वही  क्रम  शुरू  हो
 जाता  मां-बाप  के  पड़ोसियों  के  रोज  सुनने  को  मिलते  हैं  ।  अंत  में  उसे  शस्त्र  उठाने  को

 मजबूर  होना  पड़ता  है  ।  इसके  पहले  कि  समाज  में  जोरों  का  खून-खराबः  फैल  सरकार  को  इस
 समस्या  के  बारे  में  गंभीरता  से  विचार  करना  चाहिए  कि  देश  अनएम्पलायमेंट  प्रौब्लम  का  क्या  समाधान

 हो  ।  सबसे  ज्यादा  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  इस  समस्या  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  हल  किया
 जाये  और  मिल-बै  ठकर  इस  समस्या  का  समाधान  निकालने  कः  प्रयत्न  किया

 ]
 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  सभापति  मैं  आपको  इस  बात  के  लिए  धन्यवाद

 देता  हुं  कि  आपने  मुझे  श्री  बनातवाला  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  बेरोजगारी  उन्मूलन  1985
 पर  चर्चा  में  बोलने  का  अवसर  प्रदान  किया  ।

 इस  विधेयक  के  नाम  से  हर  कोई  इसका  समर्थन  करने  के  लिए  लालायित  देखने  सुनने
 से  यह  विधेयक  बहुत  ही  उत्तम  प्रतीत  होता  परन्तु  जिस  किसी  को  भी  देश  की  सही  स्थिति  के
 बारे  में  जानकारी  जिस  किसी  को  भी  देश  की  विभिन्न  समस्याओं  का  एवं  उन  समस्याओं  की

 गम्भी  रता  का  और  देश  तथा  सरकार  के  सामने  निरन्तर  आ  रही  कठिनाइयों  का  ज्ञान  है  और  साथ  ही
 साथ  व्यावहारिक  दृष्टिकोण  से  भी  अगर  देखा  तो  इस  विधेयक  के  समर्थन  करने  का  प्रश्न  ही
 नहीं  उठता  ।

 ह

 मैं  एक  बार  फिर  पुरजोर  देकर  यह  कहता  हूं  कि  विधेयक  बहुत  अच्छा  दिखाई  तो  देता  है  और
 हर  व्यक्ति  इसके  समर्थन  के  लिए  उत्सुक  हो  सकता  है  लेकिन  स्थिति  की  ग्रम्भीरता  को  देखते  हुए  और
 व्यावहारिक  दृष्टिकोण  से  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  बजाए  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 इस  तथ्य  से  इनकार  करने  की  कोई  बात  नहीं  है  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  अत्यन्त  ही  भयंकर
 समस्या  है  और  यह  दिन-प्रति-दिन  निरन्तर  गम्भीर  होती  जा  रही  लेकिन  साथ  ही  साथ  सारे
 संसार  की  स्थिति  को  देखते  मेरा  ख्याल  है  कि  हर  यहां  तक  कि  विकसित  देशों  में  भी  तथा
 समाजवादी  देशों  में  भी  यह  समस्या  विभिन्न  रूपों  में  अपना  सिर  उठा  रही  यहां  विकसित  देशों
 से  मेरा  आशय  स्वीडन  तथा  अन्य  देश  ।

 पिछली  गर्मियों  में  मुझे  संसदीय  शिष्टमंडल  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  स्वीडन  जाने  का  अवसर
 प्राप्त  हुआ  स्वीडन  आज  संसार  का  सबसे  अधिक  प्रति  व्यक्ति  आय  वाला  देश  उस  देश  में  भी
 हमने  यह  देखा  कि  वहां  भी  बेरोजगार  लोग  स्वीडन  की  कुल  आबादी  हमारे  कलकत्ता  शहर  की
 आबादी  से  भी  कम  है  यह  लगभग  85  लाख  है  लेकिन  वह  पंसोर  का  सबसे  धनी  देश  इस  स्थिति
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 में  भी  उनके  यहां  वेरोजगारी  की  समस्या  हालांकि  वहां  पर  बेरोजगार  युवकों  की  भारतीय  मुद्रा
 में  लगभग  3600  रुपए  से  लेकर  4800  रुपए  तक  प्रतिमाह  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जाता  अब
 यह  देखिए  कि  बेरोजगार  स्वीडिश  युवक  को  हर  माह  4000  रूएए  से  5000  रुपए  माह  तक
 बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जाता  है  और  वहां  सामान्य  आय  इससे  दोगुनी  तो  होगी  ही  ।  लेकिन  क्या

 हम  भारत  जैसे  देश  में  ऐसा  सोच  भी  सकते  जहां  जनसंख्या  में  जबरदस्त  वृद्धि  हो  रही
 स्वतंत्रता  क ेसमय  यह  जनसंख्या  लगभग  :5  करोड़  थी  और  अब  यह  इससे  दोगुने  से  भी  ज्यादा  हो
 गयी  यह  70  करोड़  से  भी  अधिक  बढ़  चुकी  हालांकि  हमने  विभिन्न  देशों  में  अर्थात्  कृषि  तथा
 उद्योग  में  भारी  प्रगति  की  है  ।  परन्तु  इस  प्रगति  का  फल  तेजी  से  बढ़  रही  जनसंख्या  तथा  अन्य  कारणों
 की  वजह  से  निर्धन  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  पाया  है  ।  इसलिए  यह  समस्या  कुछ  भिन्न  है  ।  यदि
 जनसंख्या  की  वृद्धि  को  रोक  दिया  जाता  तो  स्वाभाविक  है  कि  इस  तरह  की  निधेनता  हमारे  देश  में

 नहीं  हो  पाती  ।  परन्तु  जब  यहां  गरीबी  है  तो  उसके  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  इस  गरीबी  पर  हर  तरह
 से  चोट  की  जानी  चाहिए  और  वास्तव  में  हमारी  सरकार  यही  कर  रही  लेकिन  साथ-ही-साथ
 मैंने  यह  देखा  है  कि  भारत  में  विरोधाभासी  समस्याएं  एक  समस्या  तो  यह  है  कि  हमारे  यहां
 असंख्य  समस्याएं  हैं  और  दूसरी  समस्या  यह  है  कि  इन  समस्याओं  में  और  नई  समस्याएं  जुड़ती  जा

 रही  यहां  तक  कि  इस  सदन  में  भी  आज  ही  इसका  उल्लेख  किया  गया  है  ।  आज  यहां  रक्षा
 बजट  पर  वाद-विवाद  हुआ  है  ।  इसके  लिए  मांग  रखी  गई  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  मांग  अनुचित
 है  ।  समर्पण  की  भावना  से  तथा  अपने  जीवन  का  जोखिम  उठाते  हुए  सेवा  करने  के  बाद  तथा  20-20
 साल  के  लम्ब  अरसे  तक  देशभक्ति  की  भावना  से  सेवा  करने  के  बाद  जब  हमारे  जवान  सेवा-निवृत्त
 होते  हैं  तो उनको  सिविल  सेवाओं  में  सेवाओं  समुचित  रोजगार  दिया  जाना  चाहिए  ।

 यह  हमारी  मांग  रही  आप  एक  क्षण  के  लिए  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  यह  अनुचित  है
 लेकिन  मैं  यह  जरूर  कहूंगा  कि  भारत  विरोधाभास  की  समस्या  से  जूझ  रहा  यहां  और  बहुत  सी

 समस्याएं  हैं  उसी  में  यह  समस्या  और  जुड़  गयी  यह  समस्या  क्या  हम  देख  रहे  हैं  कि

 बेरोजगारी  की  समस्या  खतरनाक  तरीके  से  बढ़  रही  है  साथ  ही  साथ  हम  यह  कहते  हैं  कि  सेवा-निवृत्ति
 की  आयु  58  से  55  और  यहां  तक  कि  50  वर्ष  तक  घटाने  की  मांग  की  जा  रही  दूसरी  ओर
 लोग  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि  भारत  में  लोगों  के  जीवन  काल  में  वृद्धि  हो  गई  है  और  अब  स्वास्थ्य
 की  दशाएं  भी  पहले  से  बहुत  अच्छी  हो  गई  हैं  और  यहां  तक  कि  60  साल  की  आयु  के  बाद  भी  लोग
 परिश्रम  वाले  का  करने  के  योग्य  हो  गए  ऐसे  लोगों  के  लिए  भी  कार्य  क्यों  न  उपलब्ध  कराया
 जाए  ।  ऐसे  लोग  सेवा-निवृत्ति  के  बाद  अपने  जीवन  की  संध्या  काल  में  क्यों  परेशान  हों  ।

 एक  दूसरा  विरोधाभास  यह  है  कि  हम  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  संगठनों  सरकारी  नौकरियों
 कारखानों  आदि  में  ब ेरोजगार  लोगों  को-खपाने  के  नियोजन  के  भर्ती  के  लिए  बहुत  दलीलें  देते

 हैं  ।  दूसरी  ओर  सरकार  का  यह  कहना  है  कि  मितव्ययता  बरती  वित्तीय  खर्चों  को कम  किया  जाए
 और  जहां  हानि  हो  रही  है  वहां  लाभ  अजित  किया  जाए  तथा  सभी  खाली  पदों  को  न  भरा  जाए  ।  इसलिए
 यह  विरोधाभास  हैं  ।  हर  चीज  के  लिए  कोई  न  कोई  कारण  आप  यह  नहीं  कर  सकते  कि  दोनों

 ही  तक॑  सारहीन  हैं  और  इनमें  कोई  दम  नहीं  वास्तविक  ख्रमस्या  यह  है  कि  हमें  इस  बढ़ती  हुई
 आबादी  को  रोकने  के  हर  तरीके  अपनाने  की

 कूुशश  करनी  हमें  अपने  आथिक  विकास  में  गति
 लानी  है  ।  हमें  इसे  इस  रूप  में  करना  है  कि  हम  आ्थिक  सम्पन््नता  प्राप्त  कर  सके  ।  हमारी  औद्योगिक
 विकास  कृषि  विकास  दर  सकल  राष्ट्रीय  आय  तेजी  से  बढ़े  और  साथ  ही  साथ  इसके  लाभ  समाज
 के  हर  वर्ग  को  बरावर-बराबर  मिल  विशेष  रूप  से  यह  लाभ  उन  लोगों  को  अवश्य  मिले  जो

 :  बेरोजगार  हैं  या  पुरा  रोजगार  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  ऐसे  लोग  लाखों  की  संख्या  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि
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 सम्बन्धी  कार्यों  में  लगे  हुए  जैसाकि  आप  जानते  हैं  भारत  मुख्यतः  कृषि  प्रधान  देश  है
 जिसकी  80  प्रतिशत  आबादी  गांवों  में  रह  रही  है  और  70  प्रतिशत  आबादी  प्रत्यक्षतः  कृषि  पर
 निभर  है  और  इसीलिए  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  यह  टिप्पणी  टीक  ही  की  थी  कि  भारत  गांवों  में

 रहता  है  ।  और  यदि  भारत  का  विकास  करना  है  तो  हमें  ग्रामों  पर  विशेष  ध्यान  देना  गांधी
 जी  ने  इस  दिशा  में  ठोस  प्रयास  किया  और  अपनी  अंतिम  सांसों  तक  गांधी  जी  ऐसे  ही  लोगों  के  लिए
 कार्य  करते  रहे  ।  यही  उनका  उद्देश्य  ग्रामों  का विकास  करना  तथा  इन  ग्रामों  को  एक  इकाई  के

 रूप  में  विकसित  गांवों  को  मजबूत  बनाना  यही  गांधों  जी  के  उद्देश्य  यदि  ऐसा  किया  गया
 यदि  हम  ऐसा  करने  में  सफल  हो  पाते  तो  बेरोजगारी  की  यह  समस्या  बहुत  हद  तक  अपने  आप

 ही  सुलझ  गई  होती  और  तब  श्री  बनातवाला  को  इस  प्रकार  का  विधेयक  लाने  की  आवश्यकता  न

 पड़ती  ।  इसलिए  स्वाभाविक  है  कि  किस  बात  की  जरूरत  है  ?  जैसा  कि  मैं  आपको  बता  रहा  था  कि
 आज  भारत  को  इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि  अधिक  से  अधिक  सिचित  क्षेत्रों  में  दो  या  तीन  फसलें

 जाए  और  यही  इस  समस्या  का  सही  समाधान  हो  सकता

 इसके  अलावा  हमारे  यहां  बड़े-बड़े  और  भारी  उद्योग  हैं  लेकिन  बदकिस्मती  यह  है  तथा
 विरोधाभास  यह  है  कि  ऐसे  कुछ  राज्य  हैं  जहां  बड़े  और  भारी  इस्पात  संयंत्रों  पर  अथवा  भारी  संयंत्रों  पर
 और  प्रमुख  उद्योगों  पर अधिकतम  प्जी-निवेश  किया  गया  परन्तु  ऐसे  राज्य  आज  भी  निर्धन  राज्यों
 की  सूची  में  शिखर  पर  ऐसे  राज्यों  की  निर्धनतावार  सूची  में  बिहार  और  उड़ीसा  सबसे  ऊपर
 आते  इसका  क्या  आशय  है  ?  जबकि  पंजाब  जैसे  राज्यों  में  जहां  बहुत  अधिक  भारी  उद्योग

 प्रमुख  उद्योग  नहीं  हैं  और  वहां  कृषि  का  विकास  अच्छा  किया  गया  कुटीर  उद्योगों  का  विकास  किया
 गया  है  वहां  की  प्रति  व्यक्ति  आय  काफी  अधिक  है  ।  जैसाकि  आप  जानते  ही  हैं--मुझे  यहां  इस  बारे
 में  चर्चा  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है--यह  स्वाभाविक  है  कि  हमें  कुटीर  उद्योगों  एवं  लघु  उद्योगों
 आदि  पर  अधिक  जोर  देना  चाहिए  ।  अलबत्ता  बड़े  उद्योगों  के  बनने  से  सहायक  उद्योग  भी  पनपेंगे  ।  हर
 वर्ष  सैकड़ों  की  संख्या  में  कुटीर  उद्योग  शुरू  किए  जा  सकते  हैं  ।  कुटीर  उद्योगों  तथा  लघु  उद्योगों  का
 विकास  हो  सकता  है  परन्तु  साथ  ही  साथ  हमारे  लिए  अपनी  तकनीक  और  अपनी  नीति के  बारे  में
 सोचले  का  यही  उचित  समय  है  ।  हम  उच्च  तकनीक  के  आयात  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  क्योंकि
 हम  सदी  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं  और  हमने  सदी  में  प्रवेश  करने  का  पक्का  इरादा  कर  लिया
 है  और  संसार  में  प्रमुख  स्थान  प्राप्त  करने  के  बारे  में  भी  हम  कटिबद्ध  हम  अलग  थलग  नहीं  रह
 सकते  हैं  या  अपने  परम्परागत  तरीकों  पर  ही  निर्भर  नहीं  रह  सकते  ।  परन्तु  साथ  ही  साथ  भर्ती  किए
 जाने  वालों  की  बहुत  अधिक  संख्या  को  हुए  हमें  एक  ऐसा  बीच  का  रास्ता  अपनाना  है  और  यह
 सुनिश्चित  करना  है  कि  हम  आधुनिक  यूग  में  भी  प्रवेश  कर  जाएं  आधुनिक  तकनीक  भी  हमें  मिल  जाए

 गौर  हम  इसका  उपयोग  कर  सकें  तथा  हम  अपने  युवकों  की  विशाल  संख्या  को  तथा  शिक्षित  यवाओं  को
 रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करा  सके  जो  बहुत  उत्सुकता  से  रोजगार  के  अवसरों  की  प्रतीक्षा  कर
 रहे

 इसलिए  मेरा  कहने  का  यह  आशय  है  कि  नई  तकनीक  तथा  उच्च  तकनीक  में  पंजी
 बहुत  अधिक  लगती  है  और  श्रमिकों  की  कम  जरूरत  होती  हमें  एक  ऐसे  दृष्टिकोण  का  विकास
 करना  है  जिसमें  योजनाएं  अच्छी  तरह  से  बनायी  जाएं  ताकि  हम  आधुनिक  बन  सके  और  संसार  के
 अन्य  देशों  से  मुकाबला  कर  सकें  तथा  अत्तर्राष्ट्रीय  नक्शे  पर  हम  उचित  स्थान  प्राप्त  कर  सके  ।  परन्तु
 साथ  ही  साथ  हम  बेरोजगारों  तथा  अपने  उन  लाखों  निधन  लोगों  का  भी  ध्यान  रख  सकें  जो  भखमरी
 एवं  निर्धनता  की  समस्या  से  जूझ  रहे  इस  तरह  से  गांधीवौदी  अर्थव्यवस्था  तथा  गांध्रीवादी  दर्शन

 200



 4  1909  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  का  बेरोजगारी  उन्मूलन  विधेयक

 को  आज के  संदर्भ  में  ध्यान  में  रखना  पड़ेगा  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  जो  कुछ  गांधी  जी  स्वतंत्रता  संग्राम
 के  दौरान  कहा  करते  थे  उन्हीं  बातों  को  माना  लेकिन  इस  भावना  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  हमें  थोड़ा  बहुत  संशोधन  तो  करना  ही  पड़ेगा  ।  हमें  उसी  को  अपने  खाके  के  रूप  में  रखना  पड़ेगा
 और  तभी  हम  अपना  विकास  कर  सकते  हैं  ।

 एक  और  सुझाव  है  जिसे  मैं  आपके  समक्ष  रखना  चाहूंगा  ।  हमारे  देश  में  शिक्षित  बे  रोजगार  हैं
 अशिक्षित  बेरोजगार  हैं  ऐसे  भी  लोग  हैं  जिन्हें  पूरा  रोजगार  प्राप्त  नहीं  है  हमारे  जैसे  कृषि  प्रधान  देश
 में  29  प्रतिशत  लोग  भूमिहीन  मजदूर  दूसरे  40  प्रतिशत  लोगों  के  पास  थोड़ी  बहुत  जमीन

 कह  लीजिए  एक  हैक्टेयर  या  इससे  कम  ।  जरा  40  प्रतिशत  और  इन  29  प्रतिशत  लोगों  के  बारे  में

 सोचिए  ।  लगभग  70  प्रतिशत  लोग  भूमिहीन  लोग  हैं  अथवा  सीमान्त  किसान  और  कहीं-कहीं  तो
 ये  किसान  भी  नहीं  हैं--जमीन  कुछ  ही  लोगों  के  कब्जे  है  ।  भूमि  सुधार  कानूनों  को  लागू  करके  भूमि  के

 इस  कब्जे  को  गम्भीरतापूवंक  और  सशक्त  रूप  से  समाप्त  करना  है  ।  भूमि  सुधारों  को  गम्भी  रता  से  लग
 करते  समय  अपने  शहरी  क्षेत्रों  में  सम्पत्ति  और  भूमि  के  केन्द्रीयकरण  की  ओर  से  हम  अपनी  आंखें  बन्द

 नहीं  कर  सकते  ।  हमें  शहरी  भूमि  सीमा  और  सम्पत्ति  सीमा  की  व्यवस्था  भी  करनी  अब

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वे  लोग  जो  उद्योग  स्थापित  कर  रहे  हैं  इन  सभी  कानूनों  से  ऊपर  ऐसा
 क्यों  हो  रहा  है  ?  हमें  ऐसी  व्यवस्था  अपनानी  है  जिसमें  औद्योगिक  प्रबंधकों  तथा  उद्योगों  के  मालिकों
 की  आय  को  भी  सीमित  किया  जा  सके  ।  अन्यथा  इसमें  समानता  नहीं  रह  पाएगी  और  आग्र में
 असन्तुलन  बढ़ता  ही  जाएगा  ।  हमारे  पास  संसद  सदस्यों  की  हैसियत  से  भी  पूरी  तस्वीर  नहीं  है  ।  जब
 भी  कभी  कोई  समस्या  पैदा  होती  है  हम  तभी  अपना  ध्यान  उस  पर  केन्द्रित  करते  हैं  और  उसी  के

 अनुसार  कार्य  करते  हम  केवल  उसी  वर्ग  को  संतुष्ट  करने  की  द  लीलें  देते  इस  प्रकार  से

 कभी-कभी  हम  समस्या  का  पूर्ण  समाधान  करने  और  उसका  व्याफ्क  समाधान  करने  के  बजाय देश  में

 बढ़ते  हुए  असन्तुलत  को  और  बढ़ावा  देते  यह  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  है  ।

 रियायतें  क्यों  दी  जाएं  ।  यदि  आप  रियायतें  देते  हैं  तो  इससे  प्रोत्साहन  को  घकक्का  लगेगा  ।

 इसके  बावजूद  आप  कितनी  रियायतें  दे  सकते  हैं  । जबकि  हमारे  यहां  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कमंचारी
 सरकारी  कमंचारी  हैं  जिन्हें  अपर्याप्त  वेतन  मिल  रहा  जनता  सरकार  के  जमाने  में

 डाक्टरोंਂ  की  एक  योजना  चलाई  गई  देखिए  भाग्य  की  विडम्बना  कि  उनको  50  रुपए  प्रति  माह
 वेतन  दिया  जा  रहा  है  |  इस  थोड़ी  सी  राशि  में  आप  उनसे  क्या  फराम  करा  सकते  ये  सिवाय

 बरवादी  के  और  क्या  है  ?  आप  उन्हें  क्यों  रखते  यदि  आप  उन्हें  रखते  हैं  तो  उन्हें  पर्याप्त  कार्य

 दो  और  उन्हें  अच्छा  वेतन  दो  ताकि  वे  सही  तरीके  से  काम  कर  सके  और  दिए  जाने  वाले  अच्छे  वेतन

 से  अपना  जीवन  सही  ढंग  से  चला  सकें  ।  उस  तरह  लाखों  लोगों  को  कम  भुगतान  किया  नाता  यहां
 तक  कि  उनमें  से  कुछ  सरकारी  कमंचारी  भी  जब  इस  प्रकार  की  स्थित्रि  है  तब  आप्र  ऐसा  कैसे  कह
 सकते  हैं  कि  हम  कितनी  घनराशि  देंगे  ?  हम  विधवाओं  को  पेंशन  देते  हैं  और  वृद्धावस्था  पेंशन  देते

 ये  पेंशन  40  और  50  रुपये  के  बीच  इससे  युवकों  की  समस्या  का  हल  कैसे  होगी  ?  इसका  इससे

 हल  नहीं  हो  सकता  हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  ने  उस  स्थिति  पर  अच्छी  तरह  विचार  किया

 इसलिए  उन्होंने  संभवतया  मूल  अधिकारों  में  काम  के  अधिकार  को  नहीं  जोड़ा  था  ।  इसके  लिए
 रोजगार-क्षमता  पैदा  करना  आवश्यक  है  ताकि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  कार्य  अच्छी  तरह

 रहने  तथा  अच्छी  तरह  से  जीवन  निर्वाह  करने  का  अवसर  सिल  यह  हमारा  उद्देश्य  होना

 चाहिए  ।  स्वाभाविक  रूप  से  हमारी  सरकार  एक  शालीनता  के  तरीके  से  ऐसा  करने  का  फ्रकास  कर

 रही  है  ।  लेकिन  इन  प्रयासों  को  वास्तविक  दृष्टिकोण  से  सम्पूररित  तथा  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 अब  उस  बारे  में  मेरा  एक  सुझाव  है  ।  विश्वविद्यालय  तथा  महाविद्यालयों  में  युवकों  में  असंतोष
 है  क्योंकि  उन्हें  अपने  भविष्य  के  बारे  में  निश्चय  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि  डाक्टरेट  प्रथम  श्रेणी  में  एम०
 फिल  तथा  एम०  ए०  पास  युवकों  को  भी  रोजगार  नहीं  मिलता  मुझे  बी०  एम०  ए०  युवक
 मिले  हैं  जो  कोयले  की  खानों  में  लीडरशिप  और  कुलियों  का  काम  करने  के  लिए  आए  मेरा  यह
 सुझाव  है  कि  महाविद्यालयों  से  आने  के  पश्चात  रोजगार  मिलने  तक  युवकों  को  अनेक  रचनात्मक
 क्रमों  में  लगाया  जाना  हमारा  पर्याप्त  खाद्य  भंडार  है  !

 हम  उनको  भारी  संख्या  में  गांवों  में  भेज  सकते  आपको  यह  जान  कर  आश्चायं  होगा  कि
 आजादी  के  40  वर्षों  बाद  आज  भी  36  प्रतिशत  गांवों  को  सड़कों  से  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।  इन  युवकों
 की  सेवाओं  को  इन  गांवों  को  सड़कों  से  जोड़ने  के  लिए  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  उपयोग  किया  जा
 सकता  चार-पांच  महीनों  तक  आप  इनके  खर्च  को  वहन  कीजिए  ।  खाने  के  व्यय  के  अतिरिक्त  उन्हें
 जेब  ख्  दीजिए  ।  उन्हें  खाना  दीजिए  ।  हम  उन्हें  सड़कों  के  निर्माण  में  लगा  स़कते  हैं  इससे  दो  उद्देश्य
 पूरे  होंगे  ।

 जैसाकि  आप  यह  जानते  हैं  कि यह  कहावत  है  कि  बेकार  व्यक्ति  का  दिमाग  शैतान  का  घर
 होता  आप  उन्हें  रोजगार  दीजिए  ।  वे  बेकार  नहीं  रहेंगे  ।  वे  कुछ  कार्य  उनमें  श्रम  की
 महत्ता  की  भावना  पेदा  एंसा  हमारे  समाज  और  शैक्षिक  पद्धति  के  लिए  बहुत  आवश्यक
 इसको  ध्यान  में  रखना  चाहिए

 मैं  यह  भी  कहता  हूं  कि  एक  उपयोगी  चर्चा  के  लिए  अवसर  उपलब्ध  करने  के  विचार  से  यह
 एक  अच्छा  विधेयक  है  ।  लेकिन  जँसाकि  भारत  में  जैसी  स्थिति  है  उसे  उसी  रूप  में  लेकर  यह
 व्यवहारिक  दृष्टिकोण  से  बहुत  दूर  यह  व्यवहायं  नहीं  यह  सैद्धांतिक  गरीबी  दूर  करने
 आशिक  विकास  करने  तथा  धन  का  समान  वितरण  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  यह  कांग्रेस
 पंडित  इन्दिरा  गांधी  तथा  अब  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  कायं  करती  आ  रही  इन  कार्यों
 को  करने  की  आवश्यकता  यह  सरकार  गरीबी  को  समाप्त  भारत  से  गरीबी  का  उन्मूलन
 करने  के  इस  पवित्र  कार्य  तथा  यह  देखने  में  लगी  हुई  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  यहां  तक  कि  छोटे  से  छोटा

 व्यक्ति  निध॑न  से  निर्धन  व्यक्ति  के  मुख  पर  भी  मुस्कराहट  होनी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  आपको  पुनः  धन्यवाद  देता  हूं  तथा  अपना  भाषणा  समाप्त  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  ए०  जे०  वी०  बी०  महेश्वर  राव  ।

 कहो  ए०  जे०  वी०बो०  महेश्वर  राव  :  सभापति  मैं  श्री  बनातवाला  द्वारा

 पुर:स्थापित  किए  गए  बेरोजगारी  दिल  से  उन्मूलन  विधेयक  1985  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 हमने  पंचवर्षीय  योजनाओं  को  पूरा  किया  है  और  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  को  पूरा  करने  वाले  हैं  ।
 इन  वर्षों  क ेदोरान  हमने  जो  कुछ  किया  है  यह  है  कि  देश  में  लाखों  बेरोजगार  युवकों  को  पैदा  किया

 हमारी  आयोजना  में  कहीं  दोष  है  जिसके  कारण  बेरोजगारी  बढ़  रही  अब  बेरोजगारी  की  समस्या  ने

 विकट  रूप  धारण  कर  लिया  है  ।  दोषपूर्ण  आयोजना  के  कारण  शिक्षा  और  रोजगार  के  बीच  खाई
 बढ़ती  ही  जा  रही  हमारे  महाविद्यालयों  तथा  स्कूलों  से  निकलने  वाले  स्नातकों  की

 संख्या  देश  उत्पन्न  रोजगारों  की  तुलना  में  अधिक  रोजगार  के  अवसरों  के  बगर  शिक्षा  को

 ब्रोत्साहन  देने  की  यह  बेढंगी  नीति  ही  इसका  मुख्य  कारण  है  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  ऐसा  गम्भीर
 oe  नल  तन  नी  न  तीन  तन  तन  तन

 न तल तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर | 302
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 रूप  धारण  कर  रही  शैक्षिक  अवसर  उपलब्ध  करना  अच्छा  लेकिन  साथ  ही  साथ  यह  भी
 आवश्यक  है  कि  हमें  उसी  अनुपात  में  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करना  यह  सरकार  की
 जिम्मेदारी  सरकार  को  शिक्षा  और  रोजगार  के  बीच  की  खाई  को  दूर  करना
 10,000  इंजीनियर  पैदा  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  जब  हमें  केवल  1,000  इंजीनियर  ही

 हम  केवल  1,000  इंजीनियरों  के  खपाने  में  ही  समर्थ  होंगे  और  शेष  बेरोजगार  हो  अतः
 आयोजना  उचित  होनी  चाहिए  ।  शिक्षा  और  रोजगार  के  मध्य  अन्तर  को  ठीक  प्रकार  से

 चाहिए  ।  वर्तमान  आयोजना  के  दोषों  को  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।  और  इसे  और

 रोजगारोन्मुखी  बनाया  जाना

 सरकार  शिक्षा  पर  करोड़ों  रुपये  खच॑  कर  रही  वैज्ञानिकों
 तथा  अकादमीशियनों  को  तयार  करने  पर  अधिक  खर्च  किया  जाता  यद्यपि  इन  व्यवसायिकों  की
 शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  पर  अधिक  धनराशि  ख्च  की  जाती  तथापि  उन्हें  उपयुक्त  रोजगार  देकर
 उनकी  सेवाओं  का  उपयोग  करने  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  हम  उनकी  तथा  उनके
 ज्ञान  का  उपयोग  भारत  के  निर्माण  करने  में  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  जिसका  हम  स्वप्न  देखते

 चूंकि  इस  देश  में  उनके  लिए  कोई  मार्ग  खुले  हुए  नहीं  ये  उच्च  ज्ञान  प्राप्त  व्यावसायिक  विदेशों
 लिए  प्रवास  करते  जा  रहे  हैं  ।  दूसरे  देश  इन  प्रतिभावान  युवकों  से  अत्यधिक  लाभ  उठा  रहे
 हमें  इन  प्रतिभावान  युवकों  की  अन्यों  युवकों  की  अपेक्षा  अधिक  आवश्यकता  हर  कीमत  पर
 प्रतिभापलायन  को  रोकना  पड़ेगा  ।  इस  देश  में  उपयुक्त  वातावरण  पैदा  करना  होगा  ताकि  वे  इस  देश
 में  वापस  आ  सकें  और  उज्ज्वल  भविष्य  में  योगदान  दे  सके  ।  जो  युवक  विदेशों  में  बस  गए  हैं  उनमें  से

 बहुत  से  युवक  अपने  देश  में  आने  के  बहुत  इच्छुक  हैं  और  वे  अपने  देश  की  प्रगति  के  लिए  कार्य  करना

 चाहते  सरकार  को  इन  प्रतिभावान  सपूृतों  तथा  सुपत्रियों  को  अपनी  मातृभूमि  में  वापस  लाने  के
 तरीकों  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रयास  करना  उनमें  से  बहुत  से  युवकों  ने  विभिन्न  क्षेत्रों  में

 महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  हमें  उनके  सम्बन्ध  में  गौरव  महसूस  करना  चाहिए  ।  अब  वे  आगे  तथा

 हमारी  समृद्धि  में  योगदान  देने  क ेलिए  सहमत  हैं  ।

 बहुत  से  अनिवासी  भारतीय  हैं  जो  विदेशों  में  बस  गए  हैं  जो  अपने  देश  में  घन  और
 सामग्री  दोनों  का  निवेश  करना  चाहते  ये  अनिवासी  भारतीय  केवल  यहां  अपना  रुपया  ही  निवेश

 नहीं  करना  चाहते  हैं  बल्कि  वे  अपने  तकनीकी  ज्ञान  से  भी  यहां  लाभ  पहुंचाना  चाहते  लेकिन

 दुर्भाग्यवश  हमारी  प्रक्रिया  जटिल  और  उनके  निवेश  के  रास्ते  में  लालफीताशाही  बाधक

 सरकार  की  वर्तमान  नीति  अनिवासी  भारतीयों  को  अपने  ही  देश  में  अपना  रुपये  निवेश  करने  में  बाधक

 हम  अपने  देश  में  ऐसा  वातावरण  पैदा  करने  में  असफल  रहे  हैं  जिसमें  वे  अपनी  घनराशि  तथा
 प्रतिभा  का  सुरक्षापू्वक  निवेश  कर  सकें  ।  हम  इक्कीसवीं  शताब्दी  में  प्रवेश  करने  का  स्वप्न  देख  रहे  हैं  ।

 शताब्दी  में  प्रवेश  करने  के  स्वप्न  को  देश  में  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  निवेश  के  सम्बन्ध  में  उचित
 वातावरण  पैदा  करके  थोड़े  ही  समय  के  भीतर  पूरा  किया  जा  सकता  है  ।  अनिवासी  भारतीय  भारत  में
 अपना  रुपया  निवेश  करने  के  लिए  बहुत  इच्छुक  हैं  वे  यहां  अपने  उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ।  वे
 यहां  विभिन्न  प्रकार  के  विकास  सम्बन्धी  कार्य  शुरू  करना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की
 ओर  से  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता  सरकार  देश  में  उद्योग  स्थापित  करने  के लिए  अनिवासी
 भारतीयों  को  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  में  बिल्कुल  असफल  हो  रही  अतः  मैं  अनिवासी  भारतीयों
 के  निवेश  के  लिए  उचित  वातावरण  पैदा  करने  के  लिए  सरकार  से  विनम्र  निवेदन  करता  हूं  ।

 हमारे  प्रिय  मुख्य  मंत्री  श्री  एन०  टी०  रामाराव  ने  वर्ष  1984  में  अपनी  मातृ  भूमि  के  औद्योगीकरण  के
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 लिए  निवेश  करने  तथा  योगंदान  देने  के  लिए  वहां  बसे  हुए  आंध्र  वासियों  तथा  भारतीयों  के  मन  को
 प्यार  से  जीत्तने  के  एक  विशेष  उद्देश्य  स ेअमरीका  की  यात्रा  की  हमारे  मुख्य  मंत्री  की  इस  देश
 में  विंशेष  रूप  से  आंध्र  प्रदेश  में  उनका  रुपया  निवेश  कराने  के  प्रयास  में  सफलता  मिली  उन्होंने
 यहां  उद्योग  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अत्यधिक  रुचि  दिखाई  थी  ।  लेकिन  अनिवासी  भारतीयों  के

 सभी  ब्रयासः  तथा  रुचि  इस  सरकार  की  लालफोताशाही  और  जटिल  तथा  असीम  प्रक्रियाओं  के  कारण
 बेकार  हो  गयी  हैं  ।  अतः  आज  तत्काल  लालफीताशाही  और  जटिल  प्रक्रिया  को  समाप्त  करने  की
 मावश्यकता  मेरा  इस  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  अविलम्ब  कदम

 मुझे  यह  आशा  तथा  विश्वास  है  कि  यह  सरकार  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  निवेश  करने  के  सम्बन्ध  में

 उचक्कति  वातावरण  पैदा  करने  क ेलिए  कदम  ।  हम  देश  का  तेजी  से  औद्योगीकरण  कर  सकते

 इससे  देश  की  समृद्धि  में  योगदान  मिलेगा  ।  इस  नीति  पर  चलकर  पर्याप्त  रोजगार  भी  पैंदा  किया

 जा  सकता  शताब्दी  में  प्रवेश  करने  का  स्वप्न  भी  सच्चा  हो

 साथ-ही-साथ  हमें  कृषि  क्षेत्र  का और  विकास  करना  पड़ेगा  ।  मैं  देश  में  रोजगार  पैदा  करने

 को  बढ़ाबा  दूंगा  ।  हमारी-आयोजना  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिए  कि  जो  भी  कार्यक्रम  शुरू  किए  जाए
 उनझै  हमारी  रोजग्तर  क्षमता  में  योगदान  मिलना

 इस  समय  देश  में  बहुत  से  व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम  प्रारम्भ  में  व्यावसायिक
 शिक्षा  कांयंक्रमों  में  पर्याप्त  रुचि  दिखाई  जाती  है  |  लेकिन  यह  प्रारम्भिक  उत्साह  थोड़े  समय  के

 भीतर  लुप्त  हो  जाता  समय-समय  पर  इन  कायंत्रमों  की  पुनरीक्षा  करने  का  कोई  उचित  तंत्र  नहीं
 इन  सभी  कार्यक्रमों  ने  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  में  कोई  योगदान  नहीं

 दिया  ।  वे  सभी  कार्यक्रम  जो  रोजगार  पैदा  करने  के  लिए  बुरी  तरह  से  असफल  हो  गए  हैं  ।

 हमारे  शैक्षिक  संस्थानों  से  प्रतिवर्ष  हजारों  व्यक्ति  शिक्षा  प्राप्त  करके  निकल  रहे  हैं  ।
 उनके  लिए  कोई  रोजगार  के  अवसर  नहीं  हैं  ।  चूंकि  उनके  करने  के  लिए  कोई  काय॑  नहीं  है

 तथा  अपनी  जीविका  कमाने  के  साधन  नहीं  वे  असामाजिक  तथा  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  के  हाथों
 में  पड़  जाते  हैं  । अपनी  अत्यधिक  निराशा  के  कारण  ये  निर्दोष  व्यक्ति  समाज-विरोधी  तथा  राष्ट्र-विरोधी
 हो  जाते  हैं  और  सब  जगह  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  पैदा  हो  जाती  अधिकांश  नक्सलवादी

 शिक्षित  व्यक्ति  इसी  प्रकार  अधिकांश  आतंकवादी  शिक्षित  बेरोजगार  युवक  इस  दुर्भाग्यपूर्ण
 कांय  के  लिए  समाज  और  सरकार  दोनों  को  दोषी  मानना  पड़ेगा  ।  यदि  हमने  उन्हें  रोजगार  दिया  होता
 तो  उनके  पास  खाने  के  लिए  रोटी  होती  और  रहने  के  लिए  मकान  होते  ।  वे  किन्हीं  असामाजिक  या

 राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  द्वारा  पथश्रष्ट  नहीं  किए  जाते  ।  शिक्षित  युवकों  को  रोजगार  दिया  जाना

 चाहिए  ।  हमने  उन्हें  जो  शिक्षा  दी  ह ैउसका  उचित  उपयोग  किया  जाना  हमें  उन्हें  उसी
 समय  रोजगार  देना  चाहिए  जब  वे  डिग्री  या  डिप्लोमा  अपने  हाथ  में  लेकर  आते  हैं  ।  एक  अन्य  प्रश्न
 जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  देश  में  विभिन्न  रोजगारों  के  लिए  आयु  सीमा
 निर्धारित  की  गई  आयु  सीमा  निर्धारित  करने  का  क्या  उपयोग  है  जब  सरकार  रोजगार  देने  की  स्थिति
 में  ही  नहीं  या  तो  रोजगार  उपलब्ध  कीजिए  या  आयु  सीमा  को  हटाइए  |  अधिकांश  डिग्री  छारक

 भायु  सीमा  के  कारण  रोजगार  प्राप्त  करने  की  स्थिति  में  नहीं  इस  समय  वे  सड़कों  पर  साइकिल
 रिंंशंं  चला  कर  अपनी  जीघिका  कमा  रहे  हैं  ।  हमें  इस  तरह  के  लोग  प्रतिदिन  मिलते  वे

 अंग्रेजी  बोलते  हैं  ओर  जब  कोई  व्यक्ति  उनसे  उनकी  शिक्षा  के  बारे  में  पूछता  है  तब  वे  अपनी
 उच्च  शैक्षिक  अहँताएं  बताते  हैं  |  भारत  को  छोड़कर  ऐसी  शोचनीय  स्थिति.किसी  भी  अन्य  देश  में
 नहीं-है  ।
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 मां-बाप  अनेक  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करके  अपने  बच्चों  को  शिक्षा  दिलवाते  हैं  ।  वे
 इस  आशा  से  सभी  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करते  हैं  कि  उनके  शिक्षित  बच्चे  एक  दिन  अच्छी
 नौकरी  पर  लग  जाएंगे  और  वे  उन्हें  कुछ  सहारा  लेकिन  जब  उन्के  बच्चे  शिक्षित  बेरोजगार  हो
 जाते  हैं  ।  उनकी  निराशाएं  कई  गुना  बढ़  जाती  उनके  सपने  चकनाचूर  हो  जाते  अंत  में  इसਂ
 प्रकार  के  अधिकांश  परिवार  बर्बादी  का  सामना  करते  हैं  ।  जैसे  परिवारों  की  मदद  करने  के  विचार  से
 शिक्षित  बेरोजगारों  को  अनुदान  देना  आवश्यक  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  शिक्षित  बेरोजगारों
 को  अनुदान  देने  के  सम्बन्ध  में  कदम  उठाएगी  |  मैं  यह  भी  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  देश  में  शिक्षित

 युवकों  को  बेरोजगारी  अनुदान  देकर  राहत  उपलब्ध  करने  के  लिए  कदम  उठाएगी  ।

 जैसाकि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इच्छा  व्यक्त  की  केवल  40  या  50  रुपए  देना

 ही  पर्याप्त  नहीं  बेरोजगारों  का  तब  तक  ध्यान  रखना  सरकार  की  जिम्मेदारी  है जब  तक  कि

 रोजगार  उपलब्ध  नहीं  हो  सरकार  को  इस  जिम्मेदारी  को  निभाने  का  प्रयास  करना

 यहां  तक  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  रोजगारों  के  लिए  भी  व्यक्ति  को  अनिवार्यतः

 रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  जाना  पड़ता  लेकिन  क्या  गर-सरकारी  क्षेत्र  रोजगार  कार्यालयों
 द्वारा  भेजे  गए  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  करके  अपने  वचन  का  पालन  करता  है  ?  सरकार  की
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी  पदों  को  भरने  की  जिम्मेदारी  अपने  कंधों  पर  लेनी  चाहिए  ।  इसी  प्रकार
 विभिन्न  प्रसार  योजनाएं  अधिक  रोजगार  क्षमता  पैदा  करने  के  लिए  शुरू  की  जानी  चाहिए  ।  उस  तरीके
 से  बेरोजगारी  की  समस्या  को  कुछ  सीमा  तक  हल  किया  जा  सकता

 देश  में  प्राकृतिक  संसाधन  पर्याप्त  मात्रा  में  मेरा  आंध्र  प्रदेश  राज्य  संसाधनों  के
 मामले  में  बहुत  इन  संसाधनों  का  उपयोग  देश  की  प्रगति  तथा  सम्पन्नता  के  लिए  करना  होगा  ।
 इन  प्राकृतिक  संसाधनों  के  उपयोग  करने  से  रोजगार  पैदा  हो  सकते  हैं  ।  अपने  संसाधनों  का
 उपयोग  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।  हमारी  आयोजनाएं  इस  प्रकार  से  तैयार  की  जानी
 चाहिए  जिससे  राष्ट्र  की  प्रगति  और  समृद्धि  के  लिए  प्राकृतिक  संसाधनों  के  उपयुक्त  उपयोग  के  लिए
 अधिक  से  अधिक  जनशक्ति  का  उपयोग  किया  जा  सके  ।  मैं  यह  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  भविष्य  में
 इन  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  अपनी  आयोजना  को  तैयार

 मैं  आपको  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  देने  के  लिए  धन्यवाद  देते  हुए  अपना  भाषण
 समाप्त  करता  हूं  ।

 ...
 वी०  कृष्ण  राव  :  सभापति  आज  हम  एक  महत्वपूर्ण  मामले  पर

 चर्चा  कर  रहे  बेरोजगारी  की  समस्या  दिन  प्रति  दिन  बढ़ती  जा  रही  यह  हमारे  देश  के  लोगों
 के  सामने  भूत  की  तरह  खड़ी  हुई  देश  से  इस  समस्या  को  समाप्त  करने  के  लिए  कदम  उठाने  के

 फ्लएं  सरकार  के  लिए  यह  उपयुक्त  समय  है  ।

 हमने  कृषि  क्षेत्र  में  पर्याप्त  प्रगति  की  इसके  बावजूद  भी  कृषि  क्षेत्र  बेरोजगारी  की  समस्या
 का  समाधान  करने  की  स्थिति  में  नहीं  इसका  मुख्य  कारण  भूमि  विखण्डन  एक  ओर  जोत

 सीमा  धीरे-धीरे  घट  रही  है  और  दूसरी  ओर  जनसंख्या  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  अतः  हमें
 मिनी  ---+त>>3#तलंंतैैैहैऋैनत

 कननड  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 बेरोजमारी  की  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  अन्य  क्षेत्रों  पर  भी  विचार  करना  होगा  ।  दूसरा  विकल्प
 ओद्योमिक  क्षेत्र  है  ।

 हमारे  देश  की  ग्रिनती  उन  देशों  में  है  जिन्होंने  उद्योग  और  आधुनिक  ओऔद्योगिकी के  क्षेत्र  में
 अत्यधिक  सफलता  प्राप्त  की  यहां  तक  कि  औद्योगिक  क्षेत्र  भी  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान
 करने  की  स्थिति  में  नहीं  अतः  औद्योगिक  क्षेत्र  का  विस्तार  करना  बहुत  आवश्यक  है  जिससे
 बेरोजगार  युवकों  को  अधिक  से  अधिक  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जा  सकें  ।  नये  उद्योग  विशेष  रूप  से
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थापित  करने  मैं  इस  बात  पर  इसलिए  जोर  दे  रहा  हूं  क्योंकि  अधिकांश  जनता
 गांवों  भी  रहती  70  प्रतिशत  से  भी  अधिक  लोग  गांवों  में  रहते  और  उनमें  से  अधिकांश  लोग
 कृषक  उद्योग  देश  के  कोने-कोने  में  स्थापित  किये  जाने  सरकार  द्वारा  करोड़ों  रुपए  ख्च
 किये  जा  रहे  लेकिन  उसका  परिणाम  क्या  इस  नियतन  का  कोई  उचित  उपयोग  नहीं  होता  है  ।
 ओद्योगिक  क्षेत्र  की आयोजना  संतोषजनक  नहीं  है  ।  इसे  ठीक  करना  इसके  पश्चात्  हमें  सिंचाई
 पर  ध्यान  देना  पड़ेगा  ।  हमें  कृषि  के  अन्तर्गत  अधिक  क्षेत्र  लाना  होगा  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  होता  है  देश
 में  बेरोजगारी  की  समस्या  का  कोई  समाधान  नहीं  है  ।

 हमारी  स्वर्गीय  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  भी  गरीब  जनता  की  दशा  सुधारने  के  लिए  बहुत
 कुछ  किया  हमारे  नेता  तथा  प्रधान  मन््त्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  गरीबों  की  दशा  सुधारने  के  लिए
 प्रशंसनीय  सेवा  की  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  उत्थान  के  लिए  हमारी  सरकार
 की  समपित  सेवा  भी  सराहनीय

 फिर  भी  सम्पूर्ण  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  है  ।  कार्यक्रम  कें  सराहनीय  उद्देश्य
 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  अन्य  कार्यक्रम  से
 ग्रामीणों  को

 अपने  जीवन  स्तर  को  सुधारने  में  वास्तव  में  सहायता  मिल  रही  इस  कार्यक्रम
 ने  भी  बेरोजगारी  की  समस्या  का  हल  नहीं  किया  यह  केवल  जनसंख्या  में  वृद्धि  होने  के कारण
 ही  है  ।  परिवार  नियोजन  के  कार्यक्रम  को  ठीक  तरह  से  तथा  सख्ती  के  साथ  कार्यान्वित  करना

 जापान  जंसे  देशों  में  परिवार  छोटे  होते  इसके  विपरीत  हमारे  देश  में  परिवार  नियोजन
 को  सभी  लोगों  द्वारा  नहीं  अपनाया  जा  रहा  देश  की  प्रगति  के  लिए  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  पर
 नियन्त्रण  करना  बहुत  आवश्यक  है  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  हमारी  सभी  आयोजना  तथा
 अनुमान  व्यर्थ  हो  जायेंगे  ।

 हमारे  देश  में  पर्याप्त  जनशक्ति  बर्बाद  हो  रही  है  ।  प्राकृतिक  संसाधनों  का  आशा  के  अनरूप
 उपयोग  भी  नहीं  किया  जा  रहा  व्यक्तियों  की  कार्यकुशलता  बर्बाद  की  जा  रही  ये  सभी
 बेरोजगारी  के  परिणाम  इस  समस्या  ने  युवकों  में  अशांति  पेदा  कर  दी  देश  में  बैंक

 चोरी  की  घटनाएं  होती  हैं  ।  यहां  तक  कि  आतंकवादियों  की  गतिविधियां  भी  और  कुछ  नहीं
 बल्कि  बेरोजगारी  का  परिणाम  ही  है  ।

 हमारे  देश  के  सामने  जितनी  भी  समस्याएं  हैं  उन  सबका  समाधान  हमारी  शिक्षा  पद्धति  में  ही
 है  ।  एंक  एम०  ए०  की  डियग्रीधारक  व्यक्ति  क्लक॑  या  कंडक्टर  या  डोर-कीपर  के  पदों  के  लिए  आवेदन

 महाविद्यालय  और  अन्य  शैक्षिक  संस्थान  युवकों  को  डिग्रियां  देने  में  लगे  हुए  हैं  ।  अपनी
 शिक्षा  पद्धति  में  संरचनात्मक  परिवतंन  लाना  नितांत  आवश्यक  है  ।

 हमारी  नई  शिक्षा  नीति  इस  समस्या  का  हल  करने  में  समर्थ  होनी  जैसा  कि  नई  नीति
 हर
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 में  घोषित  किया  गया  है  शिक्षा  रोजगार  देने  वाली  होनी  चाहिए  ।  देश  भर  में  हमें  शिक्षा  के
 करण  को  प्रोत्साहन  देना  पड़ेगा  ।

 अंत  में  मैं  यह  दोहराता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का  परिवार
 सायिक  शिक्षा  पद्धति  का  सख्ती  से  कार्यान्वयन  और  सिंचाई  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  से  ही  बेरोजगारी
 की  समस्या  का  समाधान  होगा  ।

 मैं  इस  गरिमायुक्त  सभा  में  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  प्रकाश  डालने  के  लिए  इस  प्रकार
 का  बढ़िया  विधेयक  लाने  के  लिए  श्री  बनातवाला  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  आशा  करता  हुं  कि  हमारी
 सरकार  बेरोजगारी  की  इस  समस्या  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम

 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  और  इन  शब्दों  के

 साथ  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 *श्रो  अनादि  चरण  दास  :  सभापति  श्री  जी०एम०  बनातवाला  द्वारा
 बेरोजगारी  उनमूलन  से  सम्बन्धित  विधेयक  पर  सभा  में  चर्चा  हो  रही  है  ।  इस  विधेयक  में  देश  के

 विभिन्न  भागों  में  बेरोजगार  युवाओं  को  बेरोजगारी  भत्ता  देने  के लिए  उपबन्ध  किया  गया  कुछ  राज्य

 सरकारें  बेरोजगारी  भत्ता  दे  रही  हैं  किन्तु  बेरोजगारी  भत्ते  देने  से  ही हम  इस  सम्भीर  समस्या  का

 सामाधान  नहीं  कर  सकते  ।  बेरोजगार  व्यक्ति  भत्ते  की  इस  अल्प  राशि  से  जीवन  निर्वाह  नहीं  कर

 सकता  ।  इसलिए  हमें  यह  देखना  होगा  कि  अधिक  से  अधिक  रोजगार  के  अवसर  कैसे  बनाए  जा  सकते  हैं
 और  अधिक  से  अधिक  बे  रोजगार  युवाओं  को  रोजगार  कैसे  दिया  जा  सकता  है  ।  हमें  देरोजगार  युवाओं
 को  अपनी  दशा  में  सुधार  करने  में  मदद  करनी  चाहिए  ।  यदि  उन्हें  रोजगार  मिलेगा  तो  वे  अपने  परिवार

 का  भरण-पोषण  कर  अपने  बूढ़े  माता-पिता  की  देखभाल  कर  पाएंगे  और  समाज  में  सम्मान  से

 रह  पाएंगे  ।  इसलिए  हमें  इन  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करना  होगा  और  समाज  में  अन्य  लोगों  के

 समान  जीवन  व्यतीत  के  लिए  उनकी  मदद  करनी  होगी  ।  श्री  बनातवाला  ने  अपना  विधेयक  प्रस्तुत  करते

 हुए  यह  कहा  था  कि  1980  में  जितने  लोग  बेरोजगार  थे  उनमें  1985  में  62%  तक  वृद्धि  हुई  वर्ष

 1985  में  262  लाख  लोग  बेरोजगार  थे  हमें  इस  आंकड़ों  को  सही  नहीं  मानना  चाहिए  क्योंकि  इसमें  अनपढ़
 बेरोजगारों  की  संख्या  शामिल  नहीं  की  गई  है  ।  यदि  इसमें  उन्हें  भी शामिल  किया  जाए  तो  इस  संख्या

 में  और  वृद्धि  होगी  ।  हम  इस  आंकड़े  में  25  या  30%  तक  की  वृद्धि  कर  सकते  हैं  और

 उसी  को  देश  में  बेरोजगारों  की  समुचित  संख्या  मानी  जानी  चाहिए  ।  रोजगार  देने  के  बारे  में  विचार
 करते  हुए  सभी  बेरोजगारों  को  ध्यान  में  रखना  हमें  सभी  बेरोजगारों  पर  ध्यान  देना  चाहिए  और

 उसके  अनुसार  योजना(बनानी

 भारत  एक  प्रजातांत्रिक  और  समाजवादी  देश  केवल  बातों  से  हम  समाजवाद  नहीं  ला  सकते  ।

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  भरसक  प्रयास  करने  होंगे  ।  जे०आर०  नायक  और  महात्मा  गांधी

 कुछ  ऐसे  महान  व्यक्ति  हैं  जिन्होंने  स्वतंत्रता  आन्दोलन  में
 सक्रिय

 भाग  लिया  महात्मा  गांधी  ने  कहा
 था  कि  सभी  नागरिकों  के  लिए  समान  अधिकारों  और  अवसरों  की  व्यवस्था  के  लिए  हमें  विकेन्द्रीकरण

 पर  बल  देना  किन्तु  इस  समय  सभी  कुछ  केन्द्रीकृत  उसके  परिणामस्वरूप  समाज  में  सभी

 सुविधाओं  का  केवल  कुछेक  लोग  ही  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।  उन्हें  रोजगार  मिल  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  वे

 खब  धन  कमा  रहे  हैं  ।  धनी  व्यक्ति  उद्योगों  की  स्थापना  कर  पः  रहे  हैं  और  वही  लोग  व्यापार  भी

 बढ़ा  पा  रहे  हैं  ।  य ेधनवान  लोग  गरीबों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  समाज  को  शोषण  से  मुक्त  किया

 उड़िया  में  दिए  गए  भाषण
 के

 अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 जाना  चाहिए  |  मछली  पानी  में  रहती  है  ।  अगर  हम  यह  कहें  कि  उस  मछली  को  पानी  नहीं  पीना  चाहिए
 तो  क्या  यह  सम्भव  है  ?  इसी  प्रकार  हम  ऐसे  समाज  में  रह  रहे  हैं  जहां  शोषण  विद्यमान  है  ।  एसे  समाज
 में  रहते  हुए  हम  उसे  शोषण  से  मुक्त  करने  की  बात  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  कुछ  लोगों  का  मेरे  विचारों
 से  मतभेद  हो  सकता  है  किन्तु  मैं  यह  सिद्ध  कर  सकता  हूं  कि  इस  देश  में  हर  व्यक्ति  किसी  न  किसी  रूप
 में  इस  शोषण  का  भागीदार  है  ।  भारत  एक  ऐसा  देश  है  जहां  अभी  भी  जातिप्रथा  है  यहां  हजारों  लोग

 ऐसे  हैं  जो  घोर  गरीबी  में  अपने  दिन  काट  रहे  हमारे  देश  में  कुछ  खानाबदोश  कबीले  कुछ  आदिम
 जनजातियां  हैं  जो  अद्धं-नग्न  रहती  हैं  ।  ऐसे  लोग  भी  कुछ  राज्यों  में  हैं  हमें  उनके  बारे  में  भी
 सोच॑ना

 श्री  नारायण  चौबे  :  उनके  बारे  में  सोचकर  ही  हम  उनकी  परिस्थिति  में  परिवर्तन

 नहीं  ला  सकते  ।

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  तो  फिर  आप  आप तो  तीन  राज्यों  में  सत्ता  में  पहले  पश्चिम
 बंगाल  को  चाहिए  कि  रोजगार  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  करे  और  गरीब  जनता  की  दशा  में

 सुधार  फिर  केरल  और  त्रिपुरा  को  चाहिए  कि  पश्चिमी  बंगाल  का  अनुकरण  ग्रदि  आप  कुछ
 उदाहरण  पेश  करें  तो  अन्य  राज्य  भी  आपका  अनुकरण  करेंगे  ।

 महात्मा  गांधी  जो  कहते  थे  वही  करते  थे  और  उन्होंने  सभी  को  वैसा  ही  करने  की  सलाह  दी
 थी  ।  इसीलिए  जनता  महात्मा  गांधी  के  आह्वान  से  प्रेरित  होती  थी  और  तभी  वे  देश  को  आजाद  करा
 सके  ।  एक  बार  हमारे  साम्यवादी  मित्र  इस  देश  के  सभी  नागरिकों  को  समान  अधिकार  और  अवसर
 दिलाने  में  केन्द्र  पर असफल  रहने  का  आरोप  लगा  रहे  अब  तो  तीन  राज्यों  में  उनकी  सरकार
 अब  उन्हें  बेरोजगारी  और  गरीबी  हटाकर  अपनी  जनता  को  भली  भांति  जीवन-यापन  करने  की  सुविधा
 उपलब्ध  करानी  चाहिए  ।  उन्हें  जनता  की  न्यूनतम  आवश्यकताएं  पूरी  करनी  चाहिएं  |  यदि  वे  ऐसा
 करते  हैं  तो  गैर-समम्यवादी  राज्य  उनके  उदाहरण  का  अनुकरण  करेंगे  ।  किन्तु  भारत  में  यह  बिल्कुल
 असम्भव  ग्रामवासी  बंटे  हुए  है ंआपको  यह  जानैकर  आश्चयं  कि  एक  गांव  के  एक  छोर  पर

 रह  रहे  लोग  एक  देवता  की  पूजा  करते  हैं  और  दूसरी  ओर  रह  रहे  लोग  दूसरे  देवता  की  पूजा  करते  हैं  ।
 गांवों  में  बिल्कुल  एकता  नहीं  जैसाकि  मैं  पहले  भी  कह  चुका  ग्रामवासियों  में  बंटवारे  और

 एक़ता  न  होने  की  स्थिति  के  लिए  जातिप्रथा  भी  जिम्मेवार  तो  हम  एक  असमानतापूर्ण  समाज  में

 रह  रहे  आज  एकता  और  अखंडता  हमारे  सामने  मुख्य  समस्या  बन  गई  हमें  किसी  भी  कीमत
 पर  इसे  बनाए  रखना  है  ।  संस्कृत  में  एक  कहावत  है  जिसके  अनुसार  यदि  आप  व्यापार  करेंगे  तो  देवी

 .  लक्ष्मी  आप  पर  प्रसन्न  होंगी  और  आप  धनवान  हो  ज'एंगे  ।  यदि  आप  खेती  करेंगे  तो  जितना  व्यापार  में

 कमाएंगे  उसका  आधा  अजित  कर  पाएंगे  ।  और  यदि  नौकरी  की  तो  उसका  भी  आधा  कमाएंगे  और  यदि
 भिक्षा  मांगेंगे  तो  कुछ  भी  नहीं  बचा  पाएंगे  ।  यदि  आप  गांवों  में  जाएं  तो आपको  पता  चले  गा  कि  वेतनभोगी
 लोग  अब  विशेषाधिकार  प्राप्त  वर्ग  बन  गया  है  ।  यहां  तक  कि  श्रेणी-चार  का  कमंचारी  भी  काफी  अच्छी

 कमाई  कर  लेता  नौकरी  पेशा  विशेषकर  उच्चाधिकारी  अपनी  अगली  पीढ़ी  के  लिए  भी  बचत
 कर  पाते  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  व्यापारी  वर्ग  उच्चतम  स्थिति  पर  नहीं  अब  तो
 सरकारी  अधिकारी  ही  धनवान  हैं  और  देवी  लक्ष्मी  उन  पर  प्रसन्न  है  ।  यदि  किसी  परिवार  का  एक  सदस्य

 नौकरीशुदा  होता  है  तो  उस  परिवार  की  आर्थिक  दशः  सुधर  जाती  कांग्रेस  के  राज  में  अनेक
 विद्यालयों  की  स्थापना  की  गई  और  शिक्षितों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  ।  अपनी  शिक्षा  पूरी  करने  के  बाद
 वे  रोजगार  की  तलाश  कर  रहे  यदि  हम  एक  परिवार के

 -  एक  सदस्य  को  भी  रोजगार  देते  हैं  तो

 पूरे  परिवार  की  मदद  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  खेद  है  कि  ऐसे  नोकरी  तलाश  करने  वालों  संख्या  में
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 वृद्धि  हो  रही  है  और  हम  उन्हें  रोजगार  नहीं  दे  पा  रहे  हमें  चाहिए  कि  हम  एक  परिवार  के  कम  से
 कम  एक  सदस्य  चाहे  वे  शिक्षित  हो  या  रोजगार  देने  के  बारे  में  नीति-निर्णय  इस
 लिए  मैंने  अपने  संशोधन  में  कहा  है  कि  एक  परिवार  एक  ऐसे  अनेक  लोग  हैं  जो
 दैनिक  मजूरी  पर  काम  कर  रहे  ये

 लोग  अपने  परिवार  का  समुचित  भरण-षोषण  नहीं  कर  पा  रहे
 हैं  ।  एक  श्रमिक  और  एक  नौकरी  पेशा  व्यक्ति  में  बहुत  ज्यादा  अन्तर  एक  कमंचारी  भली  भांति
 जीवन-यापन  कर  रहा  है  और  अपने  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  की  व्यवस्था  कर  पा  रहा  है  जबकि  एक
 श्रमिक  मुश्किल  से  दो  वक्त  की  रोटी  जुटा  पाता  चूंकि  ये  कामगार  बड़ी  विपदा  में  जीवन  गुजार
 रहे  हैं  इसलिए  हमें  उनके  लिए  कुछ  न  कुछ  करना  पड़ेगा  प्रत्येक  कामगार  का  पारिश्रमिक  चाहे  वह  कृषि
 मजदूर  कारखानों  का  कामगार  हो  या  इमारती  काम  करने  वाला  उसमें  वृद्धि  की  जानी  चाहिए
 ताकि  वह  अपने  परिवार  का  भरण-पोषण  कर  सके  और  सुविधापूवंक  जीवन  व्यतीत  कर  सके  ।  उसे
 समाज  में  सुरक्षा  मिलनी  चाहिए  ।  प्रत्येक  कामगार  को  कम-से-कम  एक  वर्ष  में  300  दिन  काम  मिलना
 ही  चाहिए  ।  हमें  चाहिए  कि  पूरे  वर्ष  में  प्रत्येक  कामगार  को  रोजगार  दिलाने  के  लिए  सुविचारित
 योजना  बनाएं  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  उनकी  दैनिक  मजदूरी  बढ़ाई  जाए  और  तीसरी  बांत  यह  है  कि
 एक  परिवार  के  एक  सदस्य  तक  ही  भर्ती  सीमित  की  यदि  हम  ऐसा  करते  हैं  तो  काफी  हृद  तक
 बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  में  मदद  कर  सकते  यदि  आवश्यक  हो  तो  संविधान  में
 भी  संशोधन  किया  जा  सकता  क्योंकि  यह  मौलिक  अधिकारों  का  प्रश्न  है  ।

 हमारी  सरकार  ने  बेरोजगारों  को  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 अनेक  उपाय  किए  हैं  ।  उसमें  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  हैं  ।  प्रत्येक  परिवार  के  प्रत्येक  सदस्य  को  किसी  भी
 परीक्षा  में  बैठने  की  अनुमति  दी  गई  सभी  सफल  प्रत्याशियों  को  रोजगार  मिल  रहे  इसके
 अतिरिक्त  सरकार ने  केन्द्रीय  स्तर  पर  प्रायोजित  अनेक  योजनाएं  लागू  की  हैं  जिनके  अंतर्गत  ग्रामवासियों
 को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  ।  वे  हैं  आई०आर०्डी०पी०  और  आर०एल०
 ई०जी०पी०  आदि  ।  कुछ  वैयक्तिक  स्तर  पर  लाभ-भोगी  योजनाएं  भी  लागू  की  गई  हैं  ।  किन्तु  यह
 बड़े  खेद  की  बात  है  कि  इन  कार्यक्रमों  को  उचित  ढंग  से  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  अनुसूचित
 जातियों  के  लिए  विशेष  उप  योजनाएं  हैं  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  जनजातीय  उपयोजनाएं

 मैं  व  रोजगार  योजना  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  सरकार  ने  यह  योजना  शिक्षित

 खासतौर  से  जो  शहरी  क्षेत्र  में  रह  रहे  हैं  उन्हें  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  लागू  की

 अब  इसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी लागू  कर  दिया  गया  किन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है
 कि  यह  योजना  उन्हें  लाभ  नहीं  दे  पा  रही  95%  युवा  जिन्होंने  ऋण  लिया  अपने  व्यवसाय

 में  सुधार  नहीं  ला  पाए  हैं  और  इसीलिए  वे  ऋण  की  अदायगी  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  मैंने  अपने  क्षेत्र  में

 सर्वेक्षण  किया  है  और  आप  पूरे  देश  में  यह  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण  करें  कि  स्व  रोजगार  योजना

 के  अन्तगंत  कितनी  सफलता  मिली  तो  आपको  सही  चित्र  दिखाई  देगा  ।  इनमें  से  शायद  ही  कोई
 व्यक्ति  अच्छा  उद्यमी  बन  पाया  सरकार  ने  ऋण  दिए  और  यह  धनराशि  बाजार  में  चली  गई  ।

 इस  घन  प्रत्राह  के  परिणामस्वरूप  मूल्यों  में  वृद्धि  इस  प्रकार  रुपए  का  मूल्य  उत्पादन  में

 वृद्धि  नहीं  हुई  ।  ऋण  के  इस  भारी  प्रवाह  से  रोजगार  नहीं  बढ़  पाया  !  हां  यह  बात  जरूर  है  कि  जिन
 लोगों  के  पास  पहले  से  ही  व्यापार  था  उन्होंने  इस  योजना  के  अन्तर्गत  किसी  तरह  से  ऋण  प्राप्त  कर
 लिया  औ  :  अपने  पुराने  व्यापार  में  ही  उसका  निवेश  कर  दिया  और  लाभ  कमा  लिया  ।  इसीलिए  मैं  एक
 बारफिर  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  किवे  कम  से  कम  दपंचायतवार  या  प्रखण्डवार  सर्वेक्षण

 करवाएं  ।  हमें  स्व  रोजगार  योजना  की  असफलता  के  कारणों  का  अवश्य  पता  लगाना  हमें  उन

 तरीकों  का  पता  लगाना  होगा  जिससे  यह  मालूम  हो  सके  कि  इस  योजना  के  असफल  होने  के  लिए
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 जिम्मेदार  कारणों  को  कैसे  दूर  किया  जा  सके  ।  यदि  हग  ऐसा  नहीं  कर  सकते  तो  हमें  इस  योजना  को

 ही  भूल  जाना  मैं  तो  इसे  भूल  ही  चुका  हूं  ।

 उसकी  बजाय  हमें  नौकरी  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  सोचना  अभी  भी  कुछ  ऐसे
 तरीके  हैं  जिनके  माध्यम  से  हम  उन्हें  रंजगार  प्रदान  कर  सकते  कुछ  श्रेणियों  के  पदों  के  लिए

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  और  कुछ  अन्य  प्रत्याशियों  का  कोटा  होता  मैं  सरकार
 को  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  वह  अन्तर-जातीय  विवाह  करने  वाले  दम्पत्तियों  को  भी  यह
 प्रदान  पति  या  पत्नी  के  लिए  ऐसा  आरक्षण  किया  जाना  यदि  ऐसा  किया  जाता  है
 तो  इससे  हमारे  समाज  पर  काफी  व्यापक  प्रभाव  साथ  ही  मैं  सरकार  को  यह  भी  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  कि  हमारे  समाज  में  मूल-भूत  परिवर्तत  और  सुधार  लाए  क्योंकि  पुरानी  व्यवस्था  वतंमान
 परिस्थितियों  के  अनुकूल  नहीं  है  ।

 5.00  स०  प०

 मजदूरों  को  ही  हमारे  अनेक  सरकारी  फामम  हैं  जहां  प्रतिदिन  सैकड़ों  मजदूर
 काम  करते  हैं  लेकिन  उन्हें  दिहाड़ी  पर  ही  काम  दिया  जाता  उन्हें  स्थायी  तौर  पर  फार्मों  में  नौकरी
 दी  जानी  चाहिए  और  इस  प्रकार  उन्हें  मौकरी  में  सुरक्षा  प्राप्त  होगी  ।  गांवों  में  रह  रहे  अदक्ष  कामगारों
 को  सरकारी  फार्मों  में  नौकरी  दी  जा  सकती  मैं  यह  बात  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  था  क्योंकि
 ये  अदक्ष  कामगार  यहां-वहां  भटक  रहे  हैं  ।  यदि  उन्हें  नौकरी  में  सुरक्षा  दे  कर  प्रोत्साहित  किया  जाएगा
 तो  वह  फार्मों  में  मन  लगाकर  काम  करेंगे  ओर  कृषि  की  उपज  बढ़ाने  में  मदद  करेंगे  ।  दुर्भाग्यवश  इस
 पहलू  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  और  कुछ  या  क्लर्क  जिनकी  नियुक्ति  की  गयी  है  उन्हें  खेती  के
 बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  जबकि  फार्म  के  मजदूर  को  नौकरी  में  सुरक्षा  नहीं  दी  गई  फार्म  के
 प्रबन्धक  उन्हें  रोज  काम  नहीं  देते  हैं  । इसलिए  वे  एक  और  फामं  के  प्रबन्धकों  तथा  दूसरी  ओर
 कथित  या  क्लकों  आदि  के  रहमो-करम  पर  जोकि  स्थाई  कमंचारी  के  रूप  में  फार्म  में
 नौकरी  करते  हैं  ।  अपने  सेवाकाल  के  दौरान  उन्हें  मासिक  वेतन  मिलता  है  और  वे  अनुचित  तरीकों  से
 भी  अतिरिक्त  धन  कमाते  हैं  ।  अपने  प्रभाव  के  कारण  वे  अपने  बच्चों  को  नौकरी  दिलाने  में  भी  सफल
 हो  जाते  हैं  ।  वे  58  साल  की  उम्र  तक  काम  करते  सेवा-निवृत्त  होने  पर  उन्हें  पेंशन  का  लाभ
 मिलता  है  ।  फार्म  के  बारे  में  जानकारी  न  होने  पर  भी  ये  लोग  सभी  प्रकार  लाभ  प्राप्त  करते  हैं
 जबकि  अदक्ष  कामगार  जो  फार्मों  में  उत्पादन  बढ़ाने  में  मदद  करते  हैं  वे  नौकरी  में  समुचित  सुरक्षा  के
 अभाव  के  कारण  बड़ी  गरीबी  में  गुजारते  हैं  ।  अतएव  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वह
 सरकार  के  स्वामित्वधीन  और  प्रबन्धगत  फार्मों  का  सर्वेक्षण  करवाए  ।  उन  फार्मों  में  दिहाड़ी  पर  काम
 कर  रहे  अदक्ष  कृषि  मजदूरों  को  स्थाई  किया  जाए  ।  फार्म  के  कमंचारिपों  के  लिए  वर्तमान  सेवा  शर्तों
 को  क्ृषि  मजदूरों  पर  भी  लागू  किया

 मैं  भवन-निर्माण  कामगारों  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  बहुत  से  सरकारी  उपक्रम
 अस्थाई  आधार  पर  भवन-निर्माण  मजदूरों  को  काम  पर  लगाते  हैं  और  उन्हें  ठेकेदारों  के  माध्यम  से
 काम  पर  लगाया  जाता  है  |  हालांकि  भवन-निर्माण  मजदूरों  के  लिए  कुछ  लाभ  की  व्यवस्था  करने  के
 लिए  कानून  हैं  फिर  भी  उन  कानूनों  को  समुचित  रूप  से  लागू  नहीं  किया  सभी  लाभ  ठेकेदारों
 को  मिल  जाते  भवन-निर्माण  मजदूरों  को  उचित  मजदूरी  अदा  नहीं  की  जाती  ।  उसके  अतिरिक्त जब  कभी  वे  बीमार  होते  हैं  तो  उन्हें  ठेकेदारों  स ेकोई  मदद  नहीं  मिलती  है  ।  जब  वे  दुघंटनाग्रस्त  होते
 हैं  तो  उन्हें  कोई  वित्तीय  सहायता  भी  नहीं  मिलती  डै  |  मैं  सरकार  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं कि  वह  इन  कामगारों  की  स्थिति  का  अध्ययन  करवाए  ।  उन्हें  सरकारी  उपक्रपों  द्वारा  नियमित  रूप  से
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 सीधी  भर्ती  द्वारा  नियुक्त  किया  ठेकेदारी  प्रथा  समाप्त  किया  जाना  इससे  शोषण
 खत्म  हो  जाएगा  ।  यदि  भवन-निर्माण  कामग्रारों  को  स्थाई  आधार  पर  नौकरी  और  उसकी  सुरक्षा  प्राप्त

 होगी  तो  वे  अपने  बेहतर  भविष्य  के  बारे  में  सोच

 मैं  घरेलू  नौकरों  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  बहुत  से  लोग  घरेलू  नौकर  रखते  इनमें  से

 कुछ  घरेलू  दौकर  पूर्णकालिक  आधार  पर  काम  करते  हैं  और  कुछ  अंशकालिक  आधार  पर  काम  करते

 पूर्णकालिक  आधार  पर  काम  करने  वाले  घरेलू  नौकर  मालिक  के  साथ  रहते  ऐसे  अनेक
 सरकारी  कर्मचारी  हैं  जो  उन्हें  रखते  हैं  क्योंकि  पति  और  पत्नी  दोनों  नौकरी  करते  हैं  ।  ये

 पूर्णकालिक  नौकर  अपने  नियोकता  के  बच्चों  की  देखभाल  करते  हैं  ।  घर  का  खाना  पकाते  हैं  ओर  अन्य

 घरेलू  काम  भी  करते  हैं  ।  किन्तु  उसके  बदले  में  उन्हें  कुछ  नहीं  मिलता  ।  मासिक  वेतन  के  रूप  में  उन्हें

 बहुत  कम  राशि  मिलती  जब  नियोक्ता  उन्हें  रखना  नहीं  चाहते  तो  उन्हें  किसी  न  किसी

 बहाने  से  नौकरी  से  निकाल  देते  हैं  ।  ऐसे  नियोक्ता  यह  आरोप  भी  लगा  देते  हैं  कि  उनके  नौकर  ने  चोरी

 की  है  और  भाग  गया  आपको  जानकर  आश्चयं  होगा  कि  अधिकांश  घरेलू  नोकर  बिना  किसी  वेतन

 के  कई  वर्षों  तक  काम  करते  रहते  हैं  ।  जब  वे  परेशान  होकर  नौकरी  छोड़  देते  हैं  तो  उन्हें  उनके  वेतन

 की  राशि  नहीं  दी  जाती  ।  इसलिए  सरकार  को  चाहिए  कि  घरेलू  नोकरों  के  रूप  में  काम  कर  रहे  लोगों

 की  संख्या  जानने  के  लिए  देश  भर  में  सर्वक्षण  करवाए  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  घरेलू  नोकरों  के  हितों
 की  रक्षा  के  लिए  व्यापक  विधान  नियोक्ताओं  को  चाहिए  कि वे  उन्हें  स्थाई  आधार  पर  सरकारी

 कर्मचारियों  की  तरह  नियुक्त  करें  और  उन्हें  सेवा-निवृत्ति  के  लाभ  दिए  जाएं  ।

 हमने  जमींदारी  प्रथा  समाप्त  कर  दी  राजाओं  और  जमींदारों  को  कोई  अधिकार

 प्राप्त  नहीं  है  उन्हें  बैसा  कोई  विशेषाधिकार  प्राप्त  नहीं  है  जैसे  जब  प्राप्त  थे  जब  वे  शासक  ये  ।  बेकों

 का  राष्टीयकरण  कर  दिया  गया  है  और  कानून  बनाकर  हमने  साहूकारी  की  प्रथा  समाप्त  कर  दी  है  ।

 लेकिन  अब  एक  नया  वर्ग  अर्थात्  उच्च  वेतन  प्राप्त  कमंचारियों  का  उभर  कर  आया  वे  उन

 गरीब  लोगों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  जो  उनके  घरों  में  घरेलू  नौकरों  के  रूप  में  कायं  कर  रहे  हैं  ।  उसके

 अतिरिक्त  वे  अपने  वेतन  से  भी  ज्यादा  धनराशि  कमाने  में  सक्षम  हैं  ।  हमें  चाहिए  कि  उन्हें  गरीब

 लोगों  का  शोषण  न  करने  दें  ।

 जिन  जमींदारों  के  पास  10  एकड़  से  ज्यादा  जमीन  है  वे  अस्थाई  आधार  पर  कृषि  मजदूरों  को

 काम  पर  लगाते  वे  कामगारों  को  मौसम  या  वर्ष  के  आधार  पर  काम  पर  लगाते  हैं  ।  इन  अवधियों

 के  आधार  पर  वे  अपने  कामगारों  को  मजदूरी  की  बहुत  कम  रकम  अदा  करते  हैं  ।  ये  जमींदार  किसी

 श्रम  विधि  या  नियमों  का  पालन  नहीं  करते  ।  मेरी  राय  में  इन  जमींदारों  को  अस्थाई  आधार  पर

 कामगारों  की  नियुक्ति  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न

 संयंत्रों  मे ंकाम  कर  रहे  मजदूरों  के  समान  उन्हें  भी  स्थाई  आधार  पर  नोकरी  दी  जानी

 अभी  तक  हमने  जनशवित  के  बारें  में  समुचित  योजना  नहीं  बनायी  इससे  पहले
 श्रम  विभाजन  जाति  प्रथा  पर  आधारित  था  ।  आजादी  के  बाद  ऐसा  नहीं  रहा  |  लेकिन  हमारी
 योजना  कहीं  न  कहीं  दोषपूर्ण  रही  है  ।  इस  विधेयक  पर  बोलते  हुए  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है

 कि  हमारे  आयोजन  में  दोष  के  कारण  तथा  आबादी  में  तेजी  से  वृद्धि  के  कारण  देश  में  बेरोजगारी  की

 समस्या  बढ़ती  जा  रही  रोजगार  की  तलाश  करने  वाले  निराश  होकर  अपराध  कर  रहे  हैं  ।  वे  देश

 की  समृद्धि  को  नुकसान  पहुंचा  रहे  बेरोजगारों  में  हो  रही  वृद्धि  हमारी  अतिरिक्त  जनशक्ति

 हमें  एक  समुचित  योजना  बनानी  चाहिए  ताकि  इस  अतिरिक्त  जनशक्ति  का  समुचित  रूप  में  उपयोग
 किया  जा  सके  ।  उन्हें  आस्ति  के  रूप  में  समझना  चाहिए  न  कि  दायित्व  के  रूप
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 मैंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  मैंने  कहा  है  कि  सरकार  के  अधीन  किसी  व्यदित  का

 सेवा  काल  20  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  और  20  वर्ष  की  सेवा  के  बाद  उस  कमंचारी  को  .

 10  वर्ष  की  पेंशन  के  बराबर  राशि  एकमुश्त  अदा  की  जानी  चाहिए  और  10  वर्ष  की  अवधि  के  बाद
 उसे  फिर  से  पेंशन  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।  यदि  आप  ऐसा  करते  हैं  तो  कर्मचारियों  को  सेवा-निवृत्ति
 के  बाद  काफी  बड़ी  धनराशि  प्राप्त  हो  जायेगी  और  उस  धनराशि  से  वे  कोई  व्यापार  कर  सकते  हैं  ।
 वे  अच्छे  उद्यमी  बन  सकते  हैं  ।  कम  उम्र  में  व्यापार  शुरू  करने  वालों  के  पास  कोई  पर्याप्त  धनराशि

 नहीं  होती  वे  परिपक्व  नहीं  होते  हैं और  उन  पर  पारिवारिक  जिम्मेदारी  भी  नहीं  होती  है  ।  वे

 भविष्य  के  बारे  में  नहीं  सोचते  ।  स्व-रोजनार  योजनाओं  के  असफल  होने  के  यही  कारण  हैं  ।  जो  लोग
 20  वर्ष  की  अवधि  के  बाद  उद्यम  शुरू  करते  हैं  उनमें  जिम्मेदारी  की  भावना  ज्यादा  होती  है  ।  वे  अपने
 परिवार  का  भविष्य  सोचते  उनके  सामने  बहुत  से  दायित्व  होते  हैं  जैसे  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए
 व्यवस्था  उनका  विवाह  करना  और  अपने  माता-पिता  की  देखभाल  करना  आदि  ।  वह  अनुभवी
 होता  है  ओर  इसीलिए  यदि  वह  कोई  व्यापार  या  उद्योग  शुरू  करता  है  तो  उसे  भली  भांति  विकसित
 कर  सकता  है  ५  भारत  में  प्रति  वर्ष  लगभग  3  लाख  25  हजार  कर्मचारी  सेवा-निवृत्त  होते  हैं  और  उतने

 ही  भर्ती  होते  यदि  20  वर्ष  पूरे  होने  पर  कर्मचारियों  को  सेवा-निवृत्त  किया  गया  तो  उनके  स्थान
 पर  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  जा  सकता  इस  प्रकार  लाखों  लोगों  को  रोजगार  दिया

 जा  सकता  लेकिन  यदि  हम  ऐसा  करें  तो  हमें  संविधान  में  संशोधन  करना  होगा  ।  क्योंकि

 भोगी  जनता  में  व्यापक  असन्तोष  पैदा  हो  सकता  है  क्योंकि  यह  उनके  मूल  अधिकारों  का  प्रश्न

 किन्तु  हमारा  लक्ष्य  यह  है  कि  इस  देश  के  प्रत्येक  नागरिक  को  लाभ  पहुंचाया  हमें  बेरोजगारी  दूर
 करनी  यदि  हम  ऐसा  चाहते  हैं  तो  हमें  ऐसे  लोगों  के  असन्तोष  पर  ध्यान  नहीं  देना  चाहिए  जो
 20  वर्ष  का  सेवाकाल  पूरा  करने  पर  सेवा-निवृत्त  किये  जायेंगे  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  मेरा
 संशोधन  स्वीकार  किया

 शिक्षित  युवा  वर्ग  को  किसी-न-किसी  तरह  से  नौकरी  मिल  जाती  है  या  वे  किसी  न  किसी  तरह
 से  अंशकालिक  नौकरी  करके  धन  कमा  लेते  किन्तु  अशिक्षितों  के  बारे  में  तो  सोचें  ।  वे  अपने  परिवारों

 का  भरण-पोषण  करने  में  असमर्थ  यदि  आप  ऐसी  जगह  जायें  जहां  इमारतें  बन  रही  हों  तभी  उन
 कामगारों  की  दुर्देशा  आप  देख  पायेंगे  ।  महिला  कामगार  अपने  बच्चों  को  सड़क  के  किनारे  छोड़  देती  हैं
 और  मजदूरी  करती  उन्हें  बहुत  कम  धनराशि  अदा  की  जाती  उनके  लिए  प्रयूति  अवकाश  की
 व्यवस्था  नहीं  इसीलिए  गर्भवती  महिला  कामगार  शिशु  उत्पन्न  होने  तक  काम  करती  रहती
 उनके  बच्चे  सड़क  के  किनारे  पड़े  हुए  पाइपों  पर  ही  पैदा  हो  जाते  इससे  ही  आपको  उनकी  दुर्दंशा
 के  बारे  में  पता  चल  सकता  है  ।  हमें  इन  गरीब  कामगारों  के  बारे  में  सोचना  हमें  चाहिए  कि
 इनके  लिए  नौकरी  की  गारंटी  और  उनके  जीवन  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करें  । इसीलिए  यह  आवश्यक

 है  कि  ऐसा  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाए  जिसमें  पूर्ण  सुरक्षा  और  गारंटी  के  साथ  प्रत्येक  के  लिए
 नौकरी  की  व्यवस्था  हेतु  समुचित  उपबन्ध  किया  मेरी  राय  में  श्री  बनातवाला  द्वारा  प्रस्तुत
 विधेयक  व्यापक  नहीं  है  क्योंकि  मैंने  जितने  भी  सुझाव  दिये  हैं  उनमें  से कोई  भी  उस  विधेयक  में  नहीं  है  ।

 उन्होंने  बेरोजगारों  को  बेरोजगारी  भत्ता  प्रदान  किये  जाने  के  बारे  में  कहा  है  ।  किन्तु  इससे  बेरोजगारी
 ओर  बढ़ेगी  क्योंकि  प्रत्येक  आदमी  इस  भत्ते  की  अपेक्षा  करेगा  ।  वे  लोग  कोई  काम  नहीं  करेंगे  या  वे  कोई
 सरकारी  या  गैर-सरकारी  नौकरी  नहीं  करेंगे  ।  कुछ  राज्य  जैसे  पश्चिम  बंगाल  बेरोजगारी  भत्ते  के

 रूप  में  बेरोजगारों  को  50  या  100  रुपये  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।  क्या  इस  तुच्छ  राशि  से  वे  अपने  परिवार
 का  भरण-पोषण  कर  पायेंगे  ?  जो  भी  मैं  बेरोजगारी  भत्ता  दिये  जाने  के  विचार  का  अनुमोदन  नहीं
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 करता  क्योंकि  बेरोजगारी  की  समस्या  का  यह  स्थाई  समाधान  नहीं  है  ।  इसीलिए  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  माननीय  सदस्य  इस  समस्या  को  समझेंगे  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  मेरे  सुझावों
 पर  ध्यान  दें  ।  विगत  में  हमारी  सरकार  ने  बेरोजगारी  की  समस्या  दूर  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किये

 मुझे  आशा  है  कि  इस  गम्भीर  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  उचित  और  सुविचारित  योजना  बनाने
 पर  ध्यान  दिया  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  दिशा  में  कदम  उठाने  से  पूर्व  राज्य  सरकारों
 को  केन्द्र  के  परामर्श  से  विधान  बनाने  चाहिएं  ।.  केन्द्रीय  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  केवल  नीति  सम्बन्धी
 निर्णय  ही  कर  सकती  है  ।  क्योंकि  विगत  में  भारत  सरकार  ने  भूमि  सुधार  लागू  करने  और  जमींदारी  के

 उन्मूलन  के  लिए  नीति  सम्बन्धी  निर्णय  लिए  थे  ।  बाद  में  राज्य  सरकारों  ने  उन  उपायों  को  लागू  करने
 के  लिए  विधान  भारत  सरकार  को  इस  दिशा  में  नीति  सम्बन्धी  निर्णय  लेना  चाहिए
 तथा  राज्य  सरकारों  को  बेरोजगारी  की  समस्या  के  उन्मूलन  हेतु  विधान  बनाने  के  लिए  आवश्यक  कदम
 उठाने  चाहिएं  ।  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  कुछ
 दिशा-निर्देश  दे  ।

 अन्त  सभा  में  देश  की  गंभीर  समस्या  पर  हुई  लाभप्रद  चर्चा  पर  अपनी  प्रसन्नता  व्यक्त
 करता  हूं  ।  मुझे  आशा  है  कि  इस  चर्चा  का  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  पर  दूरगामी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस
 विधेयक  पर  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  और  इन  शब्दों  के  साय
 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  थम्पन  थामस  :  मैं  श्री  बनातवाला  को  यह  विधेयक  लाने  के  लिए
 बधाई  देता  हूं  ।  यह  विधेयक  बेरोजगारों  के  प्रति  सरकार  की  जिम्मेदारी  दर्शाता  है  और  इस  बात  पर

 बल  देता  है  कि  सरकार  को  अपनी  जनता  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  करनी  मेरे  अपने

 केरल  ने  इस  प्रकार  का  प्रयोग  किया  है  और  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  बेरोजगारी  भत्ता  देने

 की  हमारी  एक  योजना  मेरे  विचार  से  श्री  बनातवाला  ने  केरल  सरकार  की  इसी  योजना  से  कुछ
 प्रेरणा  ली

 निश्चित  रूत  से  यह  विधेयक  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  प्रति  सरकार  की  जिम्मेदारी

 जताता  यह  देखना  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  लोगों  को  रोजगार  मिले  और  उनके  पास

 यापन  का  कोई  साधन  हो  ।

 जहां  तक  बेरोजगारी  की  समस्या  का  सम्बन्ध  हम  सभी  देश  की  वर्तमान  स्थिति  से  अवगत

 कुछ  समय  पहले  सदन  में  प्रस्तुत  किए  गए  सवक्षणਂ  से  पता  चलता  है  कि  रोजगार

 कार्यालयों  में  3  करोड़  7  लाख  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  हम  इसकी  गंभीरता  का

 भांति  अनमान  लगा  सकते  हैं  ।  सरकार  बढ़ती  बेरीजगारी  को  रोकने  में  सक्षम  नहीं  देश  में  पैदा

 किए  जाने वाले  रोजगार-अवसरों  और  दिन-प्रति-दिन  बढ़ती  बेरोजगारी  की  दर  के  बीच  कोई  परस्पर

 सम्बन्ध  नहीं  लोगों  को  प्रदान  किए  जा  रहे  रोजगार  के  अवसरों  की  दूर  हमारी  जनसंख्या  में  वृद्धि
 की  दर  से  बहुत  कम  हमारा  सारा  हमारी  स्तारी  नीतियों  और  योजनाओं  से  यह

 तथ्य  स्पष्ट  रूप  से  सामने  आता  है  कि  सरकार  के  पास  अधिक  से  अधिक  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने

 का  कोई  कायंतक्रम  नहीं  है  ।  ु
 समाजवाद  में  विश्वास  वाले  प्रत्येक  देश  के  सामने  एक  ही  रास्ता  है  कि  यदि  वह  अपने

 लोगों  को  रोजगार  प्रदान  नहीं  कर  सकता  तो  उन्हें  बेरोजगारो  अनुदान  प्रदान  श्री  बनातवाला  ने

 अपने  विधेयक  में  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  कही  है  कि  बे  रोजगार  व्यक्तियों  को  जीवन-निर्वाह  अथवा  भत्ते
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 के  रूप  में  बेरोजगारी  अनुदान  दिया  जाना  यदि  ऐसा  करना  संभव  नहीं  हो  तो  कम  से  कम

 कोई  बीमा  योजना  ही  हो  ताकि  बीमे  में  उनका  ग्रजारा  चल  सके  ।  महाराष्ट्र  में  बेरोजगार  गारंटी
 योजना  शुरू  की  गई  थी  ओर  कुछ  ह॒द  तक  यह  योजना  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  करने
 के  मामले  में  कुछ  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  कर  सकी  |  यह  ठीक  है  कि  ऐसी  योजनाओं  से  कुछ  वर्गों  अथवा

 कुछ  व्यक्तियों  को  ही  रोजगार  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिलती  है  परन्तु  ये  समस्याएं  वास्तव  में  इस
 समस्या  की  सीमा  को  भी  नहीं  जिसका  सामना  हमारे  देश  को  करना  पड़  रहा
 सरकार  के  पास  केवल  यही  विकल्प  है  कि  निर्धन  और  बेरोजगार  व्यक्तियों  में  विश्वास  पैदा  किया

 ऐसा  केवल  रोजगार  प्रदान  करके  ही  किया  जा  सकता  सरकार  अपनी  जनता  को  रोजगार  प्रदान
 करने  के  लिए  बाध्य  है  और  यदि  सभी  को  रोजगार  देना  सरकार  के  लिए  संभव  नहीं  तो  कुछ
 राशि  अथवा  अनुदान  दिया  जाना

 इस  संबंध  में  मैं  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  के  बारे  में  बताना  हमारा  देश  वास्तव  में  गरीब

 नहीं  हमारा  देश  अमीर  है  परन्तु  हमार  जनता  गरीब  है  और  हमारे  देश  के  लोग  हमारी  गलत
 नीक़ियथों  क ेकारण  गरीब  इस  देश  में  उपलब्ध  धन  को  परिचालित  नहीं  किया  देश  में
 परिचालित  कुल  सम्पदा  20  प्रतिशत  है  और  शेष  80  प्रतिशत  सम्पदा  अभी  भी  छिपी  हुई  यदि
 सरकार  उस  धन  को  बाहर  निकाले  और  उसे  उत्पादतकारी  सामग्री  अथवा  उत्पादमकारी  प्रयोजनों  के

 लिए  खच  करे  तो  निस्सन्देह  लोगों  के लिए  रोजगार  पैदा  किया  जा  सकता  सरकार  को  इस
 सम्बन्ध  में  अपने  आपको  वचनबद्ध  करना  होगा  और  रोजगार  प्रदान  करने  की  जिम्मेदारी  लेनी  होगी  ।

 यदि  सरकार  इस  बात  की  जिम्मेदारी  लेती  है  कि  80  प्रतिशत  धन  जो  अभी  भी  कुछ
 व्यक्तियों  के  पास  यदि  उसे  बाहर  लाकर  उससे  रोजगार  पैदा  किए  जाएं  तो  सामाजिक  व्यवस्था

 बदल  रोजगार  की  असुरक्षा  के कारण  लोग  धन  संचय  करने  पर  मजबूर  हैं  और  उनमें
 धन  संचय  करने  की  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही

 इसलिए  लोग  अन्य  साधनों  से  धन  का  संचय  करते  हैं  और  यह  सोचकर  उसे  बेकार  पड़ा  रहने
 देते  हैं  कि उनका  बेटा  अथवा  बेटी  अथवा  पोती  अथवा  उससे  अगली  पीढ़ी  आएगी  और  वे  इसका
 उपयोग  कर  सकेंगे  ।  वह  यह  बात  कह  रहे  हैं  ।  यह  हमारे  देश  की  प्रमुख  समस्याओं  में  से  एक  इसे
 कैसे  समाप्त  किया  जा  सकता  है  ?  इसका  सामना  केवल  तभी  किया  जा  सकता  है  जब  सरकार  यह
 कहे  कि  कुछ  साधन  सम्पन्न  लोगों  की  उन  गरीब  लोगों  के  प्रति  जिम्मेदारी  है  जो  बेरोजगार  हैं  ।  केवल
 ऐसा  करने  पर  ही  संचित  धन  बाहर  आएगा  ।  यदि  सरकार  इसके  लिए  वचनबद्ध  हो  और  बेरोजगारी

 अनुदान  देने  के  लिए  बाध्य  हो और  वह  भी  उन  व्यक्तियों  की  जेब  जिन्होंने  इस  धन  को  संचित
 करके  बेकार  रखा  हुआ  केवल  तभी  इस  समस्या  का  समाधान  हो  सकता  है  ।

 इसलिए  मैं  श्री  बनातवाला  द्वारा  यह  कहने  पर  उन्हें  बधाई  देता  हुं  कि जब  तक  सरकार  बेकार
 पड़े  धन  अथवा  सम्पदा  को  बाहर  नहीं  निकालती  तब  तक  यह  सरकार  की  जिम्मेदारी  होगी  कि  वह
 रोजगार  के  अधिक  अवसर  प्रदान  इस  ढंग  से  ही  हमारी  प्रति  व्यक्ति  जीवन  के  प्रति
 हमारे  पूरे  दृष्टिकोण  अथवा  पूरे  जीवन  में  परिवर्तन  आएगा  ।  इसलिए  मैं  श्री  बनातवाला  के  विधेयक
 का  पूरा-पुरा  समर्थन  करता  हूं  और  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  न  केवल  यह
 बल्कि  एक  संविधान  विधेयक  भी  आवश्यक  जिसके  बारे  में  सरकार  को  अब  सोचना
 अब  उन्हें  अनुच्छेद  19  में  अथवा  संविधान  में  दिए  गए  मौलिक  अधिकारों  में  संशोधन  करना  चाहिए  ।
 वहां  हमें  रोजगार  का  अधिकार  भी  प्रदान  करना  पड़ेगा  ।  इसे  भारत  में  रहने  वाले  व्यक्ति  के  लिए
 मौलिक  अधिकार  बनाया  जाना  इस  प्रत्येक  नप्गरिफ  को  रोजगार  का  अधिकार  मिल
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 जाएगा  ।  यदि  उसे  रोजगार  का  अवसर  नहीं  दिया  तो  फिर  उसे  जिन्दा  रहने  का  अधिकार  तो
 होना  ही  यदि  रोजगार  के  अधिकार  को  स्वाभाविक  रूप  से  संविधान  में  मौलिक  अधिकार
 के  रूप  में  सम्मिलित  किया  जाये  तो  व्यक्ति  अपने  को  सुरक्षित  महसूस  करता  है  ।  उसकी  सुरक्षा
 के  लिए  स्वयं  संविधान  ही  कुछ  न  कुछ  प्रदान  करेगा  ।  उसे  जीवन-थापन  करने  का  अधिकार
 होगा  ।

 इस  विधेयक  की  विषयवस्तु  क्या  है  ?  इस  विध्नेयक  की  विषयवस्तु  जिंदा  रहने  का  अधिकार
 क्या  सरकार  उसे  जिंदा  रहने  का  अधिकार  देगी  ?  प्रश्न  यह

 ऐसा  कहा  जातः  है  कि  में  किसी  नागरिक  का  पाप  यही  है  कि  वह  भारत  में  पैदा

 हुआ  ।”  इस  पाप  के  लिए  वह  जिम्मेदार  नहीं  है  ।  उस  पाप  के  लिए  कोई  अन्य  व्यक्ति  जिम्मेदार
 क्या  सरकार  उन्हें  किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  किए  गए  पाप  का  फल  भुगतने  रहने  की  अनुमति  देगी  ?

 यदि  कोई  व्यक्ति  पैदा  होता  है  तो  आप  उसे  जिन्दा  रहने  का  अधिकार  प्रदान  करते  जिन्दा

 रहने  का  अधिकार  देने  के  लिए  आप  उसे  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करें  जिनसे  वह  जिन्दा

 रह  सके  ।

 मैं  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  उन्हें  भ्रुनः  बधाई  देता  हूं  ।

 ]

 श्रीमती  ऊषा  चौबरी  :  सभापति  बनातवाला  जी  ने  जो  बेरोजबारी

 उन््मलन  विधेयक  यहां  चर्चा  के  लिए  पेश  किया  है  उसका  मैं  हादिक  स्वागत  करती  हूं  ।  अभी  हमारे

 समाज  में  आजादी  के  बाद  भी  जिस  ओर  हमें  मुड़के  देखने  और  सोचने  का  समय  आवश्यकता  है

 वह  बेरोजगारी  की  समस्या  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  की  समस्या  कई  लोगों  के  अमीर  होने  की

 और  कई  लोगों  के  गरीब  होने  की  समस्या  उसके  हल  के  लिए  हम  बार-बार  देख  रहे  हैं  ।  मैं

 समझती  हूं  कि  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  का  समय  हमारे  जीवन  में  आया  मुझे  मालूम  प्राइवेट

 मैम्बर  विधेयक  पर  जब  चर्चा  होती  तो  अलग-अलग  सुझाव  भी  आते  विधेयक  को  पारित  कियां

 जाना  या  नहीं  किया  जाना  एक  अलग  बात  हमारी  सरकार  बीस  सूत्री  कार्य  क्रम  के  माध्यम  से  इस

 समस्या  को  दर  करने  में  लगी  है  ।  गरीबी  हटाने  के  बेरोजगारी  दूर  करने  के  लिए  सीलिंग  का

 कानन  तो  इसी  सरकार  के  माध्यम  से  आया  ।  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  भी  इसी  सरकार  के

 माध्यम  से  किया  गया  ।  हमारी  स्व०  नेता  इन्दिरा  जी  ने  आ्थिक  क्रान्ति  का  एक  कदम  बढ़ाया  था  ।

 मैं  समझती  हूं  कि  उन्हीं  विचारों  को  और  दोबारा  समर्थन  देने  के  लिए  ऐसे  विधेयक  यहां  चर्चा  के  लिए
 आते  हैं  ।  उससे  सरकार  को  और  बल  मिलता  ताकि  शासन  जो  कार  कर  रहा  उसमें  कुछ  और
 सझाव  आए  और  कुछ  संशोधन  हो  ।  आथिक  नीति  बनाते  समय  और  उसका  इम्पलीमेंटेशन  करने  के

 लिए  कोई  रूप-रेखा  बनाई  जा  सके  ।  उस  दिशा  में  बनातवाला  जी  का  विधेयक  बहुत  कामयाब  रहेगा  ।
 और  उस  दिशा  में  एक  कदम  आगे  बढ़ने  के  लिए  हमें  समर्थन  देता  रहेगा  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  अपने-अपने  विचार  रखे  जिनका  मैं  दोबारा  जिक्र  नहीं  करना

 चाहती  हुं  ।  संसद  भाइयों  ने  यह  बताया  कि  इस  बेरोजगारी  की  समस्या  की  वजह  से  हमारे  शहर
 भरते  जा  रहे  हैं  और  देहात  सुनसान  होते  जा  रहे  यदि  राजनीतिक  हालत  के  कारण  यह  फर्क
 किया  जाता  तो  बात  समझ  में  आती  ।  लेकिन  सीलिंग  के  बाद  जो  भी  जमीन  बची  और  बढ़ते  हुए
 परिवार  नजर  आते  परिवारों  के  विभाजन  हुए  और  इस  वजह  से  आज  देहातों  में  किसान  या

 मृजदूर  की  हालत  में  ज्यादा  फर्क  नजर  नहीं  आता  उनके  लिए  दूसरी  कोई  आथिक  सहायता  की
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 भावना  या  आथिक  स्थिति  कोई  भी  ऐसी  चीज  नहीं  है  कि  जेती  के  साथ-साथ  देहातों  में  ज्यादा
 बिजनेस  या  दूसरे  जरिए  से  काम  कर

 शिक्षा  की  जो  हालत  शिक्षा  की  जो  अवस्था  इसको  मद्दे  नजर  रखते  हुए  हमारे  मापनीय
 प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  एक  बहुत  अच्छा  कदम  उठाया  शिक्षा  की  नीति  में  उन्होंने  राष्ट्रीयਂ
 स्तर  पर  परिवतंन  हम  देखते  थे  कि  किसानों  की  खेती  के  मजदूरी  के  साथ-साथ  उनके
 जीवन  के  निर्वाह  के  लिए  दूसरा  कोई  रास्ता  तो  शिक्षा  शिक्षा  के  माध्यम  से  उनको  व्यवसाय
 करने  तथा  नौकरी  मिलने  की  आवश्यकता  थी  ।  लेकिन  आज  हम  देहातों  में  स्कूल  देखते  देहातों  में
 शिक्षा  की  अवस्था  देखते  तो  उससे  बच्चे  अनपढ़  तो  नहीं  लेकिन  ज्यादा  पढ़  भी  नहीं  सकते

 हैं  ।  आज  कितने  ड्रापआउट्स  के  प्रमाण  देहातों  में  गरीबों  के  घरों  में  देखते  पिछली  हुई  बस्ती  में
 दिखाई  देते  दो  साल  पहले  आदिवासी  इलाकों  में  एक  सर्वे  हुआ  ।  उच्च  शिक्षा  के  इंजीनियसं
 और  डाक्टस  बनाने  के  लिए  दो  सीटें  रिजवं  होती  इसके  लिए  भी  आदिवासी  बच्चे  वहां  तक  नहीं
 पहुँच  पाते  यानी  ड्रापआउट्स  का  प्रमाण  यही  शिक्षा  की  व्यवस्था  जहां  शिक्षा  पाकर  भी
 सविस  नहीं  मिल  पाती  उद्योग  लगाने  के  लिए  बच्चे  खड़े  नहीं  हो  सकते  इसलिए  आज  पिछड़े

 हुए  इलाकों  देहांतों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  इतनी  बढ़ी  हुई  इस  समस्या  को  दूर  करने  के

 लिए  शासन  की  अलग-अलग  नीतियों  के  साथ-साथ  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  शिक्षित  बेरोजगारों
 के  लिए  योजनाएं  चलाई  जा  रही  जिसको  इन्दिरा  जी  ने  शुरू  किया  छोटे-छोटे  उद्योगों  के

 लिए  बेरोजगार  युवकों  को  उसमें  ताकत  मिलती  हिम्मत  मिलती  है  ।  इसके  लिए  भी  मैं  कुछ  सुझाव
 देना  चाहती  इसके  साथ-साथ  देहातों  में  छोटे-छोटे  उद्योगों  और  व्यवसायों  की  शिक्षा  और
 प्रशिक्षण  देने  की  आवश्यकता  है  ।  इसी  के  साथ-साथ  हमें  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  आज  हमारे  देहातों
 का  किसान  भाई  यह  पूछता  है  कि  हमारे  लिए  सीलिग  तो  आ  गई  लेकिन  अबंन  सीलिंग  जो  शहरी
 सम्पत्ति  इकट्ठा  करते  उनकी  रोकथाम  के  लिए  कुछ  नहीं  इसके  अलावा  यह  बात  भी

 हैं  कि  एक  घर  में  दस-दस  लोग  सर्विस  करते  हैं  और  दूसरी  तरफ  जो  गरीब  जो  पिछड़ा  हुआ
 परिवार  उसके  बच्चे  पढ़  नहीं  सकते  और  इन  हालात  का  मुकाबला  नहीं  कर  सकते  और  कोई

 प्रशिक्षण  नहीं  ले  सकते  ।  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  हुआ  और  एक  नई  योजना  शिक्षित  बेरोजगारों  के

 लिए  आई  लेकिन  अगर  कोई  उद्योग  लगाना  चाहता  तो  उसको  लाइसेंस  नहीं  कोई  जगह

 नहीं  मिल  कभी  विद्युत  का  कनेक्शन  मिल  पाता  और  समाज  में  जो  दलाल  और  श्रष्टाचारी

 लोग  जो  सब  जगह  फैले  हुए  उनके  कारण  उस  योजना  का  लाभ  उन  लोगों  को  नहीं  मिल

 जिनके  लिए  योजना  बनी  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हमारी  सरकार  किसी  कानून  के  जरिए
 या  बन्धन  के  जरिए  कोई  ऐसी  चीज  जिसमें  हर  परिवार  के  एक  व्यक्ति  को  सविस  देने  की

 व्यवस्था  हो  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  सविस  मिल  सके  ।  आजादी  सबको  है  लेकिन  हम  कितना

 कमाएं  और  कोई  कितना  भूखा  इसके  लिए  बन्धन  लगाने  के  लिए  कोई  क्रान्तिकारी  कदम

 उठाया  जाए  ।  इस  बारे  में  सरकार  सोचे  और  मंत्रालय  यह  भावना  मैं  यहां  प्रदर्शित  करना

 चाहती  हूं  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  एक  छोटा  सा  सुझाव  है  ।  गवनंमेंट  आफ  इण्डिया  की  सेल्फ  एम्पलायमेंट
 स्कीम  है  ।  जिस  एरिया  से  मैं  आती  हूं  विदर्भ  उसमें  ट्राइबल  एरिया  ज्यादा  अमरावती
 डिवीजन  का  मैंने  एक  लोक  प्रतिनिधि  की  हैसियत  से  सर्वे  किया  ।  उस  योजना के  अंतर्गत  हम  इंडस्ट्रियल
 दृष्टि  से  लोन  लेते  हैं  और  कुछ  सर्विस  के  हिसाव  से  लोन  लेते  हैं*  और  बिजनेस  के  लिए  फाइनैस  देते  हैं
 लेकिन  हर  सांसद  भाई  और  बहन  और  कोई  भी  नागरिक  उसको  पता  होगा  किजो  शहूर  में
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 घंधा  करने  वाले  लोग  उन्होंने  ही इसका  ज्यादा  फायदा  उठाया  है  और  जो  पिछड़े  हुए  लोग
 उनको  इसका  फायदा  बहुत  कम  मिला  एक  दुकानदार  तो  उसका  लड़का  अलग  नाम  रखकर
 अपनी  दूसरी  दुकान  निकाल  लेता  है  और  जिसके  पास  कुछ  नहीं  उसको  कुछ  नहीं  मिलता  है  ।  योजना

 बहुत  अच्छी  ह ैऔर  शासन  बहुत  कोशिश  भी  कर  रहा  है  लेकिन  उस  एरिया  में  लोगों  में  जागृति  नहीं  है
 और  न  ही  वहां  पर  प्रचार  है  और  प्रशिक्षण  भी  नहीं  है  ।  मैं  यहां  पर  डिटेल्स  नहीं  रखना  चाहती  लेकिन
 चार  जिलों  का  हमने  सर्वे  किया  है  और  तब  यह  सच्चाई  सामने  आई  कि  जब  तक  इस  योजना  के
 अन्तगंत  किसानों  को  खेती  के  लिए  कर्जा  नहीं  देते  तब  तक  यह  योजना  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित

 नहीं  हो  सकती  ।  हमने  उनको  बोला  कि  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  यह  योजना  है  और  इसका  लाभ
 लेना  उन्होंने  बताया  कि  उनको  रा-मैंटीरियल  नहीं  मिलता  देहातों  में  कौन  से  उद्योग

 जिसके  लिए  मार्केट  उपलब्ध  यह  सब  उनको  पता  नहीं  रहता  कई  तरह  के  लाइसेंस
 उसको  लेने  पड़ते  मेरे  एरिया  की  यह  बात  इसलिए  मैं  जानती  हूं  कि  सेंट्रल  गवनंमेंट  ने  जो
 फाइनेन्सेज  दिए  उनको  वे  पूरी  तरह  से  यूटीलाइज  नहीं  कर  पाते  ।  इसलिए  हमारी  यह  इच्छा  है  कि

 इस  योजना  के  अन्तगंत  खेती  के  लिए  और  खेती  पर  निर्धारित  छोटे-छोटे  उद्योगों  के  इरीगेशन
 के  लिए  और  स्प्रिकिल  मशीन  के  लिए  देने  की  व्यवस्था  शिक्षित  वेकारों  के  लिए  सेन््ट्रल
 गवनेमेंट  की  जो  योजना  उसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  पर  सेन्ट  में  आदिवासिवों  को  रा-मेटीरियल  मिले

 और  इंडस्ट्रीज  लगाने  के  लिए  हम  फाइनेंस  किसानों  के  लिए  स्टप्रिकिल  मशीन  के  लिए  और

 टेकनोलोजी  के  डेवलपमेंट  के  लिए  कुछ  रिसोर्सेज  उनको  दें  ताकि  खेती  की  फसल  बढ़े  और  गांव

 शहरों  की  तरफ  दौड़ने  वाले  लड़के  वहीं  रुक  वहीं  थम  जाएं  ।  किसानों  के  बच्चों  के

 मजदूरों  के  बच्चों  के  आदिवासियों  के  बच्चों  के  लिए  और  देहातों  में  घर-घर  उद्योग  करने  वाली

 महिलाओं  को  हम  उद्योग  प्रदान  कर  ऐसी  व्यवस्था  हमें  करनी  चाहिए  ।

 विदेशों  में  हमारे  यहां  से  कुछ  लोग  जाते  खास  कर  के  दक्षिण  के  मद्रास  ऐसेਂ

 एयरपोर्ट  हैं  जहां  पर  कि  हम  गए  वहां  से  हमारे  बच्चे  जाते  यह  बात  नहीं  है  कि  वे  इसलिए
 जाते  हैं  कि  यहां  से  वहां  ज्यादा  तनख्वाह  मिलती  है  ।  वहां  सुविधाएं  ज्यादा  इसलिए  वे  जाते  हैं  ।

 साऊथ  से  ही  पूरे  देश  से  जाते  जब  उनके  घर  वाले  उन्हें  विदा  करने  जाते  हैं  तो  उनकी  आंखों

 से  आंसू  टपकते  वे  नहीं  चाहते  कि  उनके  बच्चे  बाहर  जाएं  लेकिन  वे  रोजी-रोटी  के  लिए  जाते

 कुछ  अपने  से  जाते  कुछ  एजेंटों  के  जरिए  से  जाते  हैं  ।  उनको  भी  हमें  रोकन्त  है  ।

 इसलिए  यह  जो  बिल  आया  इसका  मैं  हृदय  से  स्वागत  करती  हूं  और  मंत्री  महोदय  से

 विनती  करती  हूं  कि  समाज  में  कोई  ऐसी  समस्या  नहीं  है
 जिसको  कि  केवल  एक  ही  मंत्रालय  हल

 कर  जो  भी  सामाजिक  समस्याएं  हैं  उनका  सम्बन्ध  सभी  मंत्रालयों  से  इसलिए  बेकारी

 और  बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  भी  कह  उनको  भी

 साथ  सब  विभागों  को  एक  साथ  मिलजुल  कर  काम  करना  इसलिए  सभी  की  मदद  उपलब्ध

 होना  बहुत  ही  आवश्यक

 मैं  जहां  से  आती  वहां  हमारी  महाराष्ट्र  गवर्नमेंट  ने  इस  प्रोग्राम  को  उठाया  एम्पलायमेंट

 गारन्टी  स्कीम  एक  अच्छी  योजना  मानी  जाती  ऐसी  योजना  सभी  राज्यों  में  चलनी  चाहिए  ।

 इधर  या  उधर  बैठने  वाले  भाई  अपनी-अपनी  राज्य  सरकारों  से  इस  बारे  में  विचार  करने  के  लिए  कहें  )

 महाराष्ट्र  ने  जो रोजगार  योजना  बनायी  दूसरे  प्रांत  भी  इस  बारे  में  कदम  उठाएं  और  केन्द्र  सरकार
 से  जो  सुविधाएं  मिल  सकती  हैं  वे  प्राप्त  करें  |  बेकारी  की  समस्या  कुछ  ही  दिनों  में  पूरी  तरह  से  तो

 दूर  नहीं  हो  सकती  है  ।  लेकिन  हम  युवाओं  और  बेरोजगारों  के  जीवन  में  रोजी-रोटी  का  कुछ  बन्दोबस्त
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 कर  उन्हें  कुछ  सुविधाएं  दे  सके  वह  हमें  करना  अपनी  ये  भावनाएं  व्यक्त  करते  हुए  मैं

 समाध्त  करती  हूं  ।

 श्री  के०डो०  सुल्तानपुरी  :  माननीय  सभापति  मान्यवर  बनातवाला  जी  को  मैं

 मृबारकवाद  देता  हूं  कि  वे एक  अच्छा  बिल  इस  सदन  में  लाएं  ।  सबसे  बड़ी  बात  तो  यह  है  कि  देश  में  जो

 बेरोजंगार  हैं  उनकी  बेरोजगारी  समाप्त  करने  के  लिए  कौन-कौन  से  उपाय  किए  जाएं  जिससे  कि  उनको
 रोजगार  दिया  जा  हमें  यह  देखना  होगा  ।

 आप  देखेंगे  कि  भारत  सरकार  ने  इसके  लिए  बहुत  से  पग  उठाए  हैं  और  उन्हीं  पगों  की  वजह
 से  आज  देश  में  बेरोजगारी  कुछ  कम  हुई  है  ।  यह  ठीक  है  कि  इसको  जिस  स्थिति  तक  खत्म  किया  जाना

 था  उस  स्थिति  तक  वह  खत्म  नहीं  हुई  पर  इसको  खत्म  करने  की  सरकार  ने  पूरी  चेष्टा  की

 इसका  नतीजा  यह  हुआ  जो  हमारे  लड़के-लड़कियां  शिक्षा  प्राप्त  उनको  रोजगार  प्राप्त  हुआ  है  ।

 भूमसिहीनों  को  भूमि  देने  का  हमारी  सरकार  ने  फैसला  हमारी  भूतपूर्व  प्रधान  मरहम  नेता
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  ने  भूमिहीन  किसानों  को  जमीनें  देकर  उनको  भूमि  का  मालिक  बनाया  ।  इस
 कारण  से  भी  बहुत  से  लोगों  को  रोजगार  मिल

 ह

 इसी  तरहं  से  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लिए  शिक्षा  का

 महंल्य  आज  के  हालत  के  हिसाब  हमारे  राष्ट्र  में  जितने  लड़के-लड़कियं  अनफ्ड़  जितमे

 नौजवान  बेकार  जिनके  पास  कोई  काम  नहीं  बहुत  से  बेकार  खुदकशी  भी  कर॑  लेते  हैं  क्योंकि  उनके

 मांग्बाप  उनका  पालन-पोषण  नहीं  कर  उनको  रोजगार  घाली  शिक्षा  देने  का  भी  काम  बहुत॑  जरूरी

 है  ।  ऐसे  लोगों  की  अभी  तक  शिक्षा  का  कोई  भी  लाभ  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  हर  राज्य

 को  जिम्मेदार  बनाया  जाए  कि  वह  अपने  लड़के-लड़कियों  को  रोजगार  प्राप्त  करने  वाली  ट्रेनिंग
 कि  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  में  तब्दीली  आ  रही  है  और  नई  शिक्षा  प्रणाली  में  यह  रखा  जा  रहा  है  कि

 वे  शिक्षा  के  साथ-साथ  कुछ  काम  सीखें  जिससे  कि  उन्हें  रोजगार  दूढ़ना  न  पड़े  और  वे  अपने  पांव  पर

 खड़े  ही  जो  लोग  अपने  बच्चों  को  अच्छे  रकूलों  में  पढ़ा  सकते  जिनके  पास  अच्छे  साधन  वे

 ही  इस  देश  के  पब्लिक  स्कूलों  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  और  उठाया  है  ।  वही  वजह  है  कि  आज  हिन्दुस्तात
 की  जितनी  भी  अच्छी  नौकरियां  हैं  चाहे  आइ०ए०एस०  या  बैंक्स  वगरह  की  उसमें  वे  लोग  लगे  हुए

 गांवों  की  स्थिति  यह  है  कि  स्कूलों  में  मास्टर  ही  नहीं  होते  ।  अगर  साइन्स  पढ़े  हुए  लड़के  चाहिए  तो

 सर्वे  करा  कहीं  भी  गांव  में  साइन्स  पढ़े  हुए  लड़के  नहीं  इस  तरह  से  जितने  भी  पहाड़ी

 क्षेत्र  हैं  चाहे  टिहरी  गढ़वाल  या  नागालैंड  वर्गरह  का  इलाका  हो  तो  वहां  पर  मिशनरियों  द्वारा

 पढ़ाया  जाता  है  इसलिए  बड़ी  खुशखत  अंग्रेजी  बोलते  हैं  ।  हमारे  टीचसं  में  डेडीकेशन  नहीं  वे  लोग
 करते  और  तनख्वाह  बढ़ाने  की  बात  करते  हैं  ।  लेकिन  उनका  जो  रिजल्ट  आता  वह

 जीरो  ही  होता  है  ।  जितने  भी  शिक्षा  बोर्ड  बने  हुए  उनका  रिजल्ट  देखेंगे  तो  वहां  पचास  परसेंट  से
 ऊपर  किसी  का  रिजल्ट  नहीं  होता  यही  कारण  है  कि  गांव  के  सारे  बच्चे  फेल  हो  जाते  अगर
 बीस  लड़के  मैट्रिक  की  परीक्षा  देते  हैं  तो  ही  पास  होते  मास्टर  लोग  नकल  कराने  के  लिए
 पहले  से  ही  तैयार  होते  जहां  पर  एक्जामीनर  चैक  करने  के  लिए  नहीं  जाता  वहां  पर  सेंट-पर-सेंट
 पास  हो  जाते  हैं  ।  शिक्षा  का  स्तर  गांवों  में  बहुत  कम  है  ।  वहां  पर  बैठने  के  लिए  टाट-पट्टी  भी  नहीं
 होती  जब  मैं  और  कमेटी  के  सदस्य  बिहार  के  दौरे  पर  रांची  गए  तो  हमने  एक  मास्टर  से  पूछा  कि
 आप  क्या  पढ़ा  रहे  उन्होंने  कहा  कि  शिक्षा  प्रणाली  से  अनुसार  हम  अच्छी  तरह  पढ़ा  रहे  जब
 मैंने  पूछा  कि  भारत  सरकार  के  शिक्षा  मंत्री  कौन  हैं  तो  कहने  लगे  कि  मुझे  पता  नहीं  जब  एक
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 मास्टर  ऐसा  जवाब  देता  है  तो  वह  बच्चे  कंसे-पढ़ेंगे  ।  बच्चों  को  जब  साक्षात्कार  के  लिए  दिल्ली  जाना

 होता  है  तो  यहां  आने  पर  सेन्टर  का  पता  करने  पर  ही  समय  निकल  जाता  गांवं  के  साधारण
 बच्चों  को  कोई  नहीं  पूछता  ।  जब  वे  अपने  स्थान  पर  पहुंचते  हैं  तो  उनका  इंटरव्यू  खत्म  हो  जाता  है  ।

 अग्रर  एक  पोस्ट  होती  है  तो  कम  से  कम  चालीस-पचास  आदमी  रोजगार  कार्यालय  से  अवश्य  उसके

 लिए  पहुंचते  गांव  के  बच्चों  को  बड़ी  निराशा  होती  है  क्योंकि  एक  का  भी  सिलेक्शन  नहीं  होता  है
 इस  तरह  की  ज्यादती  खत्म  होनी  चाहिए  ।  शहरों  में  भी  इस  तरह  की  स्थिति  जो  लोग  गरीब्र  हैं  और

 झुग्गेझोंपड़ी  में  रहते  उनके  साथ  भी  यह  होता  है  ।  मैं  सरकार  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इंस  तरफ़

 सरकार  को  पूरी  तरह  से  तवज्जह  देनी  पड़ेगी  ताकि  गरीब  बच्चों  को  आगे  आने  का  मौका  प्राप्त  हो
 सके  ।  जो  आदमी  कारखाना  लगाता  है  तो  वह  यही  कहता  है  कि  मैं  टेक्नीकल  हैंड  को  नहीं  लूंगा  जिनकी

 एम०एल०ए०  या  मिनिस्टर  सिफारिश  उनको  वह  नहीं  हम  लोग  तो  सिर्फ

 उद्घाटन  करने  वाले  हैं  ।  लेकिन  हमारे  बच्चों  को  वह  नहीं  मानता  है  इसलिए  हमको  एक  नियम  बताना

 पड़ेगा  ।  अगर  मध्य  प्रदेश  में  कहीं  पर  कारखाना  लगता  है  तो  वहीं  के  इलाके  के  बच्चों  को  रोजगार  मिलना

 चाहिए  ।  इस  तरह  से  हर  राज्य  में  ऐसा  होना  चाहिए  ।  लेकिन  होता  इसके  विपरीत  यह  लोग  लोन

 ले  लेते  सब  कुछ  ले  लेते  हैं  और  बाद  में  सिक  यूनिट  घोषित  करके  हमारे  पास  आ  जाते  हैं  कि  हमारी

 इंडस्ट्री  घाटे  में  जा  रही  घाटे  का  सौदा  हो  गया  है  ।  इसके  लिए  कसूरवार  हमको  बताया  जाता  हैं  ।

 इस  बात  को  सरकार  को  गम्भीरता  से  लेना  अगर  हम  गम्भीरता  से  नहीं  लेंगे  तो  यह  बेरोजगार

 बच्चे  इनके  अन्दर  जो  ज्वाला  भड़क  रही  यह  समाज  को  खराब  कर  सकते  हैं  ।

 आप  जब  भी  लाइसेंस  इश्यू  करते  हैं  तो  आपको  यह  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  जहां  पर  इंडस्ट्री
 लगे  वहां  के  लोगों  को  नौकरी  में  लिया  यहां  पर  दो  बातें  दिखाई  देती  हैं  एक  तो  रेगूलर  करना

 और  दूसरा  अस्थायी  तौर  पर  काम  करते  रेगूलर  का  तो  यह  काम  है  कि  वह  काम  करे  या  न  करे

 उसको  तनख्वाह  पूरी  वह  भी  तीन  मजदूरों  की  मजदूरी  जो  कि  अस्थायी  भारत

 सरकार  और  पब्लिक  अण्डरटेकिग  में  जो  मजदूर  काम  करते  उनको  रेगूलर  नहीं  किया  जाता  यह

 उनके  साथ  ज्यादती  हम  उनके  साथ  ठीक  व्यवहार  नहीं  करते  ।  मैं  सरकार  पर  जोर  देकर  कहना

 चाहता  हूं  कि सरकार  उन  पर  तवज्जोह  दे  ताकि  वह  स्थायी  हो  सके  और  उनको  मौका  मिल  सके  आगे

 घढ़ने  उनके  बच्चों  को  मौका  मिल  सके  ओर  वह  भी  हिन्दुस्थान  के  स्थायी  नोकर  बन  जो

 आपने  शिक्षा  की.बात  कही  नई  शिक्षा  प्रणाली  जिसमें  नवोदय  स्कूल  खुल  रहे  हैं  मैं  समझता  हूं

 इसके  जरिए  कुछ  न  कुछ  काम  होगा  ।  यह  देखना  चाहिए  कि  इसमें  धांधली  नहीं  जैसा  हमारे

 प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  और  उनका  यह  लक्ष्य  है  कि  देश  के  अन्दर  जो  गरीब  लोगों  के  बच्चे

 जो  प्रतिभाशाली  बच्चे  हैं  उनको  पढ़ने  लिखने  का  भरपूर  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  जो

 साक्षात्कार  करने  वाले  हैं  उनको  भी  आपको  देखना  इसके  लिए  मैं  आपको  एक  सुझाव  दूँगा  कि

 जिस  हल्के  में  स्कूल  खुले  उस  जगह  के  सांसद  को  उस  समिति  में  शामिल  किया  जाए  जिससे  वह  देख  सके

 कि  गरीब  बच्चे  उस  स्कूल  में  लिए  जा  रहे  हैं  या  नहीं  या  जो  टैक्स  पे  करते  हैं  उनके  बच्चे  तो  कहीं  नहीं

 लिए  जा  रहे  यह  गरीब  आदमियों  को  कहते  हैं  कि  तुम  अपने  बच्चों  को  रकूल  में  मत  भेजो  ।  वह

 गांव  के  मखिया  से  मिलकर  अपने  लिए  प्रमाण  पत्र  बनवा  लेते  हैं  और  शहर  से  मजिस्ट्रेट  साहब  उन्हें

 कम  आमदनी  वाले  लोगों  का  प्रमाण  पत्र  दे  देते  ह ैऔर  वह  अपने  बच्चों  को  उस  स्कूल  में  दाखिल  करवा

 देते  जबकि  गरीब  आदमी  का  बच्चा  उस  स्कूल  में  दाखिले  से  वंचित  रह  जाता  है  जो  कि  उन्हीं  के

 लिए  स्कूल  बनाया  गया  हमारी  सरकार  भी  यह  समझती  है  और  नियम  भी  है  कि  गरीबों  को  ऊपर

 उठाना  चच  तो  इसके  लिए  कायंवाही  करना  जरूरी
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 कई  कारखाने-दार  हैं  जिन्होंने  टैक्साइल  मिलें  लगा  ली  इससे  बुनकर  का  काम  घट  यया

 है  ।  हम  यह  नहीं  कहते  कि  कारखाने  न  लेकिन  जो  बुनकर  हैं  उनको  बेरोजगारी  को  भी  आप
 उनके  बाल-बच्चों  की  पढ़ाई  की  तरफ  ध्यान  दें  जिससे  वह  बड़े  होकर  समाज  में  आ

 इसके  साथ-साथ  यहां  शहरी  आबादी  की  बात  भी  कही  गई  ।  यह  भी  कहा  गया  कि  गांवों

 में  भूमि  का  बंटवारा  हो  गया  और  लोग  अमीर  हो  एक  एक  मजदूर  जो  सारा

 साल  अपने  खेत  में  काम  करते  हुए  अपनी  हडिडयां-पसलियां  एक  कर  देता  है  ओर  जो  प्रोडक्शन

 होता  है  उसका  उसको  उच्त्त  मूल्य  नहीं  मिलता  तो  उसका  कैसे  आ्थिक  दशा  सुधर  सकती

 जहां  हमने  गांव  के  लोगों  की  जमीन  का  बंटवारा  स्वीकार  किया  और  गरीब  लोगों  को  ऊंचा

 उठाने  का  प्रयत्न  हुआ  है  तो  हमें  शहरों  की  ओर  भी  देखना  चाहिए  जहां  लोग  10-10  मंजिल

 के  मकान  बनाकर  उसके  मालिक  बने  हुए  हैं  और  खुद  को  गरीबों  का  मसीहा  कहते  वह

 कहते  हैं  हमें  गरीबी  दूर  करनी  और  कोई  नहीं  कर  सकता  ।  लेकिन  मैं  आपको  यह  बता  देना

 शाहता  हूं  कि  अब  वे  सिर्फ  दिखावे  के  गरीब  रह  गए  हैं  वरना  वे  किसी  चीज  में  पीछे  नहीं  आज

 उन्हें  अच्छी  शिक्षा  प्राप्त  उनके  बच्चे  पब्लिक  स्कूलों  में  पढ़ते  लेकिन  अब  भी  वे  प्रचार  गरीबी

 का  ही  करते  इसलिए  हमारी  सरकार  को  थोड़ा  सा  इनकी  तरफ  भी  ध्यान  देना  उनमें

 थोड़ी  डैडीकेशन  लानी  पड़ेगी  ।  डैडीकेशन  का  मतलब  यह॒  नहीं  कि  हम  उनके  ऊपर  किसी  तरह  का

 हमला  करना  चाहते  हैं  बल्कि  इस  बात  की  डैडीकेशन  लानी  है  क्योंकि  वे  अब  सिर्फ  दिखावे  के  गरीब  हैं
 अन्यथा  उनके  बड़े-बड़े  मकान  बेशुमार  किराया  आता  फिर  भी  वे  दिखावे  के  लिए  गरीबी  का

 चोला  ओडढ़े  हुए  हैं  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  प्राथंना  करूंगा  कि  ऐसे  लोगों  के  प्रति  पूरी
 जागरुकता  के  साथ  विचार  करना  चाहिए  ।  वे  लोग  हर  फील्ड  में  बहुत  आगे  पहुंच  गए  हैं  ।  अब  हमें
 गांव  के  गरीब  की  ओर  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  वह  भी  समाज के  दूसरे  वर्गों  के  समकक्ष  आ

 सके  ,  तरक्की  कर  और  अपने  जीवन  स्तर  में  सुधार  ला  सके  ।  वह  अपना  कोई  छोटा-मोटा  मकान
 बना  सके  ।  अभी  तक  तो  वे  किराए  के  मकानों  में  ही  रहते  संदियां  गुजर  गयीं  उनको  इस  तरह
 रहते  और  हमारे  अपोजीशन  में  बैठे  हुए  कई  माननीय  सदस्य  वैसे  तो  गरीबों  का  नाम  लेकर
 कोर्ट  तक  में  चले  जाते  परन्तु  उन  वास्तविक  गरीबों  की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  जो  गांवों  में

 रहते  बनातवाला  साहव  तो  नहीं  लेकिन  अपोजीशन  के  हमारे  दूसरे  बहुत  से  लोग  उनकी
 तरफ से  कोर्ट  में  लड़ते  इसलिए  आपको  इस  ओर  विशेष  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।

 अब  मैं  एक-दो  बात  ट्राइबल  हरिजनों  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  वैसे  तो  इनके  लिए

 हमारे  विधान  में  338  के  अन्तगंत  कुछ  अख्तयारात  दिए  गए  इनको  रिजर्वेशन  कोटा  मिलता

 अनुसूचित  जातियों  को  नौकेरियों  में  पन्द्रह  प्रतिशत  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  साढ़े  सात  प्रतिशत
 रिजर्वेशन  का  प्रावधान  लेकिन  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  यह  प्रतिशत  जिस  समय  निर्धारित
 किया  गया  उसके  बाद  हमारे  देश  में  इन  लोगों  की  पौपूलेशन  काफी  अधिक  बढ़  गयी  है  ।  बेरोजगारों
 की  यदि  लिस्ट  देखी  जाए  तो  भी  इनकी  संख्या  सबसे  ज्यादा  मिलेगी  ।  आज  कह  दिया  जाता  जब
 भी  ये  लोग  किसी  इंटरव्यू  में  सम्मिलित  होते  कि  तुम  काबिल  नहीं  तुम्हारी  बौडी  ठीक  नहीं
 या  कुछ  इसी  तरह  की  इर-रैलैवेंट  बातें  कहकर  उनको  निकाल  दिया  जाता  जबकि  वे  शैक्षणिक

 दृष्टि  से  उपयुक्त  होते  किसी  को  कह  दिया  जाता  है  कि  तुमको  बैठना  नहीं  लेकिन  जब  तक

 हम  उनको  या  दूसरे  व्यवहार  सिखाएंगे  तब  तक  उन्हें  कैसे  वे  सदियों  से  बैकवर्ड

 रहे  एक  दो  दिन  में  सब  कुछ  सीख  नहीं  जाएंगे  ।  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  कि  हमारे  नेताओं

 महात्मा  जवाहर  लाल  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  और  वर्तमान  समय  में  हमारे  प्रधानमंत्री
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 राजीव  गांधी  सब  हमेशा  से  गरीब  लोगों  की  मदद  करते  आए  हैं  और  करते  ऐसी  घोषणा

 उन्होंने  कई  प्लेटफार्मंस  से  की  है  ।  फिर  भी  मैं  इतना  जरूर  कहना  चाहूंगा  कि  हर  जबह  आज  इन
 लोगों  के  लिए  आरक्षित  स्थानों  पर  उन्हें  नहीं  लिया  जाता  और  हर  जगह  बेकलोय  विद्यमान  चाहे
 आप  किसी  पब्लिक  अण्डरटेकिग  में  देख  पुलिस  में  देख  कहीं  भी  देख  मेरा  निवेदन  है  कि
 आप  ऐसे  आदेश  जारी  करें  कि  जो  बैकलौग  पिछले  40  सालों  से  चला  आ  रहा  वह  आगामी  6

 महीने  में  पूरा  हो जाए  ताकि  इन  लोगों  में  आज  जिस  तरह  निराशा  की  भावना  बढ़ती  जा  रही
 उसमें  सुधार  आये  और  ये  लोग  समझ  सके  कि  देश  के  विकास  में  हमारा  भी  ख्याल  रखा  जा  रहा  है
 ओर  संविधान  में  हमें  जो  अधिकार  दिए  गए  उनसे  अब  हमें  वंचित  नहीं  होना  आप  केन्द्रीय

 यहां  के  अधिकारियों  के  कानून  बनाकर  या  भारत  सरकार  के  किसी  डायरैक्शन
 से  ऐसा  कर  सकते  यह  व्यवस्था  भी  कर  दें  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  इन  आदेशों  का  उल्लंघन  करता

 हुआ  पाया  जाएगा  तो  उसके  विरुद्ध  सख्त  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  की  तब  जाकर  स्थिति  में

 सुधार  आएगा  ।  अन्यथा  कुछ  मुट्ठी-भर  लोग  ही  गरीबी  का  नाम  लेकर  सारे  फायदे  उठाते  चले  जाएंगे
 और  हमारे  गांव  के  लोग  पिछड़े  के  पिछड़े  ही  रह  जाएंगे  जो  अभी  तक  उन  सुविधाओं  से  वंचित  हैं  जो
 सरकार  उनकी  गरीबी  दूर  करने  के  उन्हें  आगे  लाने  के  देना  चाहती  यहां  पर  बीस

 सूत्री  कार्यक्रम  की  बात  भी  कही  गयी  और  हमारे  कुछ  म्मननीय  सदस्य  यहां  बहुत  गैर-जिम्मेदारी  की
 बात  करते  इस  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  गरीबों  का  जीवनस्तर  सुधारना  उनको  विकास  के  रास्ते
 पर  आगे  ले  जाना  है  परन्तु  हमारे  कुछ  राज्य  इस  कार्यक्रम  की  आड़  में  कुछ  ऐसे  लोगों  को  पैसा  दे  रहे

 जिनको  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  उदाहरण  के  लिए  पशु-पालन  का  काय॑  वही  कर  जिसके

 पास  खेती  परन्तु  मैंने  देखा  है  कि  बंगाल  में  उसे  भी  पशु-पालन  के  लिए  सहायता  राशि  दे  दी  गयी

 जिसके  पास  कोई  खेती  नहीं  ऐसे  काम  किसी  ऐक  राज्य  विशेष  में  कई  राज्यों  में  हो  रहे

 हैं  ।  कुछ  लोगों  को  मशीनें  दे  दी  जाती  जिनका  उनसे  कोई  वास्ता  नहीं  ।  कुछ  लोगों  को  सिंचाई

 स॒विधा  के  लिए  पैसा  दे  दिया  जाता  जिसके  पास  कोई  जमीन  इस  तरह  से  कई  जगह  गलत

 कार्य  हो  रहे  हैं  और  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  गलत  आंकड़े  दे  दिए  जाते  हमैं  इसकी  छानबीन

 करनी  पड़ेगी  और  ऐसी  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  कि  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  जरिए  वास्तविक  लोगों  को

 सहायता  और  सारा  कार्य  ठीक  ढंग  से  चले  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  हम  गरीब  लोगों  को
 आगे  नहीं  बढ़ा  देश  से  बेरोजगारी  टूर  नहीं  कर  जो  व्यक्ति  खेती-बाड़ी  करता

 उसको  खेंती-बाड़ी  के  काम  में  प्री  मदद  जहां  तक  रोजगार  का  सवाल  यदि  किसी  के

 परिवार  में  8-10  आदमी  हैं  तो  उसको  हक  है  क्योंकि  विधान  हमें  वह  अधिकार  देता  है  कि  हम

 नौकरी  भी  कर  सकते  इंडस्ट्री  भी  लगा  सकते  कोई  दूसरा  काम  भी  कर  सकते  कोई  आई०  ए०

 एस०  बन  सकता  पी०  सी०  एस०  बन  सकता  अन्यथा  जिस  तरह  से  कुछ  राज्यों  में  कांम  रहे
 उससे  हमारी  सरकार  की  भी  बदनामी  है  और  गरीब  लोगों  को  भी  कोई  फायदा  नहीं  होने  वाला  है  ।

 चाहे  किसी  भी  पार्टी  की  सरकार  किसी  को  लाभ  नहीं  होगा  ।  यदि  कुछ  चन्द  लोग  ही  सरकारी

 सुविधाओं  का  फायदा  उठाते  उनके  ही  दिल्ली  में  मकान  बनते  इंडस्ट्रीज  लगती

 कलकत्ता  में  बिल्डिगें  बनती  जहां-जहां  भी  उनको  स्थान  मिलता  तो  वहीं  वे  अपनी

 कुटिया  तो  हमारी  कोई  भी  योजना  सफल  नहीं  हो  सकती  और  हम  अपने  उद्देश्य  में  कामयाब

 नहीं  हो  सकते  ।  यह  बात  है  कि  बड़े-बड़े  कारखाने  बड़े-बड़े  स्मगलर  जो  हैं  उनके  ऊपर  हाथ  डालने

 की  जरूरत  है  ताकि  इन  बे  रोजगार  लोगों  को  पता  लगे  कि  हमारी  सरकार  इन  लोगों  के  लिए  उच्नित

 कदम  उठा  रही  है  ।  यहां  हमारे  प्रो०  रंगा  जी  बैठे  हुए  य ेबढ़ी  कोशिश  करते  राजीव  जी  बड़ी

 कोशिश  करते  लेकिन  यह  कोशिश  सभी  एम०  पीज०  को  करनी  पड़ेगी  ।  ऐसा  नहीं  हो  कि  पेट्रोल
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 पम्प  उसने  ले  लिया  जिसकी  दुकान  भी  है  ट्रक  भी  चल  रहे  ऐसा  नहीं  होना  आपने  कहा
 कि  इसका  फंसला  रिटायर्ड  जज  हो  सकता  है  वे  पहले  ही  कर  लें  कि  हमें  यह  पेट्रोल  पम्प
 इसको  देना  वे  कह  देंगे  कि  मैंने  तो  देखा  नहीं  है  कि  इसके  और  भी  घंधे  चल  रहे  यहां
 एम०  पीज़०  बैठे  हुए  हैं  किसी  ने किसी  की  सिफारिश  करके  उसे  पेट्रोल  पम्प  दिला  मैं  किसी
 व्यक्ति  विशेष  के  खिलाफ  नहीं  लेकिन  हम  लोग  दस  लाख  आदमियों  द्वारा  चुनकर  आते  हैं  इसलिए
 हमारी  यह  ड्यूटी  है  कि  हम  इन  सब  चीजों  को  अगर  हमारे  बगैर  पूछे  कोई  काम  होता

 तो  यह  ठीक  नहीं  ऐसा  भी  न  हो  कि  काम  तो  हम  करें  ओर  उस  क्रेडिट  को  कोई  दूसरा  ही  ले
 मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  बातों  को  देखा  कई  ऐसे  एम०  पी०  भी  होंगे  जिनके

 पास  चार-चार  कारे  लेकिन  बहुत  से  ऐसे  भी  हैं  जिनके  पास  कोई  कार  नहीं  वे  सिर्फ  ग्यारह
 नम्बर  गाड़ी  परही  चलते  यानी  अपने  दो  टांगों  पर  ही  चलते  हैं।एक  एम०  पी०  को  एक
 चपरासी  के  बराबर  तनख्वाह  मिलती  है  और  दूसरी  तरफ  ऐसे  बड़े-बड़े  एम०  पी०  जो  सुप्रीमकोर्ट  में

 एक  केस  लड़ने  की  फीस  25  हजार  रुपए  लेते  उनके  ऊपर  छापे  वाले  भी  छापा  नहीं  डालते
 सरकारी  कमंचारियों  और  छोटे  दुकानदारों  पर  ही  छापे  डाले  जाते  हैं  ।

 सभापति  मैं  हिमाचल  प्रदेश  से  आता  मेरे  क्षेत्र  शिमला  में  बहुत  बेरोजगार

 लड़कियां  हैं  । जब  भी  आप  एयर  इंडिया  में  और  दूसरी  जगहों  पर  तो  उन  लोगों  को  रोजगार

 नहीं  मिलता  है  सिर्फ  स्थानीय  लोगों  को  ही  रोजगार  मिलता  उन  लोगों  को  तो  सिर्फ  फौज  में  ही
 भर्ती  किया  जाता  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  जिनको  और  जगह  नौकरी  मिल  सकती  उनको

 यहां  भरती  न  करें  बल्कि  ऐसे  लोगों  को  भरती  करे  जिन्हें  और  कहीं  नोकरी  मिलने  की  संभावना
 नहीं  जिनके  और  कोई  धंधे  नहीं  चल  रहे  मैं  अपनी  सरकार  से  यह  मांग  भी  करता  हूं  कि
 बेरोजगारों  को  नौकरी  देने  क ेलिए  एक  योजनाबद्ध  ढंग  से  प्रोग्राम  बनाए  जैसा  कि  इस  प्रस्ताव  में  भी
 कहा  मया  है  कि  उनकी  बेरोजगारी  दूर  करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  करने  की  आवश्यकता

 हमारी  सरकार  जिनको  नौकरी  दे  सकती  उनको  नोकरी  दे  ।  इसलिए  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता

 हूं  और  मंत्री  जी  तो  पहाड़  के  हैं  मेरी  बातों  को  सुन  रहे  जो  मैंने  कहा  है  उसको  पर्वतीय
 क्षेत्र  मे ंअमल  कराएंगे  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जो  बेरोजगारी  उसको  कम  करने  के  के  लिए  पूरी
 कोशिश  इन  शब्दों  के  साथ  मुझे  आशा  है  कि  बनातवाला  जी  अपने  इस  प्रस्ताव  को  वापस
 ले  लेंगे  ।

 ह
 *छझो  आर०  अण्णानम्यी  :  माननीय  सभापति  मैं  श्री  जी०  एम०  बनातवाला

 द्वारा  पेश  किए  गए  बेरोजगारी  उन्मूलन  1987  के  बारे  में  आल  इंडिया  अन्ना  द्रविड़  मुनेत्र
 कषयम  की  ओर  से  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  आपका  आशभारी  हूं  ।

 मुझे  यह  देखकर  दुःख  होता  है  कि  स्वतन्त्रता  के  40  वर्षों  क ेबाद  और  सात  पंचवर्षीय
 योजनाओं  के  बाद  भी  हम  अपनी  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  नहीं  कर  पाए  हैं  जो  80  करोड़  से  भी  बढ़  गई

 हमारी  जनसंख्या  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  है  जबकि  आथिक  अथवा  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  हम  इतनी
 तेजी  से  प्रगति  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।

 लगभग  45  प्रतिशत  व्यक्ति  केवल  इसलिए  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  हैं  कि  उनके  पास
 रोजगार  नहीं  अनेक  परिवारों  में  माता-पिता  अपने  बेच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  अपने  पूर्वजों  की

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  झा  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 घर-धरती  सहित  सारी  सम्पत्ति  बेच  देते  हैं  ताकि  उनके  बच्चे  पढ़-लिख  कर  कोई  अच्छा  रोजगार  प्राप्त
 कर  सके  ।  माता-पिता  यह  आशा  करते  हैं  कि  शिक्षा  पाने  के  बाद  उनके  बच्चे  अच्छी  कमाई  करेंगे  और
 उनकी  शिक्षा  के  लिए  बेची  गई  सम्पत्ति  पुनः  प्राप्त  कर  शिक्षा  पाने  के  बाद  शिक्षित  यवा
 काफी  समय  तक  बेरोजगार  रहते  हैं  ।  वे  रोजगार  कार्यालयों  में  अपना  नाम  दर्ज  कराते  हैं  और  प्रतिदिन
 व्यर्थ  में  रोजगार  की  प्रतीक्षा  करते  हैं  और  इस  प्रकार  कई  महीने  और  कई  वर्ष  गुजर  जाते  भारत
 में  शिक्षित  बेरोजगार  की  यही  दयनीय  दशा

 कुछ  परिवारों  माता-पिता  अपनी  लड़कियों  को  केवल  इस  प्रयोजन  से  शिक्षा  दिलाने  हैं  कि  शिक्षा
 :  पाने  के  बाद  उन्हें  अच्छा  रोजगार  प्राप्त  हो  जाएगा  और  वे  अपने  विवाह  के  खर्चो  के  लिए  काफी  धन

 अजित  कर  लेंगी  ।  चूंकि  शिक्षित  युवतियों  को काफी  लम्बे  समय  तक  रोजगार  प्राप्त  नहीं  होता  इसलिए
 हमारे  देश  में  युवतियों  का  25  से  30  अथवा  35  वर्ष  की  आयु  हो  जाने  तक  भी  विवाह  नहीं  हो  पाता
 यह  और  स्थिति  बड़ी  दयनीय  बन  जाती

 केन्द्रीय  सरकार  को  एक  योजना  बनानी  चाहिए  ताकि  शिक्षित  यवाओं  को  रोजगार
 की  गारंटी  दी  जा  सके  ।  रोजगार  मिलने  तक  उन्हें  भत्ता  दिया  जाना  चाहिए  ।  सस्कार  को
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  कोष  बनाना  चाहिए

 तमिलनाडु  सरकार  शिक्षित  बेरोजगारों  को  बेरोजगारी  भत्ता  देने  वाली  प्रथम  राज्य  सरकार
 है  ।  मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करते  हुए  हष॑  हो  रहा  है  कि

 डा०  एम०  जी०  आर०  के  नेतृत्व  में  उन  सभी
 शिक्षित  बेरोजगारों  जिनके  नाम  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  75  रुपए  बेरोजगारी  भत्ते  के  रूप
 में  दिए  जा  रहे  केन्द्रीय  सरकार  तथा  मंत्री  महोदय  को  बेरोजगारी  उन्मूलन  की  तमिलनाडु  की  इस
 आदर्श  योजना  की  अन्य  राज्य  सरकारों  से  सिफारिश  करनी  चाहिए  ।

 सरकार  को  बेरोजगारी  से  लड़ने  के  लिए  सख्त  कदम  उठाने  चाहिए  ।  बेरोजगारी  एक  आथिक
 रोग  है  ।

 भारत  में  सरकार  एक  प्रमुख  नियोक््ता  परन्तु  गैर-सरकारी  कम्पनियों  में  भी  रोजमार  की

 काफी  क्षमता  है  ।  गैर-सरकारी  उद्यमी  सरकार  से  आथिक  सहायता  तथा  अन्य  छूटे  प्राप्त  करते

 परन्तु  अपनी  कम्पनियों  में  रिक्त  स्थानों  को  भरते  समय  वे  राष्ट्रीय  हितों  की  अवहेलना  करते  हैं  तथा

 एक  समुदाय  के  व्यक्तियों  की  ही  भर्ती  करते  हैं  और  व्यक्तियों  का  चयन  संकीफ  क्षेत्रीयता  के

 आधार  पर  करते  ऐसे  नियम  बनाने  जिससे  उद्यमी  कमंचारियों  की  भर्ती  रोजगार  कार्यालयों
 के  माध्यम  से  ही  करें  । चयन  करते  समय  वरिष्ठता  और  योग्यता  ही  मापदंड  होना  चाहिए  ।  इसके  बिना
 बेरोजगारी  दूर  नहीं  की  जा  सकेगी  ।

 6.00  मण्प०

 हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  इस  दिशा  में  अनेक  कार्यक्रम  बनाए  थे  ।
 उनमें  सर्वश्रेष्ठ  कार्यक्रम  स्वरोजगार  कार्यक्रम  इस  योजना  के  अंतगंत  बैंकों  द्वारा  गरीब  शिक्षित
 बेरोजगारों  को  ऋण  देने  की  व्यवस्था  जब  बेरोजगार  स्नातक  अपना  कोई  उद्यमਂ  आश्म्म
 करने  के  लिए  बैंकों  के  पास  ऋण  लेने  जाते  हैं  तो  उनसे  ऋण  के  लिए  गारंटी  मांगी  जाती  है  ।  जिन
 व्यक्तियों  के  पास  कुछ  नहीं  है और  रोजी-रोटी  कमाने  के  लिए  कही  मेहनत  कर  रहे  हैं  व ेऋणों  के  लिए
 गारंटी  नहीं  दे  सकते  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  प्रकार  की  बाधक  प्रक्रियाओं  को  समाप्त  किया
 जाना  ऐसा  कनून  बनाया  जाना  जैसाकि  सभा  के  सम्मुख  इस  समय  भ्रस्तुत  ताकि
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 इन  बेरोजगार  युवाओं  को  कष्ट  न  सहने  पड़ें  ।  उन्हें  अपने  जीवन-यापन  के  लिए  कम  से  कम  कुछ  भत्ता
 मिलना  स्व-रोजगार  योजना  को  अधिक  सफल  वनाया  जाना  चाहिए  ताकि  हमारी  स्वर्गीय
 प्रधान  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  सपने  साकार  हो  सकें  ।

 सभाषति  महोदय  :  श्री  आपको  और  कितने  मिनट  का  समय  चाहिए  ?

 श्री  आर०  अण्णानस्बी  :  क्या  ?
 ॥

 सभापति  महोदय  :  आपको  और  कितने  मिनट  का  समय  चाहिए  ?

 श्री  आर०  अण्णानम्बी  :  मुझे  5  मिनट  चाहिएं  ।

 सभापति  महोदय  :  5  मिनट  नहीं  ।

 श्री  आर०  अण्णानस्थरी  :  मैं  3  मिनट  में  ही  अपना  भाषण  सप्राप्त  कर  दूंगा  ।

 wet  +शरो  आर०  अ्णानम्बी  :  इस  सम्बन्ध  में  केवल  कानून  बनाने  से  ही  बेरोजगारी  हटाने
 और  इस  प्रकार  आथिक  विकास  में  मदद  मिलेगी  ।

 मैं  कुछ  और  मुद्दों  का  भी  उल्लेख  करना  चाहूंगा  और  उसके  बाद  अपना  भाषण  समाप्त  कर
 दूंगा  ।

 चूंकि  गरीब  बेरोजगार  व्यक्ति  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तगेत  बैंकों  से ऋण  लेने  के  लिए
 गारंटी  नहीं  दे  इसलिए  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  जरूरतमंद  युवा  को  संसद  सदस्यों  और
 विधेयकों  द्वारा  दिए  गए  इस  आशय के  प्रमाण  पत्र  पर  ऋण  दे  दिया  जाना  चाहिए  कि  ऋण  लेने  वाले
 का  चाल-चलन  ठीक  है  और  वह  ऋण  की  अदायगी  अवश्य  कर

 इसके  हमें  उद्योगों  की  स्थापना  करने  पर  अपना  ध्यान  लगाना  चाहिए  ।  एशिया  की
 पंडित  जवाहरलाल  हमारे  उद्योगों  के  संस्थापक  श्रीमती  गांधी  ने  भी  इसी  नीति  का

 अनुपालन  किया  ।  परन्तु  उनके  बाद  हम  इस  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  ध्यान  नहीं  दे  मैं  इस  अवसर  पर
 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  तमिलनाडु  में  उद्योग  शुरू  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  के
 लम्बित  अनुरोधों  को  स्वीकृति  प्रदान

 इसके  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 6.01  स०ण्प०

 संविधान  )  विधेयक ਂ*

 अनुच्छेद

 ]

 सभापति  महोदय  :  श्री  हरीश  आप  उस  समय  उपस्थित  नहीं  थे  जब  आपको  विधेयक

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
 24-4-1987  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  में  प्रकाशित  ।
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 पुरःस्थापित  करने  के  लिए  पुकारा  गया  मैं  आपको  आपके  अनुरोध  पर  इसे  एक  विशेष
 मामला  समझ  कर  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।  है

 श्री  हरीश  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 को  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थ्रो  हरीश  रावत  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 6.02  म०  प०

 तत्पदचात्  लोक  सभा  27  हुआ |  1909  के  ग्यारह  बजे

 म०  पु०  तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।
 ह
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